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 LOK  SABHA  DEBATES

 LOK  SABHA

 Friday,  February  23,  979/Phalguna  4,
 900  (Saka)

 bee.

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 Clock

 (Mr.  Speaker  in  the  Chair]

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Search  Conducted  at  House
 of  Shrimati  Indirg  Gandhi

 ¢°62.  DR.  RAMJI  SINGH:
 SHRI  G.  Y,  KRISHNAN;

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  a  search  was  conducted
 in  the  underground  vault  in  the  gar-
 dens  of  the  grand  new  Mehrauli  house
 of  Smt.  Indira  Gandhi;

 (b)  if  so,  the  information  on  the
 basis  of  which  this  search  was  made
 and  the  things  discovered:

 (c)  whether  some  people  had  given
 this  wrong  information  to  lower  the
 prestige  of  Government;  and

 (d)  whether  to  unearth  black  money,
 Government  also  propose  to  organise
 raids  under  Section  82  of  Income  Tax
 Act,  96l  in  the  premises  of  other

 politicians  and  industrialists  against
 whom  there  are  allegations  of  undis-
 closed  income  or  property?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  The  form
 house  of  Shrimati  Indira  Gandhi  in

 Chhatarpur  village  was  searched  by
 the  Income  Tax  authorities  on  the  9th
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 January  1979,  under  an  authorisation
 issued  by  the  Director  of  Inspection
 (Investigation)  under  section  32  of
 the  Income  Tax  Act,  96l.  No  under-
 ground  vault  was  discovered  by  them
 in  the  premises.

 (b)  Information  had  been  received
 to  the  effect  that  some  members  of  the
 household  of  Shrimati  Indira  Gandhi
 had  burried  a  metal  container  under
 the  floor  of  her  farm  house  in
 Chhatarpur  village,  and  that  it  con-
 tained  valuables.  On  the  9th
 January,  1979,  further  information
 was  received  that  digging  was  going
 on  in  the  farm  house  of  Shrimati
 Gandhi,  presumably  for  the  removal
 of  the  valuables.  The  Director  of
 Inspection  (Investigation)  was  satisfied
 after  survey,  that  there  was  a  prime
 facie  case  for  the  search  of  the  pre-
 mises.

 Since  the  belief  on  the  baSis  of  in-
 formation  received  was  that  a  metal
 container  had  been  burrieq  under  the
 ground,  a  metal  detector  was  used  to
 locate  the  same.  The  metal  detector
 failed,  however,  to  reveal  any  metal
 container  in  the  premises.

 (९)  It  is  not  possible
 such  inference.

 to  draw  any

 (9)  A  search  under  section  32  of
 the  Income  Tax  Act  is  conducted
 wherever  warranted.

 डा0  रामजी  सिह  :  प्रध्यक्ष  महोदय,  यह  गृुनाह-बे-
 लज्जत  काम  किया  गया,  इतने  बड़े  देश  के  इतने  बडे
 भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  के  घर  पर  छापा  मारा  जाए,  जो
 i)  वर्षों  तक  प्रधान  मंत्री  रहे  श्लोर  कुछ  निकला  नहीं  ।

 मैं  भ्रफसरों  की  तो  दाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  साहस  किया
 है  भौर  उन्होंने  भतपूर्व  प्रधान  मंत्री  के  घर  पर  छापा
 मारा  है  लेकिन  सरकार  इतनी  भ्रक्षम  रही  है  कि  कुछ
 नहीं  पता  लगा  सकी  1  में  कहना

 जाहता  कि
 कि  मनीपुर  में

 श्री  तिलक  राज  तिरखा  ने  जब  वहां  कमीशन  के  सामने
 यह  बयान  दिया  था  कि  उन्होंने  देखा  था  कि  यह  गाड़ा
 क्या  था  और  श्री  चांद  किरण  ने,  जो  छतरपुर  के  प्रधान
 हैं,  ने  यह  गवाही  दी  थी  कि  उस  के  बाद  उन्हें  खुद
 सूचना  मिली  थी  कि  यह  कब  किया  गया,  तो  कया  चोर
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 ara  का  माल  इतनी  देर  तक  रखेंगे  ।  इसलिये  इस
 संबंध  में  मैंने  यह  सवाल  किया  था  क्‍योंकि  यह  सवाल
 बहुत  महत्व  का  है  झौर  मैं  यह  देखता  हूं  कि  बड़े  से  बड़े
 सोगों,  जो  न  जनता  पार्टो  में  हैं  भ्रौर  न  किसी  दूसरी
 पार्ट्री  में,  न ेभौर  36  सिगनेटरीज  हैं  इन्क्लूडिंग  फार्मर
 जजेज  मि०  ए०  एन०  मुल्ला,  मि०  जे०  एन०  भड़
 झोर  कि०  पो०  शिव  शंकर,  हन  सब  लोगों  ने  इस  को
 कल्देम  किया  है  1  वह  तो  प्राप  जानते  ही  हैं  कि  करोड़ों
 रुपया  काले  धन  का  इन  के  पास  था  और  इसलिये
 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उन  को  यह  इन्फार्मेशन
 किस  एजेन्सो  ने  दी  ।  पहला  सवाल  तो  मेरा  यह  है  1
 दूसरा  सवाल  यह  है  कि  इनकम  टैक्स  के  सम्बन्ध  में
 उस  को  कब  सूचना  मिली  झौर  रेड  करने  में  कितने  घंटे
 का  समय  लगा  झोर  तीसरी  बत  यह  कहते  हैं  :

 Director  of  Inspection  (Investiga-
 tion)  was  satisfied  after  survey  that

 there  was  a  prima  facie  case  for  the
 search  of  the  premises.

 तो  उन  के  संटिसफेक्शन  की  ग्राउन्ड  क्‍या  है  ?  इन
 तीनों  सवालों  का  जवाब  प्माप  मुझे  दें  ।

 शो  जल्फिकार  उल्लाह  :  भानरेबिल  मेम्बर  यह
 चाहते  हैं  कि  उन्हें  यह  बताया  जाए  कि  सोर्स  आफ
 इन्फामेंशन  क्या  थी  ।  तो  मुझे  बह  भज  करना  है  कि  यह
 इन्फामंशन  प्रोटैक्टड  है  ।  कोर्टेस  के  जजेज  को  यह
 इन्फार्मशन  दिखाई  जा  सकती  है  लेकिन  किसी  दूसरी  पार्टी
 को  या  पब्लिक  को  नहीं  बताई  जा  सकती  ।

 एक  सासमोथ  सदस्य  :  पालियामेंट  को  नहीं  बताई
 जा  सकती  ?

 श्यो  जल्फिकार  उल्लाह  :  यह  प्रोविजन  आफ,  दि
 एक्ट  है  ।  गवर्नमेंट  अगर  यह  समझती  है  कि  पब्लिक
 इन्टरेस्ट  में  कोई  इन्फार्मेशन  नहीं  बताई  जा  सकती
 सो  बह  किसी  को  मी  नहीं  बताई  जा  सकती  हजारों
 रेड  के  केसेज  हुए  हैं  श्रौर  किसी  रेड  केस  में  अज  तक  यह
 नहीं  बताया  गया  कि  सोर्स  भ्राफ  इन्फारमेशन  स्पेसीफिकली
 क्या  थी  |  इसलिये  यह  मजबरी  है  शौर  वह  बताई  नहीं
 जा  सकती  ny

 दूसरा  जो  इन  का  सवाल  है,  में  यह  कहना  चाहता
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 कि  सुबह  को  जब  यह  हसिला  मिली  कि  प्रीमिसेज
 कुछ  हिंगग  हो  रहा  है  ब्यवधान .

 ऐजेन्सी  का  नाम  नहीं  बता  सकंगे  जैसा  कि  मैं  पहले  कह
 चुका  हूं  ।

 श्री  हुकम  लन्द  कछवाय  :  चौधरी  साहब  के  सम्बन्ध
 पुराने  हैं  ।

 श्रो  जल्फिकार  उल्लाह:  सम्बन्ध  हों  या  न  हों
 कुछ  कानन  हैं,  कुछ  ट्रेडीशन्स  हैं  7  ऐसी  हालत  में  जब
 इन्फार्मशन  मिली  तो  जल्द  से  जल्द  डाइरेक्टर  झाफ
 इम्बेस्टीमेशन  ने  यह  सोचा  कि  उन्हें  जाकर  सर्वे  करना
 चाहिए  ।  चनांचे  वे  कुछ  लोगों  को  लेकर  गये,  बहुत  जल्दी
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 में  गये  उस  बकत  पुलिस  उन  के  साथ  नहीं  थी  स्‍ग्लौर  भझाफि-
 ससे  भी  कम  थे  ।  वे  बहां  पहुंच  कर  सर्ब  करने  लगे

 यह  तो  मालूम  हुभा  कि  कुछ  डिगिग  हो  रहा  है  लेकिन  यह
 नहीं  समझ  सके  कि  प्लस  मकान  के  प्रन्दर  भी  रहा  है
 या  नहीं  (ब्यक्धान).  .मकान  के  बाहर  तो  हो  रहा  था।
 वे  थोड़ी  देर  के  धाद,  तकरीबन  एक  घंटे  के  बाद  वहां
 पहुंच  गये  थे  जब  उन  को  इन्फार्मशन  मिली  थी  वहां
 पहुंचने  के  बाद  उन्होंने  देखा  कि  डिगिग  हो  रही  है  1
 उस  के  थाद  यह  भी  देखा  कि  एक  मोटर  वहां  खड़ी  है
 झोर  कुछ  देर  के  बाद  एक  छोटे  सूटकंस  के  बराबर  कोई
 चीज  कपड़े  ढकी  हुई  बट  में  रखी  गई  भौर  मोटर  ले
 जाई  गई  ।  यह  मालूम  हुभा  कि  उस  में  राजीव  गांधी
 भी  थे  धौर  भी  तोन  चार  लोग  थे  (ब्यवधान  )  प्राप  पहले
 सन  लें  ।  (ब्यचधान)  tt

 MR.  SPEAKER:  Don't  record.

 wit  जल्फिकार  उल्लाह  :  डायरेक्टर  इन्बेस्टीमेशन
 को  जब  यह  पता  चला  कि  वहां  से  मोटर  चली  गयी  है
 शौर  कुछ  सामान  ले  गई  है  तो  उन्होंने  पुलिस  को  टेलीफोन
 किया  धौर  पुलिस  कमिश्नर  ने  कुछ  लोगों  को  मुकरंर
 किया  कि  थे  यह  मालूम  करें  कि  बहू  कार  कहां  गयी  है  ।
 (ब्भबधान)  tt

 MR.  SPEAKER:  Don’t  record.

 डा0  रामजो  सिह  :  प्रध्यक्ष  महोदय,  दुसरे  में
 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  के  झागे  क्‍या  तहकीकात
 की  गये  झझौर  उस  में  कोई  हन्वेन्ट्री  लिस्ट  भी  बनायी  गयी  ?
 एक  हन्बेन्टो  लिस्ट  की  फोटो  स्टेट  कापी  मेरे  पास  है
 इस्वेट्री  लिस्ट  में  निगेटिव  दिया  गया  ।  मैं  बह  जानना
 चाहता  हूं  कि  जो  सरकार  के  बारे  में  यह  कहा  गया  है--

 This  is  a  crime  against  decency,  most
 heinous  act  of  vilification  against  Mrs.
 Gandhi  and  her  family  by  Janata
 Party,  subversion  of  legal  norms,  puni-
 tive  act,  disgraceful  act......

 में  यह  प्रखबारों  की  कतरनों  से  कह  रहा  हूं  ।
 में  सरकार  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  जब  कि  देश  में
 इस  बात  का  भ्रहसास  है  कि  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के
 पास  काले  धन  के  रूप  में  करोड़ों  रपया  मोजूद  है  भौर
 जनता  सरकार  के  करोड़ों  रुपये  बच  हो  गये  है,  लेकिन
 यह  पहला  जो  छापा  मारा  गया  जिस  में  खोदा  पहाड़
 लेकिन  बुढिया  भी  नहीं  निकली,  उस  से  क्या  सरकार  ह / ठ
 श्राश्वस्त  हो  गयी  है  कि  झन  जागे  हंक्वायरी  की  जरूरद
 नहीं  है  ?  (ध्यवधान)

 MR.  SPEAKER:  Please  come  to  the
 question.

 SHRI  7.  VENKATASUBBAIAH:
 Can  you  permit  him  to  make  such
 insinuations  in:a  supplementary  ques-
 tion?  Please  get  it-expunged.  (Inter-
 ruptions).

 TYNot  recorded.
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 MR.  SPEAKER:  You  should  not  use
 this  occasion  for  making  a  speech.
 There  are  other  occasions  for  that.
 You  should  only  ask  the  question.

 Bro  रासजी  सिह  :  अ्रध्यक्ष  महोदय,  में  यह  पूछना

 ह!  भ
 कि  जब  डायरेक्टर  हन्टेलीमंस  इस  बात  से

 अंटिसफाईड  थे  कि  कुछ  गढ़बड़  है  तो  फिर  श्ागे  क्या
 सरकार  इस  पर  गहराई  से  इन्येस्टीगेशन  करेगी  ताकि
 इस  सारे  काले  धन  की  खोज  हो  सके  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (प्री  लरणसह  ):
 माननीय  मित्र  ने  जो  यह  कहा  कि  जबकि  डायरेक्टर
 इम्बेस्टीगेशन  को  यह  संतोष  है  कि  उन  के  पास  काला
 घन  है  तो  फिर  क्‍या  गवनेमेंट  इस  में  श्रागे  तहकीकात
 करेगी,  फर्दर  इंबवायरी  करेगी,  तो  यह  सवाल  इस  में
 नहीं  उठता  ।  लेकिन  प्रफसरों  को  जब  यह  सूत्रना  मिली
 कि  खुदाई  हो  रही  है,  उस  वक्‍त  अफसरों  ने  जो  कुछ
 किया  या  नहीं  किया,  गवर्नेमेंट  उस  सिलसिले  में  झसन्तुष्ट

 ड
 सन्तुष्ट  नहीं  है,  शौर  इस  मामले  में  देखभाल  कर  रही

 ।

 SHRI  P.  VENKATASUBBAIAH:  The
 replies  given  by  the  hon.  Minister  and
 the  supplementaries  put  only  show  the
 vindictive  and  malicious  attitude  of
 the  Government  in  covering  up  their
 inefficiency.  (Interruptions).  The
 person  involved  is  the  ex-Prime
 Minister  and  the  hon.  Minister  says
 that  there  was  a  prima  facie  proof
 that  there  was  something  going  on  and
 he  also  says  that  he  got  the  informa-
 tion  that  there  was  a  truck  with  some-
 body  with  a  suitcase  and  that  sped
 away.  All  these  things  go  to  show
 that  this  is  only  an  act  of  vilification
 and  vindictiveness.  May  I  know  what
 action  the  Government  propose  to  take
 against  those  people  who  have  given
 them  this  type  of  blatant  and  wrong
 and  wilful  information  and  also  what
 was  the  material  with  the  Director  to
 show  that  there  was  a  prima  facie
 case?  The  Finance  Minister  has  said
 that  it  has  been  g  sort  of  regular  prac-
 tice  to  make  such  raids.  May  I  know
 in  what  cases  such  raids  have  been
 conducted,  what  was  the  material
 available,  whether  the  Director  has
 given  correct  information  and  what
 action  you  are  proposing  to  take  when
 you  found  it  to  be  utterly  incompetent
 and  intended  only  to  malign  and
 character-asSassinate  the  ex-Prime
 Minister?.
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 SHRI  CHARAN  SINGH:  So  far  as
 my  hon.  friend’s  charge  against  the
 officers  that  they  are  guilty  of  mala
 fides  in  this  connection  is  concerned,  I
 have  only  to  say  that  it  is  a  matter  of
 opinion.  In  fact,  they  were  not  so
 actuated  by  the  mala  fides  etc.  at  all.
 Section  32  of  the  Income-Tax  Act
 authorises  the  income-tax  authority
 to  make  a  search  if  he  receives  infor-
 mation,  an  incriminating  information,
 which  goes  tu  show  that  some  money
 or  some  treasure  has  been  hidden
 somewhere.  So,  under  the  law  they
 are  entitled  to  make  a  search.  On  the
 17th  January  the  Sabhapati  of  the

 village,  the  Gram  Pradhan—]I_  don’t
 remember  his  name  exactly—had
 tendered  evidence  before  the  Com-
 mission,  before  the  investigation
 authority  appointed  by  the  Manipur
 Government  that  such  and  such  article,
 a  container  perhaps  containing  valua-
 bles  was  deposited—they  have  not  seen
 the  valuables  themselves—under  the
 ground.  This  was  only  on  the  l7th.
 On  the  9th  morning  they  _  received
 some  other  information.  On  that  in-
 formation  they  went  to  the  farmhouse.
 With  their  own  eyes  they  saw  the
 digging  operations  going  on.

 कके
 (Interruptions).

 MR.  SPEAKER:  Do  not  record.

 SHRI  MALUIKARJUN:  **

 SHRI  CHARAN  SINGH:  With  their
 Own  eyes  not  only  they  saw  the  digg-
 ing  operations  going  on,  but  also  a
 mate]  object  put  in  the  boot  of  the
 leg,  and  after  that  they  saw  the  car
 moving  out  of  the  farm  house.
 (Interruptions):  So,  there  is  no  ques-
 tion  of  mala  fides  at  all.  As  I  have
 already  said,  we  are  looking  into  all
 this.  That  is  all.

 श्रो  शिव  नारायण  सरसूनिया  :  क्या  मंत्री  जी  बतायेंगे
 कि  रोज़  प्रखबारों  में  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को  सोने
 श्रौर  चांदी  से  तोलने  की  जो  खबरें  झाती  हैं  इस  धन
 का  सोर्स  कहां  से  है?  भौर  क्‍या  उसी  काले  धन  को
 व्हाइट  नहीं  किया  जा  रहा  है  ?

 MR.  SPEAKER:  It  does  not  arise.

 **Not  recorded.
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 झोसतो  खलदावतो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  जो  बताने  की
 कृपा  करेंग्रे  कि इस  तरह  के  सिमिलर  झ्ाथिक  स्‍भ्पराध
 जो  लोग  करते  हैं  भौर  किये  जाते  हैँ  उनके  खिलाफ़
 सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  या  उठाये  हैं  ?

 ई. ड  चरण  सिह  :  सरकार  जब  उसके  पास  सूचना
 होती  है  तो  उस  पर  कार्यवाही  करती  है  ।  ऐसे  मामलों  में

 ५  सरकार  झपनी  तरफ़  से  कोई  झादेश  जारी  नहों  करती
 है  ।  इन्कम  टैक्स  स्‍क्‍्थौरिटीज़  को  पूरा  भ्रधिकार  है,
 झगर  उनकी  संतुष्टि  हो  जाय  तो  वह  खुद  ही  सर्च  कर
 सकते  हैं  ।

 Setback  in  India’s  exports  to  Irar

 *63.  SHRI  BALWANT  SINGH
 RAMOOWALIA:  Will  the  Minister  of
 COMMERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  pieased  to  state:

 (a)  whether  the  turmoil  in  Iran  has
 caused  huge  losses  and  setback  to  the
 export  of  Indian  goods  to  that  country;

 (b)  is  it  correct  that  engineering
 goods  worth  Rs.  5  crorez3  exported
 from  Ludhiana  (Punjab)  to  Iran  are
 lying  at  Bombay  after  being  returned
 from  Iran;  and

 (c)  if  so,  what  steps  he  is  taking  to
 save  the  Industrial  activities  of  Punjab
 due  to  this  development?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  The  turmoil
 in  Iran  has  affected  the  export  of
 Indian  goods  to  that  country.

 (b)  No  such  information  has  been
 brought  to  our  notice.  However,  some
 ships  have  off-loaded  cargo  meant  for
 Khorramshahr  (Iran)  at  Abu  Dhabi,
 Dubai  and  Okha.

 (c)  Government  is  keeping  a  close
 watch  on  the  situation  and  taking
 mecessary  _  steps.  Alongwith  the
 stabilisation  of  the  political  situation
 in  Iran,  it  is  expected  that  India’s
 trade  relations  will  not  only  return  to
 normalcy,  but  will  improve,  *

 SHRI  BALWANT  SINGH  RAMOO-
 WALIA:  To  my  surprise,  the  Minister
 has  said  that  he  has  received  no  in-
 formation.  The  news  item,  which  is
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 the  source  of  my  question,  was  publish-
 ed  in  all  the  leading  papers  of  Punjab
 including  two  English  dailies.  Will  the
 Minister  explain  as  to  why  his  Ministry
 did  not  contradict  the  news  item?
 The  Minister  says  that  some  off-load-
 ing  was  done  at  Abu  Dhabi,  Dubai  and
 Okha.  Can  it  not  be  imagined  that
 these  goods  might  be  lying  there?

 att  झ्ारिफ  लेग :  प्रध्यक्ष  महोदय,  जैसा  कि  मेरे
 भाई  मे  कहा  कि  न्यूज़पेपस  में  बह  खबर  झायी  थी,
 भरकार  के  पास  जो  सूचना  है  इस  वक्‍त  उसके  मुताबिक
 हमें  यह  सूचना  है  कि  कुछ  जहाज़  जो  हमारे  यहां  से  गयें
 थे  उसमें  से  उन्होंने  सामान  बू  धाबी,  डुबाई  भौर  भोखा
 के  पो्टेसू  पर  उतारा  है  शौर  यह  सूचना  है  कि  6,500
 टन  का  जो  कारगों  वहां  पर  उतारा  गया  है  उसकी  कीमत
 लगभग  साढ़े  चार  करोड़  है,  और  सरकार  इस  बात  को
 देख  रहो  है  कि  जो  सामान  बहां  पर  उतारा  गया  है
 उसकी  सुरक्षा  हो  भौर  सामान  वहां  पर  झ्रोकशन  न
 किया  जाय  ।  इस  बात  को  हम  कोशिश  कर  रहे  हैं  v

 SHRI  BALWANT  SINGH  RAMOO-
 WALIA:  Will  the  Minister  explain  to
 the  House  as  to  what  steps  his  Minis-
 try  has  taken  to  compensate  the  loss
 in  exports  ang  mutual  trading,  after
 the  assumption  of  power  by  Mr.
 Khomeini?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  MOHAN  DHARIA):  As
 the  House  is  well  aware,  the  political
 conditions  in  Iran  are  getting  stabilis-
 ed.  We  have  already  initiated  our
 dialogue  with  the  new  Government
 and  I  am  sure  that  perhaps  because  of
 the  emphasis  given  by  Mr.  Khomeini
 and  his  Government  in  not  making
 huge  investments  on  military  prepara-
 tions,  they  will  have  more  investments
 for  the  people  and  it  will  certainly
 help  us  in  boosting  up  our  trade.  I
 am  sure  that  in  this  context,  such
 losses  will  be  compensated  in  the  long
 run,

 SHRI  M.  S.  SANJEEVI  RAO:  The
 hon.  Minister  is  aware  that  there  is  a
 big  trade  gap  of  nearly  400  crores.
 We  also  know  that  Iran  is  one  of  the
 potential  countries  to  which  we  can
 export  our  goods  to  reduce  the  trade
 gap.  You  are  well  aware  that  the
 Kudremukh  Project  is  on  the  anvil  and
 by  989  we  are  supposed  to  export
 iron  ore  slurry  to  Iran.  I  am  sure  you
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 are  well  aware  that  Iran  will  not  be
 in  a  position  to  utilise  this  iron  ore.
 I  would  like  to  know  from  the  Hon.
 Minister  what  alternative  steps  he  is
 gonig  to  take  so  that  this  huge  project
 comes  into  the  picture  properly  to  earn
 the  foreign  exchange  required  for
 our  country,

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  I  would
 appeal  to  the  House  not  to  take  a
 pessimistic  view.  I  fee]  that  what-
 ever  projects  have  been’  taken
 together  with  the  Government  of  Iran
 do  not  face  any  danger  whatsoever.
 On  the  contrary,  I  have  no  doubt  that,
 with  the  new  relationship  that  is
 being  established,  mutual  trade

 between  the  two  countries  will  go  up
 and  there  are  no  possibilities  whatso-
 ever  that  we  shal]  have  to  think  of
 alternatives.

 SHRI  TEJ  PRATAP  SINGH:  After
 the  emergence  of  new  Iran,  our  re-
 lationship  having  become  excellent
 with  the  new  government  of  Iran,  will
 the  Government  think  over  the  matter
 of  sending  a  team  to  look  into  how
 best  we  can  improve  our  trade  with
 Tran?

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  It  is  a
 suggestion  for  action,  and  a  good
 suggestion.

 PHALGUNA  4,  900  (SAKA)  Oral  Answers  Io

 Export  cash  subsidy  to  Jute  Industry

 *64,  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be
 pleased  to  lay  a  statement  showing:  |

 (a)  total  export  cash  subsidy  paid
 to  the  Jute  Industry,  year-wise,  from
 1968-69  to  1978-79;

 (b)  what  other  financial  assistances
 was  given  to  this  industry,  year-wise,
 from  1968-69  to  ‘1978-79;  and

 (c)  details  of  the  industry's  export
 performances  in  terms  of  quantity  and
 value,  year-wise,  from  1968-69  to
 1978-79?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BAG):  (a)  to  (ce).  A
 statement  is  laid  on  the  table  of  the
 House.

 Statement

 (a)  Cash  Compensatory  Support
 on  the  export  of  a  number  of  Jute
 Products  was  introduceq  by  Govern-
 ment  from  Ist  October,  975  Amount
 of  Gash  Assistance  paid  to  Jute  In-

 dustry  since  inception  of  cash  com-
 pensatory  scheme  js  indicated  below:

 Year

 (April-March)  ०

 Amoune

 im  Rs./lakhs)

 1975-76

 1976-77

 1977-78  wt

 1978-79,  (Up  to  31-1-79)  /

 ब्लड  199°  57

 702  40

 ¥703°64

 3602°  70

 (b)  Among  other  assistance  yiven
 to  ‘the  industry  are:

 (i)  Long  term  loans  by  Industrial
 Finance  Corporation  of  India  for
 modernisation  at  consessional  interest
 rate.

 (ii)  Soft  loan  by  financial  institu-
 tions  for  modernisation  of  industry.

 (iii)  Grants  given  from  the  MDF
 for  export  promotional  *  activities
 ete..  :  St  Os  पका

 Details
 Le  ISvO  *

 (९)  Details  of  exports  of  Jute  goods
 in  terms  of  both  quantity’  uhd  value
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 year-wise  from  1968-69  to  1978-79,
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 are  as  below:

 Year  Quantity  Value

 (April-March)
 tare)  (Rs./lakhs)

 1968-69  650°4  23725

 1969-70  568-8  20610

 1970-71  559°0  8993

 1971-72  669°6  १6३77

 1972-73  578°4  24906

 1973-74  56i°9  22679

 1974-75,  583  2  29485

 1975-76  5:6°3  24932

 1976-77  4527  9924

 1977-78  .  49477  23082

 1978-79
 (April-Nov.  *क8)  :  270°8  13931

 (Provisional)

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  The

 jute  industria]  tycoons  are  some  of
 the  most  pampereg  children  of  this
 Government  and  also  of  the  previ-
 ous  Government.  Let  us  see  how

 they  have  been  treated.  When  the

 overcraft  sanctioned  was  Rs.  100/-

 they  have  been  given  by  the  Banks
 Rs  400/-  I  have  the  fullest  details

 of  where  a  particular  jute  company
 or  jute  companies  have  been  given
 overdrafts  even  exceeding  900  per
 cent  of  the  sanctioned  overdraft.

 Now.  the  IDPL  which  is  meant  to

 rehabilitate  sick  industries...

 MR.  SPEAKER:  Mr.  Bosu,  this  is
 the  Question  Hour:  I  am  reminding

 you.

 *
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Yes  Sir.

 The  IDPI  ३३  meant  for  sick  indus-
 tries  only  but  jute  mills,  although
 not  sick,  have  been  given  3.47  crores
 of  rupees  by  overdraft.  I  would  like

 to-ask  the  hon.  Minister  what  are

 the  duties,  cesses  and  taxes  that
 have  been  abolished  during  1968-69
 and  1978-79  and  the  total  amount
 sacrificed  by  the  exchequer  as  a
 result  thereof.

 In  this  connection  I  would  like  to
 draw  the  attention  of  the  Hon.
 Minister  to  what  he  has  stated  in  the
 statement,  that  cash  compensatory
 support  for  1975-76  was  to  the  ex-
 tent  of  Rs.  99.57  lakhs,  that  in
 1977-78,  in  the  regime  of  this  Gov-
 ernment,  that  amount  has  gone  up
 to  Rs.  703.64  lakhs  and  in  1978,  up
 to  3Ist  Jaruary  1979,  it  has  already
 touched  the  600  lakhs  I  would  like
 to  know  what  are  the  duties,  cesses,
 and  taxes  that  have  been  abolished
 during  1968-69  and  1978-79  and  the
 total  amount  sacrificeg  by  the  ex-
 chequer  as  a  result  thereof.

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  As  the
 House  may  be  aware  and  is  aware,
 jute  is  one  of  our  major  industries
 and  the  exports  of  jute  goods  had
 suffered  a  severe  set-back  in  the
 year  1966-67,
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 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA:
 Why?

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  There
 are  many  reasons.  I  am  prepared  to
 go  into  the  debate,  but  unfortunate-
 ly  this  is  the  Question  Hour.

 MR.  SPEAKER:  I  wish  both  the
 Members  and  the  Ministers  would
 remember  that!

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  With  a
 view  to  promote  exparts  we  have
 initiated  several  measures,  because
 more  than  2.75  lakh  employees  are
 engaged  in  this  industry  and  we  have
 invested  more  than  Rs.  300  lakhs,
 and  45000  looms  work  on  jute.
 Naturally,  in  this  context  we  have
 taken  severa]  measures  and  the  con-
 cessions  that  are  given  are  stated  in
 the  statement  itself.  Beyond  that  if
 there  are  any  other  points  the  hon.
 Member  would  like  to  discuss,  [  shall
 be  happy  to  do  so.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Whe-
 ther  the  Government  has  noted  the
 contents  of  the  Sixteenth  Report  of
 the  Public  Undertaking,  Committee
 on  ‘Economic  Offences’  in  Jute  In-
 dustry  which  has  listed  specific  cases
 of  severe  invoice  manipulation  and
 evasion  of  payment  of  Central  Ex-
 cise  and  other  Government  dues?  If
 so,  would  the  Government  consider
 to  withdraw  all  facilities  and  assis-
 tance  that  are  being  rendered  to  such
 firms  which  have  been  found  guilty
 and  listed  in  this  report  of  Public
 Undertakings  Committee?  If  so,  the
 details  thereof  and  if  not  the  reasons
 therefor  may  be  furnished,

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  When
 any  report  comes  from  a  Parliamen-
 tary  Committee,  such  report  is  taken
 with  al]  seriousness  by  the  Govern-
 ment.  Whatever  action  is  necessary,
 on  the  basig.of  the  Report,  will  be
 taken.  Concessions  will  not  be  given
 to  any  individuals,  Concessions  are
 given  to  the  industry  as  such.  But
 the  action  ig  taken  against  indivi-
 duals.  There  is  no

 discrimination,
 SHRI  JYOTIRMGY:  BOSU:  On

 those  Jute  Companies  and’  mills
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 which  have  been  indicted  upon  in
 the  Government’s  Public  Undertak-
 ings  Committee  Report  what  action
 Government  propose  to  take?  Do
 they  propose  to  withdraw  the  finan-
 Cia]  facilities  to  such  companies  and
 individuals  owning  jute  mills?

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  What-
 ever  action  jg  necessary,  whatever
 strict  action  is  necessary,  will  be
 taken  including  these  suggestions.

 sit  यवशाज  :  जूट  उद्योग  म  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 कानून  के  उल्लंधन  के  सिलसिले  में  गत  वर्ष  संसद  की
 समिति  ने  प्रस्ताव  पारित  किया  था  कि  इस  बारे  में
 विशेष  जांच  कराने  की  प्रावश्यकता  है  ।  ये  जुट  उद्योग-
 पति  केन्द्रीय  उत्पाद  शल्क  कानन  का  उल्लघन  करते
 हैं  भौर  ऐसे  झपराधियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  के
 लिए  समिति  ने  विशेष  जांच  कमेटी  गठित  करने  के
 सम्बन्ध  में  जो  प्रस्ताव  पारित  किया  था,  उसके  बारे
 में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 जट  तो  पैदा  करते  हैं  किसान  ।  श्रमी  कलक  त्ता  में
 में  जो  दो  महीने  की  हड़ताल  हुई,  उससे  किसानों  को
 काफ़ी  नुक्सान  हुआ  शौर  इस  का  प्रसर  झ्रगली  फ़सल  की
 ब॒वाई  पर  पड़ेगा  -  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  किसानों
 को  इस  नुक्सान  से  बचाने  के  लिए  सरकार  कौन  सी
 स्यवस्था  करना  चाहती  है

 ot  मोहन  धारिया  :  सभापति  महोदय,  कार्यवाही
 समिति  के  बारे  में  जो  सुझाव  पालियामेंटरी  कमेटी  ने
 रखा  है,  उसके  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  मंत्रियों  के साथ
 में  ज़रूर  चर्चा  करूंगा  पौर  उनसे  कहूगा  कि  वे  जल्दी
 से  जल्दी  कदम  उठायें  ।  माननीय  सदस्य  ने  जो  दूसरा
 सवाल  उठाया  है,  वह  भी  बड़ा  गहरा  सवाल  है  कि  हमारे
 जूट  उत्पादकों  को  काफ़ी  चोट  पहुंचती  है,  शौर  खासकर
 पचास  दिन  की  हड़ताल  की  वजह  से  उन्हें  काफ़ी  चोट
 पहुंची  है  |

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA:
 It  is  over  now.

 श्री  मोहन  धारिया  :  मुझे  मालूम  है।

 I  am  happy  that  this  strike  has  been
 called  off  and  it  has  been  settled  in
 an  honourable  way,

 मैं  मे  पश्चिमी  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  के  साथ  बातचीत
 की  है  1  मे  ने  सुप्ताव  रखा  है  कि  जेसे  महाराष्ट्र  मे ंकाटन
 की  मानोपली  प्रोक्युरमेंट  स्कीम  चालू  है,  प्रगर  उसी
 तरह  कौ  जूट  की  मानोपली  प्रोक्युरमट  स्कीम  बनाई
 जाती  है,  तो  हम  उससे  उत्पादकों  को  भी  प्नच्छा  न्याय
 दे  सकते  हैं  शौर  इंडस्ट्री  के लिए  झच्छे  रेट  पर  जूठ  भी
 दे  सकते  हैं  !  श्वीफ़  मिनिस्टर  साहब  झाज  झाने  वाले
 हैं।  उमके  साथ  शभाज  मेरी  बातचीत  होने  वाली  है  |  में
 यह  भाश्वासन  ज़हूर  देना  चाहता  हूं  कि  हमारे  छूट
 उत्पादकों  को  भ्रच्छा  न्याय  मिले,  इसके  लिए  जिली

 होगी  चाहिए,  गधनचेंठ  वह  ह... |  1
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 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA:
 From  the  statement  jt  appears  that
 there  afte  many  other  assistances
 given  to  the  Industry.  First,  long
 term  loans  are  given  by  Industrial
 Finance  Corporation  of  India  _  for
 modernisation  at  concessional  interest
 rate.  Second,  short  term  loans  are
 given  by  the  Financial  Institutions
 for  modernisation  of  industry.  May
 I  know  from  the  hon.  Minister  whe-
 ther  the  Government  has  taken  care
 and  will  inform  the  House  as  to  what
 extent  this  loan  has  been  utilizeq  by
 the  different  jute  mills?  I  particular-
 ly  mentioned  about  the  jute  mill  in
 Kanpur  which  js  under  the  proprie-
 torship  of  South  Zone  Company
 which  has  been  closed  what  steps
 Government  has  _  taken  to  see_  that
 this  loan  has  been  properly  utilized?
 In  spite  of  all  these  concessions,  how
 these  mills  could  be  closed  and  are
 still  20520  and  no  step  has  been
 taken  by  the  Government.

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  I  am
 sorry,  I  am  not  heving  this  informa-
 tion  because  I  do  not  deal  with  pro-
 duction  of  jute.  I  will  take  up  the
 matter  with  my  colleagues.  For  the
 information  of  the  hon.  Member,  I
 may  tell  that  it  is  related  to  the
 Ministry  of  Industry.  If  they  have

 not  utilised  the  loan,  why  they  have
 not  done  it,  if  certain  mills  are  closed
 and  if  they  are  not  taking  advantage
 of  it,  why  they  are  not  doing  it,  T  will
 fing  it  out.

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA:
 Why  that  loan  has  not  been  utilized
 for  modernisation?

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  I  will
 take  up  the  matter  with  the  Minis-
 ter  concerned.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  I  brought
 to  the  attention  of  the  Minister  an
 article  published  in  the  fortnightly
 called  This  Fortnight  under  the  head-
 ing  of  “jute  looting  again”  where  it
 has  been  clearly  brought  out  that
 most  of  the  big  industrialists  who
 are  involved  in  jute  including  Singh-
 ania,  Birlas  and  others,  cases  have  been
 filed’  against  them  for  violation

 of  the  Foreign  Exchange  Rules  and
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 for  under-invoicing  their  export.
 There  is  one  case  against  Singhania
 who  wes  the  former  Chairman  of
 IJMA  for  Rs.  49.50  lakhs.  I  want  to
 ask  the  hon.  Minister  whether  he
 has  considered  that,  and  in  the  case
 of  those  who  are  involved  in  such  a
 racket  or  against  whom  cases  have
 been  launched,  these  export  subsidy
 and  other  help  given  by  the  Govern-
 ment  to  exporters  will  be  totally
 discontinued.

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  I  shall
 have  to  go  into  the  implication  of
 this  because  whenever  we  announce
 assistance,  it  is  for  the  industry,  But
 50  far  as  such  offenders  are  con-
 cerned,  Government  will  have  to
 take  serious  action  against  them.  I
 agree  with  the  hon.  Member.  But
 whether  it  is  possible  for  me  to  have
 that  sort  of  a  scheme,  I  shall  have  to
 look  into  it.

 Golq  in  Private  Possession

 *65.  SHRI  ABDUL  AHAD  VAKIL:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  approximate  total
 value  of  gold  in  private  possession  in
 the  country;

 (b)  whether  Government  propose  to
 ban  private  and  free  marketing  of
 gold;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof  and  if
 not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  There  is  a
 total  ban  on  the  private  ownership/
 possession  Of  primary  gold  under  the
 Gold  (Control)  Act.  Under  the  Gold
 (Control)  Act  a  declaration  has  to  be
 filed  if  the  total  quantity  of  ornaments
 articles  owned,  held,  possessed  or  con-
 trolled  exceeds  2  kgs.  for  an  indivi-
 dual  and  4  kgs,  for  a  family.  The  total.
 quantity  declared  according  to  the  ab-
 Ove  requirement  of  the  Act  as  on
 3l-2-77  is  80,7I8  kgs.  The  value  of
 the  gold  comes  to  Rs.  547.27  crores  at
 the  rate  of  Re-/@¥6/-  per  40  gms.  in

 December,  979,j,..  2  }
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 No  statistics  relating  to  the  total
 ‘value  of  gold  in  the  country  in  private
 possession  other  than  the  quantity  de-
 clared  as  per  the  statutory  require-
 ment  is  available  with  Government

 (b)  and  (c).  Except  for  private  refine-
 ries  of  gold  which  are  not  licensed,  all

 ‘other  dealings  including  manufactur-
 ing,  trading  in  gold  are  allowed  and
 regulated  by  a  system  of  licensing  of
 dealers  and  certification  of  goldsmiths
 and  accounting  control.  Gold  is  also
 sold  to  industrial  users  by  issue  of
 authorisation  by  the  Gold  Control
 Administrator.

 At  present  there  is  no  proposal  to
 change  the  existing  system  relating  to
 carrying  on  business  in  gold  as  regu-
 lated  under  the  Gold  (Control)  Act.
 A  Committee  under  the  Chairmanship
 of  the  Governor,  Reserve  Bank  of
 India,  has  also  been  appointed  to  re-
 view  the  gold  policy  in  all  its  aspects.

 SHRI  ABDUL  AHAD  VAKIL:  Sir,
 the  information  given  by  the  Ministry
 is-that  the  total  value  of  the  gold  is
 Rs,  547.27  crores  which  is  in  the  shape
 of  ornaments  and  that  this  gold  is  in
 private  possession  as  declared  by  them.
 There  is  a  craze  for  investing  black

 money  in  the  gold  all  over  the  coun-
 trv.  Whether  the  Government  is
 plarming  to  unearth  the  entire  in-
 formation  as  to  how  much  gold  is
 in  private  possession;  whether  the
 Government  has  any  idea  of  legisla-
 tion  or  providfhe  for  wavs  and  means
 for  extracting  the  information  as  to
 how  much  gold  is  in  private  posses-
 sion  so  that  the  tendency  of  utiliz-

 ing  black  money  in  the  gold  is  cur-
 bed.

 SHRI  SATIS!  AGARWAL;  Under

 the  existing  provisions  of  the  Gold
 Control  Act.  a  declaration  has  to  be
 filed  under  section  6  of  the  Act.  by

 any  individual  having  gold  orna-

 ments  worth  more  than  2  kgs  and

 any  family  having  gold  ornaments
 worth  more  than  4  kgs.  They  have

 to  file  a  declaration  before  the  _  gold
 contro?  authorities.

 =
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 So,  the  figures  which  I  have  given
 relate  to  a  particular  category.  There
 are  persons  who  keep  gold  under  2
 kg.  prescribed  limit.  Declarations  in
 their  cases  are  not  filed,  It  is  not  pos-
 sible  to  assess  that  unless  a  provision
 is  made  that  each  and  everybody  has
 to  file  a  declaration  under  the  Gold
 Control  Act  even  though  it  is  worth
 Rs.  10.000,  or  Rs  5,000.  It  is  not  pos-
 sible  to  find  out  the  total  quantity  of
 gold  ornaments  in  India.

 SHRI  ABDUL  AHAD  VAKIL:  Is
 Government  thinking  of  importing
 gold  in  order  to  regulate  the  prices
 in  the  cou:try?

 SHRI  SATISH  AGARWAL:  Gov-
 ernment  has  received  certain  sugges-
 tions  in  this  behalf  and  those  sugges-
 tions  are  under  the  consideration  of
 the  Government.

 श्री  लक्ष्मो  नारायण  नायक  :  क्‍या  मंत्री  महोदय
 बतायेंग्रे  कि  जो  सोने  की  कीमत  बराबर  बढ़ती  जा  रही
 है  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ह 5.
 श्रो  सतोश  श्रप्नवाल  :  क्योंकि  स्मगलिग  रुक  गई  है,

 सोना  श्ा  नहीं  रहा  है,  डिमाण्ड  ज्यादा  है  इसलिए
 कीमत  बढ़  रही  है

 SHRI  VINODBHAI  B.  SHETH:
 The  Government  has  taken  very  un-
 fortunate  decision  of  liquidating  gold
 in  the  market  and  after  some  time
 &  some  experience  they  will  improve.
 My  question  is,  as  much  of  the  black
 money  is  converted  into  gold,  are  you
 going  to  put  a  ceiling  on  the  possession
 of  gold  per  family  or  per  individual  in
 this  country  which  is  much  more  ieces-
 sary?  Crores  of  rupees  are  spent  in
 marriages  and  betrothals  by  the  big
 families  and  gold  is  not  available  to
 the  ordinary  consumers.

 SHRI  SATISH  AGARWAL:  The
 Government  has  appointed  a  high
 level  committee  to  give  suggestions
 with  regard  to  gold  saleg  and  all  that.
 With  regard  to  gold  sales  and  gold
 policy  the  Committee  is  meeting.
 After  receipt  of  the  suggestions,  the
 Government  will  take’  necessary  de-
 cision.  Co
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 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  ग्रतिरिक्त  महंगाई
 भत्ता

 +
 *68.  1 ड  जिजय  कुमार  मल्होत्रा:

 श्यो  सदोरंजन  सकत :

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  बित  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  झोसत  मूल्य  सूचकांक  दिसम्बर,  978
 में  बढ़  कर  328  भंक  हो  गया  है;  भौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  सरकार  का  विचार  भपने
 कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ते  की  भतिरिक्त  क्स्ति  कब  तक
 देने  का  है  ?

 विस  संतालय  में  राज्य  संत्रो  (६  सतोश  चन्द्र

 अग्रवाल)  :  (क)  भोर  (ख)  नवम्बर,  978  के  भ्न्त
 तक,  झौछोगिक  कामगारों  (सामान्य)  के  लिए  अखिल
 भारतोय  झौसत  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  (  960-
 00)  के  2  महीने  का  भौसत  328  प्रंक  को  पार

 कर  जाने  के  फलस्वरूप,  1-12-1978  से,  केन्द्रीय
 सरकारी  कमचारियों  को  पझ्रतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  की
 एक  झौर  किस्त  की  अदायगी  के  प्रश्न  पर  सरकार  ध्यान
 दे  रही  है  t

 श्रो  विजय  कुमार  मल्होता  :  ग्रध्यक्ष  महोदय,  में
 माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  लगभग
 तीन  मास  हो  गए  हैं  जबकि  डीयरनेस  एलाउन्स  ड्यू
 हा  था  सरकारी  कर्मचारियों  को  शौर  इन  तीन  मास

 के  झन्दर  खास  तोर  पर  क्लास  ध्री  और  क्लास  फोर
 तथा  दूसरे  कर्मचारी  जो  हैं  उनको  काफी  मुश्किल  का
 सामना  करना  पड़  रहा  है,  इस  बीच  में  बसों  के  किराये
 में  बढ़ौतरी  हुई  है  जिससे  6  रुपए  से  2  रुपए  और  28
 24  र्पए  फी  फैमिली  सरकारी  कमंचारियों  पर  भौर
 बोझ  बढ़  गया  है,  ऐसी  हालत  में  जो  किस्त  मिलती
 चाहिए  पहली  दिसम्बर  से  उसके  बारें  में  मंत्री  जी एश्योर
 करेंगे  कि  बहुत  जल्दी  उसका  फैसला  हो  जायेगा  शौर

 नहें  यह  क्स्ति  मिल  जायेगी  ?

 श्री  सतोस  प्रग्रवाल  :  जैसा  में  ने  निवेदन  किया,
 सरकार  इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है,  कर्मचारियों
 के  साथ  इस  सम्बन्ध  में  वार्ता  चल  रही  है  ।  चूंकि  दोनों
 में  डिसएग्रीमेन्ट  हो  गया  है  इसलिए  बोर्ड  आफ  झाबिद्रेशन
 को  केस  रेफर  कर  दिया  गया  है  ।  यह  बात  कर्मचारियों
 ने  भी  चाही  है  कि  बोर्ड  श्राफ  झाबिद्रेशन  के  बाहर  इस
 मसले  को  निपटा  लिया  जाये  ।  सरकार  भी  इस  पर
 तत्पर  है,  बातचीत  हो  रही  है  झ्रौर  मुझे  आशा  है  कि  इस
 सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  निर्णय  ले  लिया  जायेगा  ।

 श्यो  विजय  कुमार  मल्होश्वा  :  में  यह  भी  जानना
 चाहता

 द्
 क्या  मंत्री  महोदय  जानते  हैं  कि  प्राइस-

 इण्डेक्स  का  जो  तरीका  है,
 ह

 ही  प्रसन्‍्तोष-
 जनक  है  भौर  डी  oo  को  बेलन  में  का  सवाल  भी
 इससे  जुड़ा  हुआ  है  ?  कया  भाप  हन  दोनों  सवालों  पर  ग्रौर
 कर  रहे  हैं,  साथ  ह्दी  नया  पेकमीशन  बनाने  की  जो  बात
 है,  उसके  बारे  में  सरकार  कब  तक  फैसला  करेगी  ?
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 थ्री  सतोश  धययाल  :  जहां  तक  भौसत  निकालने
 का  प्रश्न  है--लेबर  मिनिस्ट्री  के  झन्तगंत  जो  लेबर-ब्यूरो
 है,  वह  इण्डेक्स  निकालने  का  काम  करता  है  भौर  निकाल
 कर  देता  है  ।  इसके  सम्बन्ध  में  एक  कमैटो  बनी  हुई  है,
 जिसने  प्रपनी  रिपोर्ट  दी  है  कि  जिस  की  प्रतिलिपि  इस
 सदन  की  मेज़  पर  रख  दी  गई  है,  ाप  उसे  देख  सकते  है

 जहां  तक  डी  ot  को  मर्ज  करने  का  सवाल  है---इस
 वक्‍त  तीन-प्वाइन्ट्स-प्राफ़-डिस्प्यूट  &—.  डी०ए०
 को  मर्ज  किया  जाय,  2.  इन्क्रीज़ड-रेट्स'पर  डी०ए०  पे
 किया  जाय,  भौर  3.  इन्टरप्रेटेशन  भाफ  डी  ००  ०  फार्मूला
 ये  तीनों  प्लाइंट्स  भ्राबिट्रेशन  के  सामने  विचाराधीन  है,
 मुझे  उम्मीद  है  जल्दी  हो  इनके  बारे  में  कोई  निणय  सामने
 झा  जायगा  ।

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA:
 It  is  a  matter  of  great  concern  that
 the  Government  could  not  come  to
 a  decision  though  three  months  have
 passed  and  in  spite  of  increase  in
 the  consumer  price  index,  they  could
 not  decide  payment  of  dearness  al-
 lowance  to  the  Government  emplo-
 yees,  It  the  Government  takes  care
 to  see  that  there  is  no  fault  in  the
 method  of  calculating  the  consuiner
 price  index  and  makes  a  real  calcu-
 lation,  they,  will  see  that  in  the
 meantime,  there  has  been  further
 rise.  In  view  of  this,  is  the  Govern-
 ment  taking  serious  note  of  this  si-
 tuation  and  will  it  scart  payment  of
 dearness  allowance  immediately?

 SHRI  SATISH  AGARWAL:  As  I
 said  earlier,  I  wish  to  assure  my
 hon.  friend,  Shri  Bhattacharya  that
 there  is  nothing  that  way.  The  mat-
 ter  has  been  referred  to  the  Board
 of  Arbitration  and  hearing  was  fixed
 on  9th  of  January,  1979.  Then  the
 staff  side  said  that  they  want  to  set-
 tle  the  whole  matter  outside  the
 Board  of  Arbitration  and  the  Gov-
 ernment  agreed  to  that.  Now  the  ne-
 gotiations  are  going  on.  We  hope  to
 arrive  at  some  settlement  outside
 the  Board  of  “Arbitration  very  soon.

 श्री  सरल  जान:  प्रध्यक्ष  महोदय,  मैं  मंत्री  महोदय
 से  जानता  चाहता  हँ--जब  सशकार  'इस  मामले  में
 सोच  रही  है  कि  क्‍या  दिया  जाय,  तो  जया  वह  इस  बात
 का  भ्राश्वासन  देंगे  कि  जो  भी  दिया  जाबगा,  वह  कैश  में
 दिया  जायगा,  बाण्ड  की  स्रत  में  या  कम्पलसरी  डिपाजिट
 में  जमा  कराने  की  बीमारी  उस  में  नहीं  लायग,  क्लास  3
 झौर  क्लास  4  एम्फ्लाइज़  को  जो  भी  दिया  जायगा  वह
 कैश  की  सूरत  में  दिया  जायगा  ?



 2I  Oral  Answers

 श्री  सतोश  प्रग्रवाल  :  कैस  दिया  जायगा-मैं  तो
 यही  कहूंग।  कि  गवर्नमेन्ट  शब  तक  जसे  देती  भाई  है,
 बसे  हो  दिया  जायगा  |

 थ्रो  सूरज  भान  :  में  चाहता  हूं  कि  कैश  को  शक्ल में
 दिया  जाय  ।

 Decline  in  Cashew  Export  earnings

 *69.  SHRI  DINEN  BHATTA-
 CHARYA:  Will  the  Minister  of
 COMMERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  pleased  to  state
 what  is  the  reason  for  the  marked  drop
 recently  in  Cashew  export  earnings?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  Decline
 in  the  availability  of  imported  raw
 cashew,  high  price  of  indigenous  raw
 cashew,  State  Government  policies
 on  pricing,  lower  unit  value  realisa-
 tion  and  fall  in  externa]  demand  due
 to  consumer  resistance  are  the  factors
 which  contributed  to  the  drop  in  our
 export  earnings  from  Cashew.

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA:
 After  noting  all  these  facts  that  have
 been  stated  by  the  Minister,  may  I
 know  what  steps  they  have  taken  in
 this  matter  to  improve  the  situation?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  MOHAN  DHARIA):
 So  far  as  the  imports  of  raw  cashew
 nuts  are  concerned,  it  is  g  matter  of
 concern  that  edrom  2  lakh  _  tonnes,
 these  imports  have  come  down  to
 30,000  tonnes  because  the  exporting
 countries  like  Tanzania,  Kenya  and
 others  have  started  their  own  _  pro-
 cessing  to  give  employment  to  their
 own  people  and  to  add  the  value  to
 their  products.  While  I  was  recently  in
 Tanzania,  I  myself  had  a  discussion
 on  this  with  them  and  jt  is  likely
 that  against  30,000  tonnes  we  may
 get  about  40,000  tonnes,  But  ultimately
 We  have  ६0  take  a  longer
 range  view.  Therefore,  I  have  taken
 up  the  matter  with  all  the  State  Go-
 vernments  in  the  country.  The  Chief
 Ministers  of  Andhra  Pradesh,  Kerala,

 PHALGUNA  4,  900  (SAKA)  Oral  Answers  22

 Karnataka  ang  Orissa  have  favour-
 ably  responded  and  we  have  taken
 up  massive  programmes  of  cashew
 plantation  in  the  country.  We  have
 decided  to  give  them  additional
 facilities  and  incentives  including
 Subsidies,  I  am  revising  the  whole
 old  scheme  with  a  view  to  make  it
 more  attractive.  But  the  best  course
 is  to  produce  raw  cashew  required  for
 Our  industries  in  our  own  country
 and  this  is  how  we  have  taken  up  all
 these  matters  in  consultation  with
 the  Planning  Commission,  Agriculture
 Ministry  and  the  State  Governments
 so  that  we  can  permanently  resolve
 this  issue.

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA:
 The  Kerala  Government  asked  for
 cashew  subsidy  as  a  measure  of  in-
 creasing  the  export  of  cashew.  May
 I  know  how  the  Government  has
 reacteq  to  their  demand  for  this  cash
 subsidy?

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  Un-
 fortunately  it  has  so  happened  that
 when  the  price  was  fixed  for  this
 raw  cashew  by  the  Kerala  Govern-

 ment,  they  never  discussed  the  mat-
 ter  with  the  Central  Government.
 The  Tamil  Nadu  Government  and
 other  governments  have  been  pro-
 ducing  these  raw  cashew  nuts,  and
 naturally  whatever  policy  is  to  be
 decided,  it  shall  have  to  be  for  the
 whole  of  the  country.  They  fix  up
 the  prices  at  a  very  high  level  be-
 cause  of  the  hike  in  prices  in  the
 international  markets  and  unfortu-

 nately  the  international  market
 prices  have  come  down,  there  is
 consumer  resistence  and  under  the
 circumstances  it  is  not  possible  to
 solve  this  issue  by  giving  cash  incen-
 tives.  The  best  course  is  to  have
 additiona]  production  of  raw  cashew
 in  the  country,  to  take  up  massive
 plantations  and  in  the  meantime  to
 take  care  of  our  production  here,  and
 it  is  in  this  context  that  I  am  dis-

 cussing  the  matters  with  the  govern-
 ments  concerned  including  the  Chief
 Minister  of  Kerala.  Beyond  that:  it
 is  not  fair  on  my  part  to  say  more
 on  this  issue.
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 SHRI  N.  SREEKANTAN  NAIR:
 In  view  of  the  fact  that  it  will  take
 न्श-5  years  to  produce  cashew  nuts
 inside  the  country  and  in  view  of
 the  fact  that  China  took  about
 70,000  tonnes  of  cashew  nuts  from
 Tanzania,  will  the  Government  try
 to  improve  the  relations  and  put
 some  mOre  pressure  on  the  Tan-
 zanian  Government  and  get  more
 raw  nuts  during  next  3-4  years?

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  Recent-
 ly,  only  35  days  back,  I  was  in  those
 countries  and  I  have  taken  up  the
 matter  with  the  Prime  Ministers  and
 the  concerned  Ministers;  of  those
 countries  and  I  have  been  trying  to
 pursuade  them.  That  is  the  reason
 we  may  get  perhaps  0.000  or  15,000
 tonnes  more  this  year.  But  it  js  not
 a  permanent  solution.  The  perma-
 nent  solution  lies  in  having  our  own
 production  in  our  own  country  and
 the  Government  would  like  to  give
 all  possible  incentives.  In  the  case
 of  Kerala  Government,  with  a  view
 to  solve  the  present  problem  we  have
 made  Rs.  4.5  crores  available  to  them
 so  that  they  can  come  out  of  this
 crisis.

 at  हुकम  ्लस्द  कछवाय  :  माननीय  मंत्ती  जी  ने  यह
 बात  कही  है  कि  काज  के  उत्पादन  को  प्रधिक  बढावा
 दे  रहे  हैं  ।  झ्राप  यह  न  मानें  कि  केरल  ही  काजू  पंदा
 करता  है  ।  देश  के  और  भार्गो  में  भी  काजू  पैदा  होता  है  ।
 काज  का  पौधा  तैयार  होने  में  8,  L0  साल  लग  जाते  हैं
 तो  श्राप  जो  राहत  देने  जा  रहे  हैं,  वह  किस  किस  प्रकार
 की  है  ।  देश  में  जो  वनवासी  क्षेत्र  धोषित  किये  गय  हैं  प्रौर
 उन  में  जो  वनवासी  रहते  है,  उनको  '्रघिक  प्रोत्साहन
 दे  कर  वहां  पर  काजू  पैदा  किए  जाएं  मैं  जानना  चाहता
 हूं  कि  उन  क्षेत्रों  में  अधिक  मात्रा  में  कक््चा  काज  पैदा
 करने  की  कोई  योजना  झाप  के  पास  है  भौर  भविष्य  में
 कितना  भाप  को  काजू  पैदा  करना  है,  उस  का  कोई
 हिसावर  झाप  ने  लगाया  है  शौर  उस  के  लिए  कोई  योजना

 श्राप  की  है  और  किस  प्रकार  से  श्राप  मदद  देने  जा  रहे
 हैं  1

 MR.  SPEAKER:  Including  Madhya
 Pradesh.

 श्री  मोहन  धारिया  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  साथ
 सहमत  हूं  कि  यह  केवल  एक  ही  स्टेट  में  पैदा  नहीं  हो
 सकता  i  पूरे  मुल्क  में  कहां  पैदा  हो  सकता  है,  मैं  न  स्टेटस
 के  मिनिस्टस  को  लिखा  है  ।  जिन्होंने  रेसपोंस  दिया  है,
 उनके  नाम  मैं  ने  बताए  हैं  भौर  उस  श्राघार  पर  40,
 45  हार  टन  काजू  ज्यादा  पैदा  हो  सकता  हैं।  हमें  जरूरत

 सो  होसी  लगभग  2  लाख  टन  काज  की  झौर  इस  हिसाब  /
 से  देश  में  इसको  पैदा  करने  के  लिए  काम  किया  आए
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 झौर  जहाँ  भादिवालो  क्षेत्र  हैं,  वहाँ  भी  यह  हो  सकता
 झौर  जो  सुविधाएं  दी  है  बे  सब  हम  देने  के  हुद  ि
 इतना  ही  नहीं  जैसा  कि  मैं  ने बताया  कि  हस  सारी  स्कीम
 को  हम  रिवाइज  करना  चाहते  हैं  भौर  दूसरी  भौर  सुबि-
 घाएं  देना  चाहते  हैं।  जो  सुविधाएं  हम  देग,  वे  मध्य  प्रदेश
 को  भी  दी  जाएंगी

 Designing  defects  detected  in  °?°:
 Boeing-737  Plane

 °72,  SHRI  RAJENDRA  KUMAR
 SHARMA:  Will  the  Minister  of
 TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some
 designing  defects  have  been  discover-
 ed  in  the  Boeing-737  plane;

 (b)  whether  these  defects  have
 been  brought  to  Government’s  notice;

 (c)  whether  in  view  of  two  earlier
 accidents  of  Boeing-737,  a  scheme  hag
 been  drawn  to  make  some  changes
 therein;  and

 (d)  if  so,  which  other  Boeing  planes
 are  to  replace  the  Boeing-737  being
 operated  for  interna]  flights  in  the
 country  and  the  time  by  which  this
 replacement  will  take  place  and  if
 not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION’  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)
 and  (b).  No,  Sir.  No.  designing
 defect  in  Boeing  737  aircraft  have
 been  discovered  go  far  in  India.
 Recently  Indian  Airlines’  Pilots  re-
 ported  to  Indian  Airlines  about  non-
 extension  of  the  leadifig  edge  devices
 on  Boeing  737  aircraft,  but  during
 investigation  the  reporteq  defect
 could  not  be  estalflished.

 (c)  The  recommendations  arising
 out  of  the  earlier  accordings  to  Boe-
 ing  737  aircraft  have  been  given
 effect  to,  but  it  is  reiterated  that  no
 design  defect  was  reported  in  the
 investigation  reports.  ४  +

 (d)  Does  not  arise.  r
 करो  राजेसा  कुमार  शर्मा  :  में  माननीय!

 मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  जैसा  कि
 उन्होंने  इस  बात  को  स्वीकार  किया  है  कि  ने  उसमें
 डिजाइनिंग  'छिफेक्ट  है,  न  उसमें  हा  मन  एरर  हैं,
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 ऐसी  स्थिति  में  जो  बोइंग  क्रेशिज  हो  रहे  हैं  भौर  भभी
 पिछले  दिनों  हैदराबाद  में  जो  क्रेश  हुआ,  जिसमें  मुख्य-

 मंत्री  शौर  डी०  भ्राई०  जी०  भी  बैठे  थे,  अगर  वह
 हुबाई  जहाज  नष्ट  हो  जाता  तो  न  जाने  वे  सब  लोग
 कहाँ  जाते,  ईश्वर  ने  ही  उनकी  रक्षा  की,  क्या  सरकार
 इस  बात  की  जांच  करेगी  कि  इन  क्रेशिज  के  क्‍या
 कारण  हैं?  क्‍या  यह  सही  है  कि  हाल  ही  में  विमान
 शासकों  की  इंडियन  एयरलाइस  एसोसियेशन  ने  नान-
 एक्सट्रेंशन  भ्राफ  द  लीडिंग  एज  डिवाइसिज़्  के  बारे
 में  इंडियन  एयरलाइंस  को  रिपो्ट्रे  की  थी  जिसके
 बारे  में  आप  कहते  हैं  कि  जांच  के  द्वारा  यह  दोष
 साबित  नहीं  हो  सका  है?  जब  पाइलेट  यह  स्वीकार
 करते  हैं  कि  उस  में  दोष  है  तो  फिर  हमारे  एक्सप्रेस
 इस  बात  को  क्‍यों  नहीं  स्वीकार  करते  2  8  अभी
 पिछले  महीने  एक  विमान  के  टेक  ध्ाफ़  करने  से  पहले
 दोबार  विष्डाज़

 है
 गयीं,  प्रगर  वे  टेक  श्राफ के  बाद

 खलती  तो  विमान  में  इम्बेंलेंस  हो  जाने  स ेविमान  गिर
 सकता  था  ।  क्‍या  हस  प्रकार  की  रिपोर्ट्र  माननीय
 मंत्री  जी  के  पास  प्रायी  है  ?

 बन

 को  a  रशोसम  कोशिक  :  जो  पाइलैदों  ,की
 एसोसियेशन  बी  तरफ  से  शंका  है  कि  देश्र  झार  सम
 डिजाइनिंग  डिफेक्टस,  तो  इस  के  बारे  में  जांचईकी
 मई  है भोर  जैसा  कि  म॑ने  उत्तर  में  भी  कहा  है  कि
 यह  प्राशंवा  निराधार  है।  973  म  (जो  दुर्घटना
 हुई  थी,  उसकी  जांच  के  बाद  यह  पता  चला  था  कि

 महता
 पाइलैट  की  एरर  के  कारण  हुई  थी

 डिफेक्ट  के  कारण  नहीं  हुई  थी  ।  इस
 दुष्टि  से  माननोय  सदस्य  का  यह  मानना  कि  पाइलट
 की  एरर  के  कारण  कोई  दुर्घटना  नहीं  हुई,  सही  नहीं
 है।  जहां  तक  हैदराबाद  की  दुधटना  का  सवाल  है.
 श्यूकि  उसके  बारे  में  मामला  प्रभी  विचाराघधीन  है
 इसलिए  उसके  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  झ्मी  उपयुक्त
 नहीं  होगा  ।

 थ्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  विषय  की  गंभीरता
 को  देखते  हुए  क्‍या  माननीय  मंत्री  जी  सदन  को
 यह  प्ाश्वासन  देंगे  कि  बोइंग  737  के  एक्सपट्रें  स
 को  बुला  कर  इसकी  जांच  कराई  जाएगी  ताकि
 भविष्य  में  इस  प्रकूर  की  पुनरावति  न  हो  ?

 थी  पुरुवोसम  कोशिक  :  जब  भी  ऐसी  भ्राशंका
 होती  है  या  इस  प्रकार  की  दुषटनाएं  होती  हैं  तो
 तत्काल  मेन्यूफैक्चरर्स  के  एक्सपट्रें  स  झात  हैं  भौर

 £  डिफेक्ट्रस  देखते  हैं  शौर  उनका  निराकरण  करते
 9  हैं,  जहां  किसी  चीज़  को  करने  का  वे  सुझाव  देते

 हैं  उसके  प्रनुसार  कार्यवाही  भी  की  जाती  है।

 SHRI  K.  GOPAL:  Before  the
 Hyderabad  aircrash,  the  Commercial
 Pilots’  Association  did  warn  you
 ebout  the  manufacturing  defects.  I
 would  like  to  know  from  the  hon.
 Minister  whether  it  is  a  fact  that  the
 utilisation  of  the  aircraft  Boeing  737
 is  more  than  the  nofmg  set  by  the
 manufacturers.
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 SHRI  PURSHOTTAM  KAUSHIK:
 I  do  not  agree  that  it  is  being  utilised
 more  than  permissible.  But  in  India
 we  are  definitely  making  maximum
 utilisation  of  this  aircraft  because
 there  is  a  consistent  and  persistent
 demand  from  the  hon.  Members  as
 well  as  from  the  public  to  connect
 many  more  places.

 MR,  SPEAKER:
 cost  of  safety.

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK:
 I  can  assure  the  House  that  this  is
 not  being  done  at  the  cost  of  safety.
 We  take  al]  precautions  to  see  that
 the  operation  of  the  aircraft  is  safe
 and  only  after  taking  that  into  con-
 sideration  we  are  trying  to  meet  the
 maximum  requirements  of  the  mem-
 bers  of  the  public.  I  can  assure  the
 House  and  the  people  that  all  pre-
 cautions,  so  far  as  the  safety  aspect
 is  concerned,  are  being  taken.

 But  not  at  the

 WRITTEN  ANSWERS  TO
 QUESTIONS

 India’s  Foreign  Trade  Deficit

 *61,  SHRI  SAMAR  MUKHERJEE:
 SHRI  RAJ  NARAIN:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)whether  India‘s  foreign  trade  de-
 ficit  is  likely  to  be  around  Rs.  1,100
 crore  at  the  end  of  the  current  finan-
 cial  year  because  of  substantially  large
 imports  and  some  decline  in  exports;
 and

 (b)  if  so,  the  steps  proposeq  to  im-
 prove  the  position?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  Based
 on  the  latest  provisional  figures  the
 deficit  of  India’s  foreign  trade  during
 the  first  nine  months  (April—Decem-
 ber)  of  1978-79  was  Rs,  785  crores
 with  exports  including  re-exports
 and  imports  amounting  to  Rs.  3909.08
 and  Rs.  4693.97  crores  respectively.
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 In  view  to  this,  an  overall  deficit  of
 about  Rs.  00  crores  is  considered
 likely.

 The  decline  in  the  overall  exports,
 according  to  the  provisional  latest
 data,  is  only  marginal  at  about  Ll
 per  cent,  gs  compared  to  the  last
 year.  There  has  been  a  substantial
 decline  in  the  exports  of  or  export-
 earnings  from  tea,  cashew  kernels,
 coffee,  pepper,  oil  cakes,  steel,  ce-
 ment  ang  cotton  piece  goods.  In  the
 case  of  tea,  particularly,  there  has
 been  a  decline  in  both  volume  as  well
 ag  unit  value,  whereas  in  the  case  of
 coffee  there  has  been  a  decline  in
 both  volume  exclusively.  Exports  of
 steel,  cement  and  cotton  piece  goods
 have  declined  on  account  of  domes-
 tic  demand  pull.  Exports  have  been
 affected  by  persistent  recessionary
 conditions  in  the  developed  countries
 as  well  as  protectionist  measures
 adopted  by  them.  Exports  of  cotton
 garments,  engineering  goods,  handi-
 crafts  including  gem  and  jewellery,
 leather  and  leather  goods,  _  silver,
 sugar,  marine  products  have  regis-
 tereq  considerable  increases,  How-
 ever,  on  balance,  there  is  a  small
 decline  in  total  exports  realisation.

 The  trade  deficit  is  largely  due  to
 substantial  rise  in  imports.  The  bulk
 items  of  imports  are  mainly  P.O.L.,
 fertilisers,  edible  oils,  capital  equip-
 ments  steel,  non-ferrous  metals,  mill-
 made  fibres  etc.  Imports  are  essen-
 tial  for  purposes  of  strengthening  the
 production  base  in  the  country,  im-
 proving  production  efficiency  and
 maintaining  price  stability.  The
 Government  has  facilitated  these  im-
 ports  by  revamping  entire  import
 policies  and  procedures  and  _intro-
 ducing  rationalisation  and  simplifica-
 tion  and  providing  for  decentralisa-
 tion  in  decision-making,  taking  due
 care  of  the  legitimate  interest  of  the
 indigenous  industry  and  agriculture
 production.  At  the  same  time,  in
 keeping  with  the  objective  of  pro-
 gressive  self-reliance,  the  Govern-
 ment  has  adopted  a  number  of  mea-
 sures  to  boost  exports  and  is  confi-
 dent  that  there  will  be  a  sustained

 FEBRUARY  23,  979  Written  Answers  28

 growth  in  India’s  exports  in  the
 coming  years  which  will  enable  the
 country  to  finance  the  necessary
 imports  mostly  through  our  export
 earnings.

 (b)  Some  of  the  important  mea-
 sures  of  a  general  nature  taken  to
 step  up  export;  are  as  follows: —
 l.  Role  of  Export  Organisations:

 The  role  of  export  organisations
 like  STC,  MMTC,  HHEC,  ECGC,
 TDA  and  TFAI  heve  been  redefined
 to  make  them  not  only  mere  _  action-
 oriented  but  also  instruments  for  the
 growth  of  exports/sectors  of  the
 economy  particularly  in  the  small
 scale  and  cottage  industries  sectors.
 They  have  been  entrusted  with  the
 responsibility  of  facilitating  the
 availability  of  essential  inputs,  pro-
 viding  merket  intelligence  and  mar-
 keting  support  including  credit  cover
 to  these  sectors.

 2.  Role  of  Export  Promotion  Coun-
 cils  and  Commodity  Boards:

 The  Export  Promotion  Council  and
 Commodity  Boards  are  also.  being
 energised  to  play  a  more  dynamic
 role  in  servicing  the  exporting  com-
 munity.  Their  procedures  also  are
 being  simplified  with  a  view  to  pro-
 viding  them  greater  flexibility  in
 operations.

 3.  CCI&E  Change  in  Role:
 The  organisation  of  the  Chief

 Controller  of  Imports  and  Exports
 is  being  revamped  and  assigned  a
 promotiona]  role  in  the  export  sector.

 4,  Task  Forces:

 Task  Forces  were’  constituteg  to
 look  into  the  problems  of  dynamic
 export  sectors  like:—

 (i)  Leather  and  leather  pro-
 ducts;

 (ii)  Gem  and  jewellery;
 (iii)  Handicrafts;
 (iv)  Electronics;
 (v)  Project  exports;
 (vi)  Furniture;

 (vii)  Agriculture  products;
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 (viii)  Export  services;  and

 (ix)  Export  from  small  scale
 sector,

 Reports  of  Task  Forces  in  respect
 of  sectors  viz.,  leather  and  leather
 products,  gem  and  jewellery,  elec-
 tronics  and  project  exports  have  al-
 ready  been  received  and  action
 initiated.

 5.  Value  Added  Items:

 Emphasis  is  being  laid  on  the  ex-
 port  of  items  in  value-added  form
 rather  than  in  primary  form.  This
 will  lead  to  increase  in  employment

 ag  also  increase  in  export  earnings.

 6.  Inputs  Availability:
 For  strengthening  the  export  pro-

 duction  base  it  is  necessary  to
 provide  for  availability  of  eszential
 inputs  at  reasonable  prices.  This  _  is
 intended  to  be  ensured’  through  a
 stable  import-export  policy  over  a
 period  of  time.

 7.  Import  Policy  Liberalisation:

 The  import  policy  has  been  libera-
 liseq  to  facilitate  availability  of  im-
 ported  inputs  at  international  prices.
 Import  licensing  procedures  have
 also  been  considerably  simplifieq  and
 in  a  number  of  cases  completely  done
 away  with  so  as  to  reduce  the  time
 taken  in  acquiring  essential  inputs.

 8.  Compensatory  Support:
 With  a  view  to  provide  stability

 and  in  order  to  maintain  competi-
 tiveness  of  our  exports  in  the  inter-
 national  market,  g  policy  of  giving
 cash  compensatory  support  to  select-
 ed  jtems  for  a  period  of  three  years
 has  already  been  announced.  The
 whole  pattern  of  determining  cash
 compensatory  support  and  selection
 of  items  is  being  redesigned  taking
 into  account  the  general  principles
 recommended  by  the  Alexander
 Committee.

 9.  Abolition  of  Export  Duty:

 As  “a  specific  measure,  the  export
 ‘duty  on  tea  and  pepper  has  been
 abolished  recently.

 10.  Strengthening  of  Production
 Base:  .

 Exportable  surpluses  will  be  gene-
 rated  by  strengthening  and  expand-
 ing  the  production  base  for  selected
 items  both  in  the  industrial  and  agri-
 cultural  sectors.  Obstacles  coming
 in  the  way  of  export  production  are
 being  removed.  Export  oriented
 units,  specially  the  ones  being  estab-
 lished  for  00  per  cent  exports  are
 being  encouraged.

 ll.Long-term  Measures:

 As  a  long-term  measure,  the
 priorities  for  allocating  funds  for  the
 selected  export  sectors  are  being
 considered  by  the  Planning  Com-
 mission  for  inclusion  in  the  next
 Annual/Five  Year  Plan.  In  the  agri-
 cultural  sector,  emphasis  will  be  laid
 on  increasing  the  production  of
 plantation  crops  (tea,  coffee,  rubber,
 cardamom)  fresh  fruits  and  vegeta-
 bles,  onions,  potatoes,  spices,  niger
 seed,  oilseeds,  etc.  for  export
 purposes.

 12,  Involvement  of  State  Govern-
 ments:

 It  has  been  decided  to  encourage
 and  secure  greater  involvement  of
 the  State  Governments  in  the  export
 effort.  The  Commerce  Minister  had
 discussions  relating  to  promotion  of
 exports  during  the  Conference  with
 Chief  Ministers  held  in  January,
 1979.  As  a  sequal  to  this  conference
 the  state  Governments  are  associat-
 ing  themselves  with  export  efforts
 more  actively.

 13.  Diversification:

 A  study  of  country-wise  potential
 for  exports  has  been  undertaken
 and  emphasis  is  being  laid  on
 diversification  of  markets  as  well  as
 commodities.

 14,  Coordination  of  Offices  Abroad:

 Foreign  offices  of  Export  Promo-
 tion  Organisations  and  Commodity
 Boards  are,  to  the  extent  possible,
 being  brought  under  one  roof  for
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 achieving  better  coordination  in  their
 activities.  This  hag  already  been
 implemented  at  New  York  and  Paris.

 15.  Role  of,  Commercial  Represen-
 tatives:

 The  offices  of  our  Commercia]  Re-
 presentatives  abroad  are  also  being
 geared  up  to  play  a  more  dynamic
 role  in  providing  market  intelligence
 support  to  exporters,  follow-up  action
 and  feedback  etc.

 16.  The  mannual  regulating  the
 working  of  the  Commercial  Repre-
 sentatives  abroad  is  also  being  com-
 Pletely  revised  so  that  they  can  pro-
 vide  better  and  more  responsive
 support  to  the  export  effort.

 17.  Quality  Control:

 Quality  control  regulations  and
 pre-shipment  inspection  precedures
 are  being  revised  ang  the  relevant
 Act  and  Rules  amended:—

 (i)  to  make  the  procedures  less
 cumbersome  and  to  provide
 flexibility  taking  into  account
 the  change  in  commodities
 and  the  requirements  of  our
 export  markets.

 (ii)  to  gear  up  the  system  re-
 Sarding  monitoring  of  quality
 control  arrangements  and
 enquiry  into  complaints;  and

 (iii)  to  provide  for  deterrent
 punishment  to  erring  ex-
 porters  who  shipped  —  sub-
 standard  products.

 18.  Joint  Ventures.

 Revised  guidelines  have  been  issu-
 ed  governing  establishment  of  Indian
 joint  ventures  abroad.  Proposals
 will  now  be  considered  for  establish-
 ment  of  not  only  industrial  joint
 ventures  but  also  others  relating  to
 consultancy,  trading,  wholesale  and
 retail  marketing,  exploration  of
 minerals  and  services  ventures  like
 hotels,  restaurants  etc.

 19.  Transport  Infrastructures:

 Efforts  are  also  being  made  to  im-
 prove  the  transportation  infrastructure
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 available  to  the  exporting  community.
 Air  Cargo  Complexes  are  being
 established  at  locations  nearer  the
 places  of  production.  This  will  also
 relieve  some  pressure  on  the  existing
 exit  points.  For  sea  cargo,  efforts
 are  being  made  to  simplify  proce-
 dures,  introduce  containerisation,  en-
 large  the  frequency  of  shipping
 services  and  to  keep  freight  rates
 stable  and  reasonable.  Shippers
 Councils  are  also  being  strengthened
 so  as  to  improve  their  bargaining
 capabilities,

 20.  Institutional  fora  have  been  de-
 signed  by  constituting  committees
 called  SCOPE-SHIPPING  SCEOPE-
 AIR  and  SCOPE-RATE  for  enabling
 discussion  and  better  appreciation  of
 the  concerned  transportation  problems.

 2l.  Free  Trade  Zone:

 Procedures  regarding  Santa  Cruz
 ang  Kandla  Free  Trade  Zones  have
 been  simplified  so  that  all  proposals
 received  expeditious  consideration.
 Import  of  capital  goods,  raw  materials
 components  etc.,  for  units  in  the  Free
 Trade  Zones  have  been  placed  on  the
 Open  General  Licence  list.  A  Com-
 mittee  was  constituted  to  examine  the
 problems  and  policies  which  hindered
 the  growth  and  development  of  these
 Free  Trade  Zones.  Action  has  al-
 ready  been  initiated  on  the  interim

 report  received.

 22.  Efforts  in  Multilateral  fora:

 Our  efforts  in  various  multilateral
 fora  such  as  UNCTAD  and  GATT
 continue  unabated  for  securing  better
 trading  enviornment  for  developing
 countries.

 23.  Efforts  at  bilateral  level:

 At  the  bilateral  level,  efforts  are

 being  made  to  increase  trade  in  both
 directions  to  mutua]  benefit.  :  This  is
 being  arranged  through  meetings  both
 at  the  official  levels  as  well  as  at  the
 ministerial  level  with  several  countries.
 Country-wise  strategy  is  being  plann-
 ed  both  for  imports  and  exports.
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 Given  the  inherent  potential  of
 our  country,  stability  in  policies
 simplified  procedures  and  a  construc-
 tive  and  promotional  attitude  the
 Government  are  confident  that  it  will
 be  possible  for  the  country  to  over-
 come  the  problem  ang  to  attain  a
 sustained  growth  in  exports  to  meet
 mot  only  our  normal  import  require-
 ments  but  also  our  needs  for  develop-
 ment.

 Sale  of  Confiscated  Goods

 66.  SHRI  8,  R.  REDDY:
 SHRI  SHANKERSINHJI

 VAGHELA:

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  have  decided  to  sell  the

 t

 confiscated  imported  goods  to  the
 public;  and

 (b)  if  so,  the  details  regarding  the
 value  of  those  goods  and  the  proce-
 dure  adopted  by  Government  regard-
 ing  their  distribution?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRE
 SATISH  AGARWAL).  (a)  Yes,  Sir.
 The  recent  instructiong  provide,  inter
 alia,  for  disposal,  by  retail  sale,  of
 heterogenous  consumer  items  _  seized
 in  small  lots  800  confiscated  to  Gov-
 ernment  (excluding  watches)  after
 meeting  the  requirements  of  the  Gov-
 ernment  Departments,  and  educa-
 tional  and  research  institutions,  as  the
 case  may  be.

 (b)  Two  statements  are  being  laid
 On  the  Table  of  the  House.

 Statement

 The  Total  value  of seized/confiscated  goods  ripe  for  disposa]  as  on  g!-!2-978  is  as  follow:—

 Commodity  Valve

 (In  crores)

 Ye  Gold  0°53

 2.  Silver  0°06

 3.  Diamonds?  Precious  and  Semi-precious  stones  0°27

 4.  Currency  0°20

 5  Watches  0°77

 6.  Liquor  0°32

 z.  Electrical  goods  0°46

 8.  Synthetic  Textiles  2°6

 gq.  Baggage  Items  0°54

 to.  Others  2-2

 7°52 TOTAL  :

 द्वय ढह धड द्वा एए OO”
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 Manner  of  Disposal  of  different  Categosies  of  Goods
 fur  ee  mer

 36

 Name  of  Goods  Manner  of  Disposal

 3.

 7

 I0.

 Metallic  &  Radiant  Yarn

 Synthetic  textiles

 Liquor.  कि

 Diamonds

 Gold  and  Silver

 Indian  and  foreign  currency

 Trade  goods

 Conveyances

 घ.  Precious  and  semi-precious  stones  other  than
 diamonds

 12.  Arms  an’  Ammunition  Arms  and

 Sold  to  weavers  coopcrative/associations  and
 to  actual  users.

 re-exported  out  of  India.

 Dis
 ~

 d  of  the  India  Tourism  Development
 Corporation  against  their  import  quotas
 or  against  the  quotas  of  other  cligible  hotels
 on  the  ususal  terms  and  conditions.

 to  be  handed  over  to  the  H.M.T.

 Calculators  and  tape  recorders  to  be  offered
 to  Government  departments  for  official
 use  and  educational  and  research  insti-
 tutions  and  universities

 T.  V.  sets  sold  to  hospitals.

 Rough  and  uncut  diamonds  sold  by  auction
 or  tender  to  import  licence  holders  against
 debit  of  their  licences.  Cut  and  polished
 diamonds  sold  for  export  only.

 Deposited  in  the  Government  Mint.

 Deposited  with  the  Reserve  Bank  for

 f

 cree
 diting  to  the  Government.

 Trade  goods  like  chemical,  industrial—
 raw  materials,  machinery  parts,  motor
 vehicle  parts  etc.  disposed  of  by  auction.

 Conveyances  like  vessels  and  vehicles  are
 sold  by  public  auction.  Vessels  and  Indian
 vehicles  suitable  for  Government  depart-
 ments  are  appropriated  departmentally.

 stones  sold  in  the
 Rough  and  uncut  precious  and  semi-precious

 internal  market  by
 auction  or  tender  to  holders  of  import
 licences

 38877
 debit  of  their  licences.  Cut

 and  polis  ed  precious  und  semi-precious
 stones  other  than  diamonds  are  sold-intere
 nally  by  auction  or  by  tender.

 ammunition  of  other  than  +38
 and  -32  bore  revolvers/pistols  and  their
 ammunition  are  disposed
 following  manner  :—

 of  in  the

 (a)  Sten  guns  are  offered  to  the  Ministry
 of  Home  Affairs  and  those  not  required
 by  them  sold  to  the
 Defence.

 (b)  All  weapons  of  prohibited  bore  and
 their
 Ordinance  Factories
 Defence).

 ammunition  are  disposed  of  to
 (Ministry  of

 Ministry  of
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 Manner  of  Disposal. Name  of  goods.
 \

 3g.  Antiquities.  न  हे

 14.  Perishables  मु  .

 15.  Miscellaneous  and  heterogenous  items  seizedin  These  are  disposed  of  by  the
 small  lots  (except  watches).

 (c)  Crude  weapons  of  indigenous  make
 are  offered  to  CBI  for  being  exhibited
 in  their  museum.

 (d)  All  other  weapons  for  which  licences
 are  issued  to  the  public  are  disposed  of
 by  public  auction.

 (८)  Recvolvers/pistols  of  +38  and  +32
 bore  and  their  ammunition  are  kept  for
 departmental  use.

 Antiquities  are  handed  over  to  the  Archaco-
 logical  Survey  of  India,  free  of  cost,  for
 disposal  by  way  of  gifts  to  different
 museums  or  institutions  or  if  necessary
 by  oher  means.

 Perishables  such  as  cigarettes  etc.  are  dis-
 posed  of  immediately  after  their  seizure.
 These  are  first  offered  tothe  I.T.D.C.  and
 Air  India.  If  they  do  not  lift,  these  are
 sold  through  retail  sale.

 Customs
 Houses  through  retail  sale  after  meeting
 the  requirements  of  the  Government
 departments  and  educational  and  research
 institutions  etc.  as  the  case  may  be.

 Reported  failure  of  J.A.  ang  ALI,  to.
 attract  trained  Personnel

 *67.  SHRI  NARENDRA  SINGH:
 SHRI  SIVAJI  PATNAIK:

 Will  the  Minister  of  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  of  late
 Air  India  ang  Indian  Airlines  have
 failed  to  attract  trained  personnel  for
 its  services  due  to  better  pay  scales
 offered  by  their  counter-parts  in  West
 Asian  and  European  countries;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  many
 persons  have  left  airlines  for  jobs  in
 West  Asia;  and

 (c)  if  so,  his  comments  thereon?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)
 ang  (b).  As  and  when  vacancies  are
 advertised  by  Indian  Airlines  and

 Air-India,  the  response  has  been  ov2-
 whelming.  In  some  cases,  however,
 trained  personnel  from  Indian  Airlines
 and  Air-India  have  left  the  service  of
 the  Corporation  because  of  attractive
 terms  offered  by  other  Airlines  par-
 ticularly  in  the  Middle-East.

 (c)  In  order  to  check  the  exodus  of
 trained  personnel  of  Indian  Airlines
 and  Air-India,  the  following  impor-
 tant  steps  have  been  taken:-

 (i)  Air-India  have  contacted  the
 managements  of  concerned  inter-na-
 tional  airlines  firstly  to  ascertain
 their  actual  requirements  and  sug-
 gested  that  they  should  minimise
 and  spread  out  their  in-take  of  em-
 ployees  from  Air-India.

 (ii)  In  the  case  of  pilots  and  other
 flying  crew  their  allowances  to  meet
 expenses  while  on  flying  duty  ab-
 road  have  been  revised  upwards  to
 meet  higher  costs.



 39  Written  Answers

 (iii)  Other  incentives  such  as  rais-
 ing  of  retirement  age  of  these  cate-
 gories  uptr  sixty  years,  implemen-
 tation  of  super-annuation  and  group
 insurance  schemes,  etc.  are  also  be-
 ing  considered.

 (iv)  Indian  Airlines  have  made  ar-
 rangements  for  providing  training
 to  the  personnel  of  some  Middle
 East  countries  and  are  also  loaning
 their  personnel  in  some  _  technical
 fields  to  these  Airlines.

 Export  Subsidy  for  Cashew

 *70.  SHR:  C.  K.  CHANDRAPPAN:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  jt  is  a  fact  that  the
 Chief  Minister  of  Kerala  has  asked
 for  export  subsidy  for  cashew;

 (b)  whether  Government  are  aware
 of  the  fact  that  the  cashew  proces-
 sing  industry  in  Kerala  is  facing
 crisis;  and

 (c)  if  so,  in  view  of  this  what  is
 the  reaction  of  the  Union  Govern-
 ment  to  the  suggestion  made  by  the
 Chief  Minister  for  the  Cashew  Indus-
 try  and  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  The  Cashew  industry  is  pass-
 ing  through  a  difficult  time  due  to
 shortage  and  high  prices  of  raw  Cas-
 hew  on  the  one  side  and  declining  in-
 ter-national  kernel  prices  on  the  other.

 (c)  Kerala  Government  was  request-
 ed  to  review  policy  of  fixation  of

 procurement  and  release  price  for  raw
 Cahew  and  also  not  to  levy  Purchase

 Tax,  Central  Government  has  grant-
 ed  a  short  term  loan  of  Rs.  5  crores  to
 Kerala  Government  for  assisting  Ker-
 ala  State  Cashew  Development  Cor-
 poration.  Cashew  Corporation  of  india
 has  fixeq  the  release  orice  for

 imported  i  raw  Cashew  at  par
 ar.’
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 with  the  release  price  for  compar
 able  varieties  of  indigenous  raw  Cas-
 hew.

 Government  have  also  announced
 schemes  for  encouraging  additional
 cashew  eultivation  and  have  asked  all
 State  Govts.  to  undertake  massive
 programmes  particularly  in  non-tradi-
 tional  areas.

 गुड़'  का  बायदा  बाजार

 "7...  थमी  झर्जुन  सिह  भदोरिया  :  क्या
 जाण्ज्य  तथा  नमागरिक  पृति  और  सहकारिता
 मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 (क)  उन  सात  मब्डियों  के  नाम  क्‍या  हैं,  जिनके
 संरक्षण  में  सरकार  ने  ग्गुड'  के  बारे  में  वायदा  बाजार
 करने  को  अनुमति  दी  है  ;

 (ख)  इस  वाँयदा  बाजार  की  ग्ननुमति  देने  के
 क्या  कारण  हैं;  शौर

 (ग)  फरवरी,  979  8  नत  तक  इनमें  से
 प्रत्येक  मष्डी  से  सरकार  ने  करों  के  रूप  में  कितना
 राजस्व  झजित  किया  ?

 जवाजिज्य,  नागरिक  पूति  झोर  सहकारिता
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (भो  कृष्ण  कुमार  गोवल  )  :
 (क)  वायदा  बाजार  प्ायोग  ने  गुड़  का  वायदा  ब्यापार

 नो  (न  कि  सात)  मण्डियों  में  करने  की  प्रनुमति  दी
 है।  इन  केन्द्रों  के  नामये  हैं:--

 राज्य  केन्द्र

 उत्तर  ब्देश  (i)  हापुड़
 (2)  मृम्जपफर  नगर
 (  3)+  मेरठ
 (4)  भागरा
 (5)  कानपुर

 पंजाब  हु  (6)  भ्रमतसर
 (7)  लुधियाना

 मध्य  श्रदेश  (8)  ग्वालियर

 महाराष्ट्र  (9)  कोल्हापुर

 (4)  गड  के  वायदा  व्यापार  की  झनमति
 उत्पादकों  शौर  उनके  प्रतिनिधियों  के  भाग्रह  पर

 फ
 की

 मांग  बढ़ाने  और  गन्ने  की  भ्राशातीत  फसल  होने  के
 कारण  गुड़  के  भावों  को  गिरने  से  रोकने  ममदद  देने
 के  लिए  एक  वर्ष  के  लिए  दी  गई  है।
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 (a)  केन्द्रीय  सरकाद  झप्रिम  संविदाधों  पर  कोई
 विशेष  कर  नहीं  लगाती  है।  तर्थाप,  प्रत्येक  मान्यता
 प्राप्त  एसोसियेसन  से  वायदा  व्यापार  करने  के  लिए
 उसकी  माम्यता  के  नवीकरण  के  लिए  i00  ३०  का
 शुल्क  लिया  जाता  है।  भब  तक  इस  तरह  9  मण्डियों
 से  900  रुपये  का  राजस्थ  वसूल

 दमा
 &  1  इसके

 झलावा,  राज्य  सरकारें  शप्निम  पर  स्टाम्प
 शुल्क  लगाती  है।

 Remova]  of  Export  Daty  on  Tea

 *73.  SHRI  lon  R.  MAHATA;  Will  the
 Minister  of  COMMERCE,  CIVIL  SUP-
 PLIES  AND  COOPERATION  be  plea-
 sed  to  state:

 (a)  whether  a  delegation  of  the  Tea
 Industry  met  him  on  9th  January,
 979  for  removal  of  export  duty  on
 tea;  and  a

 (b)  ig  so,  the  details  in  this  regard
 and  action  taken  so  far  by  Govern-
 ment  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  delegation  amongst  other
 issues,  discussed  export  prospects  of
 tea  and  requested  for  the  removal  of
 the  export  duty  of  Rs.  2/-  per  kg.  on
 loose  tea.  The  export  duty  on  tea  has
 been  abolished  with  effect  from
 142.1979.

 <  -
 ोन  के  साथ  व्यापारिक  सम्बन्ध

 74.  श्री  गगा  भक्त  स्फि  :  क्या
 लाजिल्य,  नागरिक  पूति  घौर  सहकारिता
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :*

 (क)  क्‍या  भारत  द्रौर  चीन  के  बीच  राजनीतिक
 सम्बन्धों  के  साथ-साथ  व्यापारिक  सम्बसों  में  सी
 सुधार  हुभा  है;

 ब  यदि  हाँ,  तो  वर्ष  1978-79  में  दोनों
 देशों  क ेबीच  किन  किन  वस्तुश्रों  का  व्यापार  हुभ्ा;
 झोर

 (ग)  क्या  भारत  चीन  की  गेहूं  जौर  चीनी
 को  कूल  मांग  पुरी  कर  रहा  है?

 जवाणिल्य,  नागरिक  पृति  शौर  सहकारिता  समतालय
 में  राज्य  बत्रो  |  (९1  प्रारिफ  बग ) ४

 मा
 |  .  (ख)  अद्यतन  उपलब्ध  जानकारी  के  ध्रनुसार

 बीन  को  निर्यात  की  जाने  वालो  मर्दे  ये  हैं:  चपड़ा,
 दासायनिक  पदार्थ  तथा  रेडियो  ध्राडकास्ट  रिसिवरों  के
 हिस्से  पुजें '  श्रायात की जाने की  जाने  वाली  मर्दे  हैं:  मसाले
 तथा  रासायनिक  पदार्थ  1

 पके
 ककी  (ग)  भारत  सरकार  को,  भारत  से  गेहूं  की
 खरीददारी  के  सम्बन्ध  में  चीन  जनवादी  गणराज्य  से
 कोई  विशेष  प्नुरोध  प्राप्त  नहा  हुआ  है।  जहां  तक
 छीनी  वा  सम्बन्ध  है,  चीन  को]978  के  दोरान
 750  मे  0  टन  चीनी  सप्लाई  की  गई  थी।  हमारे
 दूतावास  के  जरिए  राज्य  ब्यापार  निगम  द्वारा  979
 के  दोरान  चीनी  की  प्रतिरिक्त  मात्रा  सप्लाई  करने
 के  सम्बन्ध  में  एक  पेशकश  की  गई  है  शीर  छीन  की
 प्रतिक्रिया  प्रतीक्षित  है।

 Memorandum  by  Pilots  of  I.A.  and
 Al.  on  Security  System

 *75.  SHRI  SUKHDEV  PRASAD-
 VERMA:

 SHRI  P.  K.  KODYAN:

 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  pilots  of  Indian
 Airlines  and  Air  India  have  recently
 submitted  a  memorandum  on  the  sub-
 ject  of  security  system  within  the
 country  to  prevent  exposure  to  air
 piracy;  and

 (b)  if  so,  the  necessary  action
 taken  by  Government  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)
 and  (b)  Yes,  Sir.  The  main  point  made
 by  the  Indian  Pilots  Guild  and  the
 Indian  Commercial]  Pilots  Association
 was  about  the  need  to  take  effective
 anti-hijacking  measures  at  the  air-
 ports.  Minister  for  Tourism  and  Civil
 Aviation  met  the  representatives  of
 the  Guil  and  the  Association  when  the
 authorities  concerned  with  security
 matters  were  also  present.  The  action
 taken  and  proposed  to  be  taken  by
 Government  for  effecting  strict  secu-
 rity  measures  were  explained  to  the
 satisfaction  of  the  Guild  aid  the  As-
 sociation.
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 बश्चिल  हशिया  के  देशों  को  थटिवा  कसमतो
 लायल  का  कथित  निर्यात

 बाधक
 श्यो  शामधारी  शास्त्री  :  क्या

 »  =  ace  ate  स्रहकारिता
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  21  जनवरी,  979  के  “हिन्दुस्तान
 टाइम्स”  में  प्रकाशित  उस  समाचार  की  झोर  उनका
 ध्यान  गया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  पंजाब  के
 व्यापारियों  ने  पश्चिम  एशिया  के  देशों  को  घटिया
 किस्म  के  धासमती  चावल  का  निर्यात  किया  जिसके
 परिणामस्वरूप  उन  देशों  ने  भारत  से  चावल  न
 खरीदने  का  निर्णय  किया  है  ;

 (ल)  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या
 उपचारात्मक  _कायंवाही  की  जा  रही  है  ;  झोर

 (ग)  पश्चिम  एशिया  के  बाजार  में  भारतोय
 चावल  के  निर्यात  में  बड़ि  करने  के लिए  सरकार
 द्वारा  क्या  कार्यवाही  करने  का_  प्रस्ताव  है  ?

 वाजिल्य  मागरिक  पूति  धर  सहकारिता
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (श्री  झारिफ  थगे ) 1

 {*),
 सरकार  को  उस  समाचार  की  जावकारी  है

 यह  बताया  गया  है  कि  झ्ायातकों  ने  पंजाब
 के  बासमती  चावल  को  पाकिस्तानी  बासमती  चावल
 की  झपेन्ना  घटिया  पाया  7  यह  सच  है  कि  पाकि-
 स्तानी  चावल  के  बिरकालीन  सुस्थापित  बाजार
 होने  से  उसे  भारतीय  बासमती  चावल  को  तुलना  में
 ऊंची  कीमत  मिलती  है।  पश्चिम  एशियाई  देश
 भारत  से  बासमती  चावल  के  प्रमुख  प्रायातक  रहे
 हैं  और  हमारे  निर्यात  प्रभावित  नहीं  हुए  हैं।

 7
 (स्व)  बासमती  चावल  के  सम्बन्ध में  न्यूनतम

 निर्यात  कीमत  निर्धारित  कर  दो  गई  है  और  इन
 निर्यातों  को  निर्यात  (क्वालिटी  नियंत्रण  व  निरीक्षण)
 श्रधिनियम,  i963  के  भ्रधीन  लाने  की  प्रस्थापना
 है  ।  इससे  सुनिश्चित  करना  है  कि  बासमती  से
 साथ  घाटया  क्वालिटी  का  चावल  न  मिल  पाये  1

 (3)  भारत  पश्चिम  एशियाई  देशों  को  चावल
 का  निर्यात  करता  रहा  है।  बासमती  चावल  के
 याथ  भ्न्य  किस्मों  के  चावल  भी  निर्यात  किये  जा  रह

 ा
 निर्यातों  को  बढ़ाने  के लिए  ठोस  कदम  'उठावे

 गये  हैं।

 Cuddapah  Airstrip

 *77,  SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (ay  whether  there  ig  any  proposal
 with  Government  to  improve  the  air-
 strip  at  Cuddapah;  and
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 (७)  whether  there  is  any  proposal
 to  develop  it  into  a  full  blown  air-
 port?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)
 and  (b).  No,  Sir.  Cuddapah,  however,
 figures  in  the  list  of  candidate  stations
 recommended  by  an  Expert  Committee
 for  the  Third  Level  Operations,  a
 scheme  for  which  is  at  present,  under
 the  consideration  of  the  Government.

 Rise  in  prices  of  Gold

 °78.  SHRI  G.  M.  BANATWALLA:

 SHRI  MUKHTIAR'  SINGH
 MALIK:

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state
 az.

 (a)  whether  prices  of  gold  in  the

 country  touched  a  new  high  in  the
 month  of  January,  ‘1979;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;

 (c)  whether  the  rise  in  prices  of
 gold  is  also  attributable  to  cornering
 of  the  gold  auctioned  oy  the  Reserve
 Bank  of  India  by  a  few  _  interested
 parties.

 (da)  if  so,  what  action  Goverrment
 have  taken  in  this  regard  and  with
 what  result;

 (e)  what  is  the  percentage  of  rise
 in  the  prices  of  gold  month-wise
 since  April,  1978:  and

 (f)  what  steps  Government  have
 taken  to  maintain  the  prices  of  gold
 in  the  country?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)
 The  maximum  price  of  gold  in  Bom-
 bay  in  January,  979  was  Rs.  925/-
 per  0  gms.  on  30th  and  3ist.  It  is
 lower  than  the  maximum  price  of  Rs.
 960/-  per  0  gms,  on  17.10.78  which  is
 the  highest  so  far.  But  the  average
 prices  for  the  month  of  January,  979
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 ti  a
 was  Rs.  89l/-  per  0  gms.  which  is  hig-
 her  than  average  prices  for  earlier
 months.

 (b)  The  rise  in  January,  979  would
 appear  to  be  due  to  (1)  good  demand
 from  South,  (2)  paucity  of  stocks,  and
 (3)  rise  in  international  price.

 (c)  No  Sir,  Surveys  conducted  by
 the  Gold  Control  authorities  in  re-

 gard  to  the  gold  purchased  in  the  auc-

 tions  do  not  indicate  that  it  has  been
 cornered  by  a  few  dealers.

 (da)  Does  not  arise.

 (e)  The  percentage  rise  in  the  price
 of  gold  over  the  average  price  in  April,
 978  (Rs.  685/-  per  0  gms.)  and  also
 month-wise  average  are  as  below:—

 Month  %  rise  %  rise
 over  months-

 April  wise
 prices

 May,  1978  0°88  0°88

 June,  978  (—)o-5  (ror

 July,  3978  (—)o58  (—)o"  44

 August,  1978  7°30  7°93

 September,  3978  i2°82  4°22

 October,  978

 November,  1978

 December,  978

 January,  979

 23°80  !0°  70

 2t-02  (—)2°24

 2°go  0°  72

 30°07  62

 (f)  The  Government  is  keeping  the
 situation  under  watch.  The  Govern-
 ment  has  also  appointd  a  Committee
 to  review  the  gold  policy  in  all  its
 aspects  and  make  appropriate  recom-
 mendations.

 Interest  Free  Loans  taken  by  Directors
 of  Pure  Drinks  Pvt,  Ltd.

 *79.  SHRI  SARAT  KAR:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  for  how  many  years  have  the
 directors  of  Pure  Drinks  Pvt.  Ltd.,
 New  Delhi  been  taking  interest  free
 Joans  from  the  company;

 (b)  how  much  interest  has  been  lost

 by  the  company  and  how  much  have
 the  directors  gained;

 (c)  has  the  Income  Tax  Department
 collected  tax  on  the  interest  benefits
 to  the  directors,  if  not,  why  not;  and

 (d)  how  much  loans  or  advances
 have  the  directors  taken  from  other
 companies  in  which  they  are  directors
 or  shareholders?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH).-  (a)
 The  directors  of  M/s,  Pure  Drinks
 Pvt.  Ltd.,  New  Delhi,  have  been  hav-
 ing  credit  balance  with  the  company
 for  the  past  ten  years  execpt  in  the
 case  of  Shri  Charanjit  Singh  who
 had  debit  balances  of  Rs.  32,736  and
 49,290  for  assessment  years  1969-70  and
 1972-73,  respectively.  The  company  is
 neither  charging  any  interest  on  debit
 balances  nor  paying  interest  on  credit
 balances,
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 (b)  The  amounts  of  interest,  if  any,
 lost  by  the  Company  and  gained  by
 the  director  are  being  ascertained.

 (c)  No  tax  has  been  collected  on
 the  interest  benefits,  if  any,  to  the  di-
 rector.  Reasons  are  being  ascertained.

 (d)  The  information  regarding  the
 loans  or  advances  taken  by  the
 directors  of  M/s.  Pure  Drinks  Pvt.
 Ltd.,  New  Delhi,  from  other  compani-
 ies  in  which  they  are  directors  or
 shareholders,  is  furnished  in  Annex-
 ures  I,  IT  and  OL

 Statement  I

 S.  Daljit  Singh

 Assessment  Amount  owed
 Year  ason  the  last

 accounting  day
 (Rs.)

 Company  to  which  the  amount  is  owed

 1967-68 . we  1,90,887

 1969-70  है  हि  :  *
 —  3,37:983

 1970-71  440,186

 g7t-72  :  .  .  261,745,

 3972-73  है  ‘:  :  2,87,187,

 1973-74  ड़  मी  A  T0,382

 1974-75,  95375977

 1975-76  है  +  6,21,583

 58,904

 1,25,000

 कण्जा  .  6,21,583

 58,904

 2,§0,000

 1977-78  -  .  9,18,002

 58,904

 2,50,000

 1978-79  न  .  -  *-«:20,70,396

 58,904

 2,50,000

 —

 Pure  Drinks  (New  Delhi)  Ltd.

 Pure  Drink  s  (Calcutta)  Ltd.

 Pure  Drinks  (Calcutta)  Ltd.

 Southern  Bottles  (P)  Ltd.

 Pure  Drinks  (New  Delhi)  Ltd.

 Pure  Drinks  (  New  Delhi)  Ltd.

 Pure  Drinks  (  New  Delhi)  Ltd.

 Pure  Drinks  (New  Delhi)  Ltd.
 Plant  I.

 Pure  Drinks  (New  Delhi)  Ltd.  Plant  IT.

 Mohan  Bottling  Co.

 Pure  Drinks  (New  Delhi)  Ltd.  Plant  I.

 Pure  Drinks  (New  Delhi)  Led.  Pp.  IT.

 Mohan  Bottling  Co.

 Pure  Drinks  (New  Delhi)  Ltd,  No.  I.

 Pure  Drinks  (New  Delhi)  Ltd.  No.  IT

 Mohan  Bottling  Co.

 Pure  Drinks  (New  Delhi)  Ltd.  No.  I.

 Pure  Drinks  (New  Delhi)  Ltd.  No.  II.

 Mohan  Bottling  Co.
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 Statement  II

 S.  Charanjit  Singh

 am

 Assessment  year  Amount  owed  Company  to  whom  the  amount  is  owed
 as  on  the  last
 accounting

 ay
 (Rs.)

 1968-69  .  है  92,710  Pure  Drinks  (  Calcutta  )  Ltd.
 52,583  Pure  Drinks  (New  Delhi  )  Ltd.

 1969-70
 32927

 Pure  Drinks  (Calcutta  )  Ltd.
 18,67  Pure  Drinks  (  New  Delhi  )  Ltd.

 ai 58,434  Oriental  Building  &  Furnishing  Co.  L

 1970-71  मर  डर  हे  3,09,902  Pure  Drinks  (Calcutta)  Ltd.
 18,604,  Pure  Drinks  (New  Delhi)  Ltd.

 1Q71-72  .  4433749  Pure  Drinks  (  Calcutta)  Ltd.
 59,446  Pure  Drinks  (New  Delni  )  Ltd.

 1972-73,  986  Oriental  Building  &  Furnishing  Co.  Lt’
 6,69,136  Pure  Drinks  (  New  Delhi  )  Ltd.

 1973-74  द  .  3,78,077.  Pure  Drinks  (  New  Delhi  )  Ltd.  Plant  I.
 446,227  Pure  Drinks  (  New  Delhi  )  Ltd.  Plant  Ii.

 2,081  Oriental  Building  &  Furnishing  Co.  Ltd.

 3974°75.  10,36,492  Pure  Drinks  (New  Delhi)  Ltd.  Plant  I  &  If.

 1,92,965,  Punjab  Beverages  Ltd.
 3,78:  Oriental  Building  &  Furnishing  Co.  Ltd.

 1975-76  5:93,927  Pure  Drinks  (New  Delhi  )  Ltd.  Plant  I  A/c

 4,46,254  Pure  Drinks  (  New  Delhi  )  Ltd.  Plant  II  Afe

 3,92,832  Punjab  Beverages  Ltd.
 2,25,000  Mohan  Bottling  Co.  (P)  Ltd.

 1976-77  वि  ;  1,02,865,  Pure  Drinks  (New  Delhi  )  No.  I  Aje.  I
 5,93,926  Pure  Drinks  (  New  Delhi  )  No.  I  A/e.  IT.

 4146,254  Pure  Drinks  (  New  Delhi)  No.  IT  A/c.  IT
 3,62,432  Punjab  Beverages  Ltd.
 3:84.27  Mohan‘Bottling  Co.  (  P)  Ltd.

 1977-78  वि  11,26,109  Pure  Drinks  (New  Delhi)  No.I.
 4+19,249,  Pure  Drinks  (New  Delhi)  No.  IT

 3.62,432  Punjab  Beverages  Ltd.
 4:90,234  Mohan  Bottling  Co,  (P)  Ltd.
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 Statement  III

 Assessment  year  Amount  owed  Company  to  whom  the  amount  is  owed
 ason  the  last

 accounting
 day.

 (Rs.)

 1968-69  500  Pure  Drinks  (New  Delhi  )  Ltd.

 1969-70  दि  वि  3,564  Do.

 1970-71  75392  Do.

 1971-72  5,000  Do.

 1972-73,  «  4025  Do

 ३973-74  30,426  Do.

 1974-75,  40,245  Do.

 1976-77  धर  145544  Pure  Drinks  (New  Delhi)  Ltd.  No.  I

 15,493,  Southern  Bottlers  Ltd.

 1977-78  16,142  Pure  Drinks  (New  Delhi  )  Ltd.  No.  I.

 Augmentation  of  Exports

 *g80.  SHRI  K.  MAYATMEVAR:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUFPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleaseq  to  lay  a  statement
 showing:

 (a)  the  present  vosition  of  our  export
 trade  showing  the  goods  in  which  it
 has  picked  up  and  in  which  it  has  fal-
 Ten  off;

 (b)  the  reasons  for  decline  in  export
 where  there  is  falling  off:  and

 (९)  the  effective  steps  propose]  for
 augmentation  of  the  exports?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)
 A  statistical  table  containing
 items  showing  increase  and  decrease
 in  the  value  of  their  export  earnings
 is  encloseq  as  Annexure  I.  The  An-
 nexure  is  based  on  the  data  issued  by
 the  respective  Export  Promotion  Coun~
 cils,  Commodity  Boards,  State  Trad-
 ing  Organisations  etc.

 (b)  The  decline  in  exports  is  only
 in  some  items  and  it  is  due  to  causes
 both  international  and  domestic  and
 vary  from  item  to  item.  The  main
 reasons  are  as  follows:

 (i)  Recessionary  conditions  pre
 vailing  in  the  developed  countries
 and  the  _  protectionist  measures
 adopted  by  them.

 (ii)  Fall  in  the  rupee  value  of  the
 dollar  has  caused  erosion  of  export
 realisation  in  rupee  terms;

 (iii)  Fall  in  the  jnternational  pric-
 es  of  items  like  tea,  coffee,  pepper,

 sugar  oil  cakes  and  iron  ore.  The
 fall  in  price  during  1978-79  was  prv-
 nounced  particularly  in  tea  and
 coffee.

 (iv)  Reductions  in  exportable  sur-
 pluses  have  been  caused  by  various
 domestic  factors  like:—

 —Increase  in  domestic  demand  in  the
 case  of  Iron  and  steel,  Cement,  cot-
 ton,  piecegodds  etc,

 —Shortage  of  Power.
 —Transport  bottlenecks.
 —Congestion  at  ports.
 —Industrial  unrest,  lockouts  and  stri-

 kes  particularly  at  ports.
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 —Unprecedented  floods  in  many
 States  like  UP,  Bihar,  West  Bengal,
 etc.

 —Reduced  availability  of  imported
 raw  cashewnuts.

 —Difficulties  faced  by  exporters  due
 to  certain  local  policies  like  pricing
 of  raw  cashewnuts,  restriction  on
 movements  of  cashewnuts  and  husk
 (coir)  and  heavy  sales  tax  on  ex-

 portable  commodities  like  pepper.

 —Acquisition  of  new  science  and  tech-

 nology  anc  new  capabilities  have

 createg  certain  difficulties  in  having
 mere  exports  to  Rupee  trade  count-
 ries  as  imports  from  such  countries
 have  come  down.

 {v)  Deliberate  policy  of  Govern-
 ment  ty  restrict/control  export  of
 certain  commodities  to  enable  suffi-
 cient  domestic  availability  at  rea-
 sonable  prices  and  to  thus  reduce
 the  social  cost  of  exports.

 (c)  Government  has  already  initiat-
 ed  various  measures  towards  export
 promotion.  Some  of  the  important
 measures  taken  to  step  up  exports  are

 _as  follows: —

 ]  ROLE  OF  EXPORT  ORGANISA-
 TIONS:

 The  role  of  export  organisations  like

 STC,  MMTC,  HHEC,  IDA  and  TFAI
 have  been  redefined  to  make  them
 not  only  more  action-oriented  but
 also  instruments  for  the  growth  of

 exports/sectors  of  the  economy  parti-
 cularly  in  the  small  scale  and  cottage
 industries  sectors,  They  have  been
 entrusted  with  the  responsibility  of  tac;~
 litating  the  availability  of  essential  in-

 puts,  providing  market  intelligence
 and  marketing  support  including  cre-
 dit  cover  to  these  sectors.

 2.  ROLE  OF  EXPORT  PROMOTION
 COUNCIL  AND  COMMODITY
 BOARDS:

 The  Export  Promotion  Councils  and
 Commodity  Boards  are  also  being  en-
 ergised  to  play  a  more  dynamic  role

 in  servicing  the  exporting  community
 Their  procedures  also  are  being  sim-
 plified  with  a  view  to  providing  them
 greater  flexibility  in  operations,

 3.  CCI&E  CHANGE  IN  ROLE:

 The  organisation  of  the  Chief  Con-
 troller  of  Imports  and  Exports  is  be-
 ing  revamped  and  assigned  a  promo-
 tional  role  in  the  export  sector.

 4.  TASK  FORCES:

 Task  Forces  were  constituted  to
 look  into  the  problem  of  dynamic  ex-
 port  sectos  like: —

 (i)  Leather  and  leather  products;

 (ii)  Gem  and  jewellery;

 (iii)  Handicrafts;

 (iv)  Electronics;

 (v)  Proect  exports;

 (vi)  Furniture;

 (vii)  Agriculture  products;

 (viii)  Export  services;  and

 (ix)  Export  from  small  scale  sec-
 tor

 Reports  of  Task  Forces  in  respect
 of  sectors  viz.,  leather  and  leather
 products,  gem  and  jewellery,  electro-
 nics  and  project  exports  have  already
 been  received  and  action  initiated.

 5.  VALUE  ADDED  ITEMS:

 Emphasis  is  being  laid  on  the  export
 of  items  in  value-added  from  rather
 than  in  primary  form.  This  will  lead
 to  increase  in  employment  as  also  in-
 crease  in  export  earnings.

 6.  INPUTS  AVAILABILITY  :

 For  strengthening  the  export  pro-
 duction  base  it  is  necessary  to  pro-
 vide  for  availability  of  essential  in-
 puts  at  reasonable  prices.  This  is  in-
 tended  to  be  ensured  through  a  sta-
 ble  import-export  policy  a  period  of
 time.
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 7.  IMPORT  POLICY  LIBERALISA-
 TION:

 The  import  policy  has  been  liberali-
 sed  to  facilitate  availability  of  import-
 ed  inputs  et  international  prices.  Im-
 port  licensing  procedures  have  also
 been  considerably  simplified  and  in  a
 number  of  cases  completely  done
 away  with  so  as  to  reduce  the  time
 taken  in  acquiring  essential  inputs.

 8.  COMPENSATORY  SUPPORT  :

 With  a  view  to  provide  stability  and
 in  order  to  maintain  competitiveness
 of  our  exports  in  the  international
 market,  a  policy  of  giving  cash  com-
 pensatory  support  to  selected  items
 for  a  period  of  three  years  has  already
 been  announced.  The  whole  pattern  of
 determining  cash  compensatory  su>
 port  and  selection  of  items  is  being
 redesigned  taking  into  account  the
 general  principles  recommended  by
 the  Alexander  Committee.

 9.  ABOLITION  OF  EXPORT  DUTY:

 As  a  specific  measure.  the  export
 duty  on  tea  and  pepper  has  been  abo-
 lished  recently.

 10.  STRENGTHENING  OF  PRODUC-
 TION  BASE:

 Exportable  surpluses  will  be  genera-
 ed  by  strengthening  and  expanding
 the  production  base  for  selected  items
 both  in  the  industrial  and  agricul-
 tural  sectors.  Obstacles  coming  in  the
 way  of  export  production  are  being
 removed.  Export  oriented  units,  spe-
 cially  the  ones  being  established  for
 00  per  cent  exports  are  being  en-
 couraged,

 ll.  LONG-TERM  MEASURES  :

 As  a  long-term  measure,  the  priori-
 ties  for  allocating  funds  for  the  select-
 ed  export  sectors  are  being  considered
 bv  the  Planning  Commission  for  inclu-
 sion  in  the  next  Annual/Five  Year
 Plan.  ™n  the  agricultural  sector,  emp-
 hasis  will  be  laid  on  increasing  the
 production  of  plantation  crops  (tea,
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 coffee.  rubber,  cardmom),  fresh  fruits:
 and  vegetables,  onions,  potatoes,  spi-
 ces,  niger  seed,  oilseeds,  etc.  for  export
 purposes.
 12,  INVOLVEMENT  OF  STATE  GOV-

 ERNMENTS:
 12.  It  has  been  decided  to  encourage
 and  secure  greater  involvement  of  the
 State  Governments  in  the  export  effort.
 The  Commerce  Minister  had  discus-
 sions  relating  to  promotion  of  exports
 during  the  Conference  with  Chief
 Ministers  held  in  Januray,  1979.  As  a
 sequel  to  this  conference  the  state
 Governments  are  associating  them-
 lves  with  export  efforts  more  actively.

 13.  DIVERSIFICATION  :

 A  study  of  country-wise  potential
 for  exports  has  been  undertaken  and
 emphasis  is  being  laid  on  diversifica-
 tion  of  markets  as  well  as  commodi-
 ties.

 14.  COORDINATION  OF  OFFICES
 ABROAD:

 Foreign  offices  of  Export  Prome-
 tion  Organisations  and  Commodity
 Boards  are,  to  the  extent  possible,  be-
 ing  brought  under  one  roof  for  achiev-
 ing  better  coordination  in  their  activi-
 ties.  This  has  already  been  implement-
 ed  at  New  York  and  Paris.

 15.  ROLE  OF  COMMERCIAL  RE-
 PRESENTATIVES:

 The  offices  of  our  fommercial  Re-
 presentatives  abroad  are  also  being
 geared  up  to  play  a  more  dynamic
 role  in  providing  market  intelligence
 support  to  exporters,  follow-up  action
 and  feedback  etc.

 The  manual  regulating  the  work-
 ing  of  the  Commercial  Representatives
 abroad  is  also  being  completely  revis-
 ed  90  that  they  can  provide  better  and
 more  responsive  support  to  the  export
 effort,

 7.  QUALITY  CONTROL  :

 Quality  contro!  regulations  and  pre-
 shipment  inspection  precedures  are
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 being  revised  and  the  relevant  Act

 870  Rules  amended:—

 (i)  to  make  the  procedures  less

 cumbersome  and  to  provide  flexibi-

 lity  taking  into  account  the  change
 in  commodities  and  the  requirement
 of  our  export  markets

 (ii)  to  gear  up  the  system  re-

 garding  monitering  of  quality  con-
 trol  arrangements  and  enquiry  into

 complaints;  and

 (iii)  to  provide  for  deterrent

 punishment  to  erring  exporters  who

 shipped  sub-standard  products.

 7,  JOINT  VENTURES:

 Revised  guidelines  have  been  issu-
 ed  governing  establishment  of  Indian

 joint  ventures  abroad.  Proposals  will
 now  be  considered  for  establishment
 of  not  only  industrial  joint  ventures
 but  also  others  relating  to  consultan-

 cy,  trading,  wholesale  and  retail  mar-

 keting.  exploration  of  minerals  and

 service  ventures  like  hotels  restau-

 rants  etc.

 18.  TRANSPORT  INFRASTRUC-

 TURE:

 Efforts  are  also  being  made  to  im-

 prove  the  transportation  infrastruc-

 ture  available  to  the  exporting

 Community.  Air  Cargo  Complexes
 are  being  established  at  locations.

 mearer  the  places  of  production.
 This  will  also  relieve
 sure  on  the  existing  exit  points.
 For  sea  ciirgo,  efforts  are  being
 made  to  simplify  procedures,  in-

 troduced  containerisation,  enlarge  the

 frequency  of  shipping  services  and  to

 keep  freight  rates  stable  and  reasona-

 ble.  Shippers  Councils  are  also  being

 some  pres-

 strengthened  so  as  to  improve  their

 bargaining  capabilities.

 19.  Institutional  fora  have  been  desi-

 gned  by  constituting  committees  call-
 ed  SCOPE-SHIPPING,  SCOPE-AIR
 and  SCOPE-RATE  for  enabling  discus-
 sion  and  better  appreciation  of  the
 concerned  transportation  problems.

 20.  FREE  TRADE  ZONE:

 Procedures  regarding  Santa  Cruz

 and  Kandla  Free  Trade  Zones  have

 been  simplified  so  that  all  proposals
 received  expeditious

 Import  of  capital  goods,  raw  materials

 consideration.

 components  etc.  for  units  in  the  Free

 Trade  Zones  have  been  placed  on  the

 Open  General  Licence  list.  A  Com-

 mittee  was  constituted  to  examine  the

 problems  and  policies  which  hindered

 the  growth  and  development  of  these

 Free  Trade  Zones,  Action  has  already

 been  initiated  on  the  interim  report
 received.

 21.  EFFORTS  IN  MULTILATERAL

 FORA:

 Our  efforts  in  various  multilateral

 fora  such  as  UNCTAD  and  GATT  con-

 securing  better

 for  developing

 tinue  unabated  for

 trading  environment

 countries.

 22.  EFFORTS  AT  BILATERAL

 LEVEL:

 At  the  bilateral  level,  efforts  are  be-
 ing  made  to  increase  trade  in  both  di-

 rections  to  mutual  benefit.  This  is  be-

 ing  arranged  through  meetings  both

 at  the  official  levels  as  well  as  at  the

 ministrial  level  with  serveral  count-

 ries.  Country-wise  strategy  is  being

 planned  both  for  imports  and  exports.
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 Statement

 INDIA’S  EXPORTS  OF  PRINCIPAL  COMMODITIES

 ४३  (E.P.  Councils/Boards/State  Trading  Organisations)  (Provisional

 °
 (Rs.  Crores)

 Commodities  Period  1977-78  1978-79,

 व.  Items  Showing  Increase  «

 Engineering  goods  Apr.—Oct.  333°70  373°95

 2.  Gems  and  Jewellery  :  Apr.—Sept  202°I  259°06

 3.  Other  handicrafts  मु  Apr.—Nov.  95'  57  7:8°05

 4.  Leather  &  leather  mfrs.  है  Apr.—Dec.  385  .68  227°88

 5.  Cotton  garments  2  +  Apr.—Oct.  LI5°I7  65°2I

 6.  Silver  वि  Apr.—r6  Feb.  83°00  07°0uU

 7.  Iron  ore  (MMTC)  मु  हि  Apr.—2  Feb.  33°58  34°85

 8.  Manganese  ore  (MMTC)  +  —Do.—  6°67  10°  38

 o  Processed  Food  मर  वि  Apr.—Nov.  55°33  64°53

 i0.  Sports  Goods.  हे  —Do.—  9°  46  I0°42

 ir,  Man-made  textiles.  '  2  Apr.—Jan.  28°24  33°ut

 i2.  Natural  silk  Apr.—Dec.  22°62  29°75

 13.  Castoroil  हे  Apr.—6  Feb.  73°26  25°00

 t4.  Sugar  नि  नि  Apr.—Dec.  7°90  98-00

 I§.  Marine  Products  Apr.—Oct.  I04°20  '2I°50

 II.  Items  Showing  Decrease.
 |  ९  Apr.—Dec.  467°6:  228° 43

 2.  Coffee  मे  —Do.—  56°34  26°  72

 3.
 का  chemicals,  pharmaceuticals

 &
 Cosme-  _  —_  108°  56  TORTS,

 4-  Chemicals  &  Allied  products  ae  —Do.—  rar  38  97°80

 5.  Linoleums  —Do.—  I9°72  I9°00

 6.  Tobacco  Unmanufactued  —Do.—  100°  57  g7'7t

 7.  Cashew  kernels.  .  Apr.—Nov.  724°26  48°77

 8.  Spices  :  @  है  —Do.—  69°  43  66°65

 (a)  Pepper  ?  é  :  —Do.—  22°4!  9°44
 (b)  Cardamom  ;  —Do.—  26:60

 a  7
 g.  Jute  manufactures  वि  —Do.—  739°6I  39°3!

 10.  Cotton  piecegoods  «w  @  —Do.—  i25°60  —09°  58

 tr.  Tron  and  steel  Apr.  —Oct.  37°28  77°49

 r2.  Oil  Cakes.  .  Apr.—Sept.  93°23  23°67
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 Proposal  to  Review  Dearness  Allowance
 policy

 601.  SHRI  D.  0.  DESAI:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND

 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  have  taken
 any  decision  to  review  the  Dearness
 Allowance  policy  in  view  of  the
 mounting  costs  of  increases  jn  D.A.  to
 its  employees  and  the  employees  of
 public  sector  undertakings;

 (b)  whether  any  rationalisation  of
 D.A,  rates  as  between  various  depart-
 ments  and  public  sector’  undertakings
 will  be  attempted  as  a  result  of  this
 review;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUAR  ULLAH):  (a)  to  (c).
 The  reference  apparently  is  to  the
 action  taken  by  the  Government  on  the
 recommendations  of  the  Study  Group
 on  Wages,  Incomes  and  Prices  (Bhoo-
 thalingam  Committee)  5९  up  by  the
 Government.  So  far  as  Dearness
 Allowance  is  concerned,  the  Study
 Group  had  pointed  out  that  the  present
 heterogeneity  of  Dearness  Allowance
 formulae  in  different  sectors  of  employ-
 ment  had  resulted  in  distortions,  ano-
 malies  and  narrowing  of  wage  differen-
 tials  in  all  sectors.  The  Committee
 was,  therefore,  of  the  view  that  there
 was  need  for  a  single  national  correc-
 tive  formula  to  compensate  for  the  rise
 in  the  cost  of  the  essential  consumer
 basket.  It  had  a&cordingly  recommend-
 ed  that  it  would  be  appropriate  to  link
 future  Dearness  Allowance  increases
 to  cost  of  living  on  a  uniform  basis
 with  reference  to  the  All  India  Average
 Consumer  Price  Index  for  industrial
 Workers  (General)  1960=100).

 Government  have  not  yet  taken  any
 decisions  on  the  recommendations  of
 the  Study  Group.

 राष्ट्रीय  प्राय  को  विकास  दर

 603.  श्री  युवराज  क्या  उप  प्रधान  मंत्रों
 तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  गत  वर्ष  की  तुलना  में  राप्टीय  प्राय
 की  विकास  दर  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई  है  ;

 (ख)  क्‍या  दो  वर्षों  तक  मुद्रा  परिचालत  में
 निर-तर  वृद्धि  होने  के  बावजूद  मूल्य  स्तर  स्थिर  रहा

 ,

 (7)  ब्या  झोश्योगिक  उत्पादन  की  स्थिति  संतोष-
 जनक  नहीं  रही  है;  भौर

 (घ)  यदि  हां,  तो  खाद्यान्नों  की  क्‍या  स्थिति  है
 श्रौर  विदेशी  मुठ  के  सुरक्षित  भण्डार  में  कितनी
 वृद्धि  हुई  है  श्रौर  गन्ना,  चाय,  काफी  श्रोर  कपास  के
 उत्पादन  की  क्‍या  स्थिति  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  सतोश
 झ्रग्पाल  )  :  (क)  राष्ट्रीय  आय  अपरिवर्तित
 (1970-71)  रहते  हुए,  कीमतों  में  1977-78

 में  7.  4  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  जब  कि  इसकी
 द् में  1976-77 &  1. 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई की  वृद्धि  हुई  थी।

 (ख)  जनता  के  पास  उपनब्ध  मुद्रा  में  977=
 78  में  0.8  प्रतिशत  का  विस्तार  हमा  भौर
 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  भ्रब  तक  (3:  माच  से  29
 दिसम्बर,  1978  तक)  9.2  प्रतिशत  का  विस्तार
 हुआ  ।  इसके  बावजूद  थोक  कोमतों  के  सूचक  प्रंक
 (970-7l==00)  में  मां,  977  झौर  जन-
 वरी  i979  के  बीच  मामूली  'घटबढ़  हुई।  सूचक  शंक
 का  स्तर  जुलाई,  977  में  उप्रधिकतम  (188.7)
 झौर  अप्रैल,  978  में  निम्तनतम  (i82.4)  था  1

 (ग)  हाल  के  महीबों  में  श्रौद्योगिक  उत्पादन  की
 गति  बहुत  संतोषजनक  रही  ।  «978-79  में
 भोघ्योगिक  उत्पादन  में  8  प्रतिशत  की  वृद्धि  होने  की
 संभावना  है,  जबकि  इसकी  तुलना  में  977-
 78  में  3.9  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  थी  ny

 (घ)  977-78  में  खाद्यान्न  का  उत्पादन
 2.56  करोड़  मेट्रिक  टन  का  था  और  978-79

 में  भी  इतना  ही  उत्पादन  होने  की  संभावना  है  ।
 दिसम्बर,  978  के  नत  में  सरकार  के  पास
 .74  करोष्ट  मेट्रिक  टन  का  भंडार  था।  गन्ने  का

 उत्पादन  भी  लगभग  पूबवंबर्सी  वर्ष  जितना  अथत्‌
 I.88  करोड़  मेट्रिक  टन  (गुड़  के  रूप  में  )  होने  की

 संभावना  है  |  कपास  का  उत्पादन  लगभग  0.73
 करोड़  गांठें  होने  की  संभावना  है  7  जब  कि

 इसकी  तुलना  में  1977-78  में  0.7]  करोड़
 गांठों  का  उत्पादन  हुआ  था  ।  चाय  का  उत्पादन
 जो  977  में  56.08  करोड़  किलोग्राम  था
 978  में  बढ़  कर  ,  57.09  करोड़  किलोग्राम

 हो  गया  ।  977-784  22.3  हजार  मेट्रिक
 टन  काफी  के  उत्पादन  की  संभावना  है  जबकि  इसको
 तुलना  में  पूर्ववर्ती  वर्ष  में  i023  हजार  मेट्रिक
 टन  काफी  का  उत्पादन

 पा
 था  1  विदेशी  मुद्रा

 प्रारक्षिद  निधि  में  (सोने  एस०  डी०  भ्ार०  को
 छोड़  कर)  1977-78  में  637  करोड़  रुपये  की

 वृद्धि  हुई  थी,  जब  कि  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  पहले
 i0  महीनों  में  उसमें  582  करोड़  रुपये  की  भौर

 वाद्ध  हो  गई  है।
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 Resentment  against  the  Recom-
 mendations  of  Seventh  Finance

 Commission !
 604.  SHRI  BHAGAT  RAM:  Will  the

 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  he  is  aware  about  the
 fact  that  the  Tripura  State  Assembly
 passed  resolution  expressing  its  resent-
 ment  against  the  recommendations  of
 Seventh  Finance  Commission  and

 -demanded  its  amendments;  and

 (b)  what  is  the  reaction  of  the  Gev-
 -ernment  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  substantive  recommenda-
 tions  of  successive  Finance  Commis-
 sions  relating  devolution  of  taxes  and

 -duties  to  States  and  grants-in-aid  for
 meeting  the  gap  in  their  non-plan  re-
 venue  account  have  generally  been
 accepted  by  Government  having  regard
 to  the  position  accorded  to  the  Com-
 mission  under  the  Constitution.

 Representation  from  VICCO
 Laboratories,  Bombay

 605.  SHRI  5.  K.  MHALGI:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  have
 received  a  representation  dated  22nd

 “May,  978  from  Vicco  Laboratories,
 Bombay,  in  regard  to  “extravagant  and
 socially  wasteful  expenditure  on
 advertisement,  publicity  and  sales-pro-
 motion-exemption  from  Disallowance”;

 (b)  if  so,  what  are  the  specific
 demands  made  in  the  representation;

 (c)  what  action  have  Government
 taken  and  whether  the  concerned  have
 been  intimated  accordingly;  and

 (d)  if  no  action  has  so  far  been
 taken,  the  reasons  for  delay?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE’  (SHRI

 “ZULFIQUAR  ULLARH):  (a)  Yes,  Sir.
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 (b)  It  has  been  represented  by  the
 Vicco  Laboratories,  Bombay  that  small-
 scale  enterprises  like  theirs  may  be
 exempted  from  the  provision  for  dis-
 allowance  of  the  specified  percentage
 of  aggregate  expenditure  on  advertise-
 ment,  publicity  and  sales  promotion
 under  section  37(3A)  of  the  Income-
 tax  Act,  1961.

 (c)  and  (d).  The  above  suggestion,
 alongwith  similar  other  suggestions,  is
 under  consideration  of  the  Govern-
 ment.

 Regional  rural  Banks  functioning  in
 Hinachal  Pradesh

 606.  SHRI  DURGA  CHAND:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  regional  rural
 banks  functioning  at  present  in  Hima-
 chal  Pradesh  with  their  location;

 (b)  the  details  of  the  work  done  by
 each  bank  in  Himachal  Pradesh  since
 they  starteq  functioning;

 (c)  whether  it  is  a  fact  Dantwala
 Committee  recommended  opening  of
 more  regional  rural  banks  and  if  so,
 the  number  of  banks  proposed  to  be  set
 up  in  each  State  as  a_  result  of  this
 report;  and

 (d)  the  reasons  for  which  no  new
 regional  rural  banks  in  Himachal  Pra-
 desh  are  proposed  to  be  opened  during
 the  next  two  years?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE’  (SHRI
 ZULFIQUAR  ULLAH):  (a)  and  (b).
 At  present,  one  Regional  Rural  Bank
 viz.  Himachal  Gramin  Bank,  Mandi
 covering  the  district  of  Mandi,  is  func
 tioning  in.  Himachal  Pradesh  since
 23rd  December,  976  By  November,
 1978,  the  bank  had  opened  20  branches,
 mobilised  Rs.  85.47  lakhs  in  deposits
 and  disbursed  loang  amounting  to
 Rs.  48.64  lakhs.

 (९)  and  (d).  Accepting  the  recom-
 mendation  of  the  Dantwala  Committee,
 a  new  Steering  Committee  has  beet
 set  up  in  the  Reserve  Bank  under  the
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 Chairmanship  of  a  Deputy  Governor.
 Based  on  a  district-wise  survey  to  be
 undertaken  by  the  Reserve  Bank,  the
 Steering  Committee  will  recommend
 new  locations  for  setting  up  Regional
 Rural  Banks  taking  into  account  the
 strength  of  the  cooperative  structure,
 the  net-work  of  commercial  banks’
 branches,  the  credit  gap  and  similar
 other  relevant  factors.

 The  Steering  Committee  has  not  so
 far  recommended  any  new  locations
 for  establishing  Regional  Rural  Bank
 in  Himachal  Pradesh.  There  is,  how-
 ever,  no  decision  not  to  establish  any
 additional  Regional  Rural  Bank  in
 Himachal  Pradesh  during  the  next  two
 years.

 Payment  of  Natural  Calamity  Advance
 to  Postal  Employees  in  Madras

 607.  SHRI  A.  MURUGESAN:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased  to
 state.

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Postal  Employees  have  been  paid  the
 Natural  Calamity  Advance  in  Madras
 city  in  January,  979  as  per  the  orders
 of  Ministry  of  Finance  (under  General
 Financial  Rules)  but  the  same  has  been
 refused  to  Government  Medica]  Store,
 Madras  Employees,  which  is  under
 Ministry  of  health  and  Family  Welfare;
 and

 (b)  if  so,  why?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  ZUL-
 FIQAR  ULLAH):  (a)  and  (b).  It  is  a
 fact  that  Flood  Advance  was  sanc-
 tioned  to  Postal  employees  jn  Madras

 city  in  January  979  as  per  orders  of
 the  Ministry  of  Finance.  Although  the
 afivance  was  not  sanctioned  to  the  eligi-
 ble  employees  of  Government  Medical
 Store  Depot,  Madras,  at  the  same  time,
 it  has  been  reported  by  the  Department
 of  Health  that  instructions  have  since
 been  issued  for  the  allotment  of  addi-
 tional  funds  to  the  extent  of  Rs.  2.25

 lakhs  for  the  payment’  of  Flood  Ad-
 vance  to  the  eligible  employees  of  the
 Government  Medical  Store  Depot,
 Madras,  also.

 Purchase  of  Passenger  Planes

 608.  SHRI  SURENDRA  BIKRAM:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  how  many  passenger  planes  have
 been  purchased  by  Government  from
 abroad  during  the  last  three  years  and
 of  which  make;

 (b)  which  new  planes  Government
 are  contemplating  to  purchase  from
 abroad  during  the  next  one  year  and  of
 what  make  and  at  what  price;  and

 (९)  how  many  tota]  passenger  planes
 the  country  has  now  with  different
 makes  800  what  are  their  carrying
 capacities?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURSHOT-
 TAM  KAUSHIK):  (a)  Air  India  have
 purchased  2  Boeing  747  and  Indian
 Airlines  have  acquired  5  A300B2  air-
 bus  aircraft  and  3  Boeing-737  aircraft
 during  the  last  three  years.

 (b):  Air-India  have  placed  orders
 with  the  Boeing  Company,  USA,  for
 purchase  of  one  Boeing-747  aircraft  in
 replacement  of  the  one  lost  in  accident
 on  list  January,  978  at  an  estimated
 cost  of  Rs.  4.77  crores  due  for  delivery
 in  August,  1979.  Air-India  have  also
 placed  orders  for  purchase  of  three
 more  Boeing-747  aircraft  at  a  total
 estimated  cost  of  43.44  crores  in
 foreign  exchange  and  Rs.  0.50  crores
 fn  Indian  currency.  One  of  these  air-
 craft  is  due  for  delivery  in  December,
 979  and  the  remaining  two  in  March,
 1980.  Indian  Airlines  has  placed  an
 order  for  purchase  of  one  A300B2  Air
 bus  aircraft  for  delivery  in  October,
 979  at  a  project  cost  not  exceeding
 Rs.  35.72  crores.
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 (c)  The  present  fleet  strength  of  Air-
 India  ang  Indian  Airlines  is  as  fol-

 lows;—  i  «nai

 Air-India  Seating  capacity  as
 provided

 Bocing  747,  6  382

 Bocing  707  9  I44

 Indian  Airlines

 Air  Bus  ढ़  नि  5  278

 Boeing  737  34  726

 Caravelle  .  .  3  89

 HS-748  .  .  16  49

 F-27  .  .  8  40

 *includes  one  on  lease  from  DGCA.

 Decline  in  the  Rate  of  Savings

 609.  SHR]  K.  PRADHANI:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there
 Was  ६  decline  in  the  rate  of  Savings
 ang  the  rate  of  net  capital  formation  in
 1977-78,  as  per  estimate  of  National
 Income  for  1977-78;  and

 (b)  if  so,  to  what  extent  and  the
 practical  steps  Government  have  taken
 to  spread  its  policy  and  benefit  the
 rural  people  in  the  country?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  Yes  Sir.
 The  rate  of  saving  as  a  proportion  of
 national  income  has  declined  from  8.7
 per  cent  in  1976-77  to  7.8  per  cent  in
 1977-78  and  the  rate  of  capital  forma-
 tion  has  come  down  from  7.2  per  cent
 to  6.6  per  cent  in  1977-78.

 (b)  the  Draft  Five  Year  Plan  978~—
 83  lays  considerable  stress  on  develop-
 ment  of  agriculture,  expansion  of  in-
 frastructure  in  the  rural  areas,  deve-
 lopment  of  rural,  small  scale  and  cot-
 tage  industries.  irrigation  and  rural
 electrification.  A  sizeable  section  of
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 the  rural  population  comprising  of  low
 income  groups.  Small  and  marginal
 farmers,  agricultural  labourers,  villa-
 ge  craftsman,  and  artisans  will  benefit
 from  this  change  in  plan  priorities.  The
 latest  statement  on  Industrial  Policy
 has  laid  emphasis  on  promotion  of  cot-
 tage  and  small  scale  industries  widely
 dispersed  in  the  rural  areas  and  small
 towns,  and  as  many  as_  807  industries
 have  been  earmarked  for  exclusive  de-
 velopment  in  the  small  scale  sector.

 More  importantly,  the  plan  provides
 for  the  schemes  for  increasing  produc-
 tivity  in  rural  areas  through  a  package
 of  measures  such  as  increased  irriga-
 tion,  fertilisers,  better  seeds,  agricul-
 tural  credit,  remunerative  prices  for
 agricultural  product  etc.  and  simul-
 taneously  providing  full  employment

 in  the  rural  sector  within  a  period  of
 ten  years  by  developing  ancillary  oc-
 cupation  who  are  found  surplus  on  land.
 This  objective  is  sought  to  be  achieved
 through  the  massive  programme  of
 area  planning.  The  Minimum  Needs
 Programme  which  has’_  been  made
 broad  based  in  the  current  Five  Year
 Plan  aims  to  provide’  for  the  rural
 health,  rural  water  supply,  rural  roads,
 house  sites  for  lanless,  rural  housing,
 improvement  of  slums_  and  nutrition
 for  the  under  nourished;  it  would  jn-
 clude  adult  education  and  community
 health  centre.  The  impact  of  all  these
 measures  will  result  in  increased  rural
 incomes  which  will  help  in  greater
 Savings  and  capital  formation.

 Increase  in  Smuggling  Activities

 610.  SHRI  MADHAVRAO  SCINDIA:
 Wil]  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  during
 the  last  few  months  smuggling  activi-
 ties  in  a  number  of  items  are  on  the
 increase  and  Customs  and  Police  au-
 thorities  have  confiscated  a  number  of
 watches  and  other  items  during  the

 Period;  and  t 6
 uf ee  i

 (b)  if  so,  details  thereof?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  and  (b).
 Reports  received  by  Government  do
 not  suggested  any  increase  to  smuggling
 activities  during  the  last  few  months.
 During  the  period  July—December,

 ¥978,  the  total  value  of  contraband
 watches  and  other  articles  seized  was
 Rs.  2.09  crores.  In  the  preceding
 half  year,  ie..  Jan.—June,  1978,  the
 total  value  of  seizures  was  Rs.  8.24
 crores.

 Setting  up  of  an  Import-Export  Bank

 6i2.  SHRI  VIJAY  KUMAR  WN.
 PATIL:  Wil]  the  Minister  of  COM-
 MERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND
 CO-OPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  consi-
 dering  setting  up  an  import-export
 bank  to  activate  India’s  foreign  trade;

 (b)  if  so,  details  of  the  proposal  un-
 de,  consideration/finalised;  and

 (c)  how  soon  the  proposal  could  be
 expected  to  be  materialised?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  to  (c).  There
 is  a  scheme  to  set  up  an  Import-Ex-
 port  Bank.  However,  thinking  on
 this  scheme  is  at  too  preliminary  a
 stage  to  enable  any  worthwhile  de-
 tails  to  be  indtcated  at  present.

 टीटागढ़  पेपर  मिल्स  लिसिटेड,  कलक्सा  हारा
 उत्पाद-शुल्क,  सोसाशलक  धौर  झ्ायकर  का

 भुगतान

 613.  श्री  हुकम  कम्द  कछवाय  :  क्‍या  उप-
 श्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  काकीनारा
 स्थित  टीटागढ़  पेपर  मिल्स  कम्पनी  लि०,  चार्टेड
 बैंक  बिल्डिंग,  कलकत्ता  द्वारा  उत्पादन-शुल्क,  सीमा-

 शुल्क  झौर  पभ्रायकर  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  का

 भुगतान  किया  गया  श्रौर  उस  पर  इनकी  कितनी
 घनराशि  बकाया  है;  भौर

 (ख)  इस  फर्म  की  स्थापना  होने  से  लेकर
 प्रब  तक  इसमें  वर्ष-बार  कितना  पूजी  निवेश  किया

 गया  शौर  उसमें  कितने  भागीदार  हैं  श्रौर  भागीदारों
 द्वारा  भायकर  के  रूप  में  कितनी  घनराशि  का  भुगतान
 किया  गया  है  भौर  उन  अन्य  उद्योगों  और
 व्यापारों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनमें  वे  व्यक्ति  भागीदार
 हैं  भौर  प्रत्येक  मामले  में  उनमें  कितना  पूंजी  निवेश
 किया  गया  है,  उन  पर  भ्रायकर  की  कितनी  धनराशि
 बकाया  है  शौर  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  उन्होंने  भ्रायकर
 के  रूप  में  कितनी  घनराशि  का  भुगतान  किया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ी  जुलफ़िकार
 उल्लाह  )

 न्य
 %)  जहां  तक  मैसर्स  टीटागढ़  पेपर

 मिल्स  क  लिमिटेड,  कलकत्ता  द्वारा  पिछले
 तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  सीमाशुल्क  की  भ्रदायगी  के
 बारे  में  सूचना  का  सम्बन्ध  है,  वह  प्रस्तुत  नहीं  की  जा
 सकती  क्योंकि  किसी  भी  प्रायातकर्ता/निर्यातकर्ता
 विशेष  द्वारा  श्रदा  किये  गये  सीमाशुल्क  का  वर्थवार
 रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  है।

 प्रश्न  में  मांगी  गई  झन्य  सूचना  इकट्ठी  की  जा
 रही  है  भौर  यथासंभव  शीघ्र  सदन-पटल  पर  रख
 दी  जायगी  1

 (ख)  यह  पता  चला  है  कि  टीटागढ़  पेपर  मिल्स
 कम्पनी  लिमिटेड,  कलकत्ता  एक  लिमिटेड  कम्पनी  है,  जो
 कम्पनी  भ्रधिनियम  के  अघीन  पंजीकृत  है  और  इस
 प्रकार,  उसका  कोई  भागीदार  होने  का  प्रश्न  ही  नहीं
 उठता  ।  इस  समय  विधि,  न्याय  और  कम्पनी-कार्य
 विभाग  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  भ्रनुसार,  उक्त
 कम्पनी  के  पंजीकरण  की  तारीख  28-7-1882  है
 झौर  उसमें  लगाई  गई  पूंजी  के  उपलब्ध  ब्यौरे  निम्न
 प्रकार  से  है  —

 निम्नलिखित  को  समाप्त  भ्रवधि
 के  लिये  तुलन-पत्र  के  प्रदत्त  पूंजी

 अनुसार  (लाख  रुपयों  में)

 3i-3-948  से

 31-3-1950  तक  00.92

 30-9 1951  42.92

 31-3-1952  में

 3I-3-962  तक  42.92

 31-39-1964  30.80

 3I-3-965  से

 31-3-1967  तक  30.92

 31-39-1968  449.08,

 —-3i-3-9694
 3I-3-976  तक  450.94

 31-39-1977  493.94
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 att  fare  कल्याण  मित्र  महल,  पोरबन्दर  हारा

 पोरबन्दर-राजफोट  से  प्रहमदाबाद-दिल्‍लो  विमान
 था  के  लिए  मांग

 6l4.  थी  धम  सिह  भाई  पटेल  :  क्या
 पर्यटन  शौर  मागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  गुजरात  राज्य  में  सौराष्ट  क्षेत्र  के
 श्री  विश्व  कल्याण  मित्र  मंडल,  पोरबन्दर  ने  पो रबन्दर-
 शाजकोट-प्रहमदाबाद-दिल्‍ली  विमान  सेवा  के  लिए
 25  प्रप्रैल,  978  को  उनक  मंत्रालय  को  एक  प्ाबेदन
 पत्र  भेजा  था  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  प्रावेदत  पत्र  में  क्‍या
 बातें  कही  गई  हें;

 (ग)  उनको  विमान  सेवा  की  मांग  को  किस
 प्रकार  तथा  कब  पूरा  किया  जायेगा  ;

 (3)  क्‍या  इस  समय  पोरबन्दर,  केशोद,  राज-
 कोट,  जामनगर,  भावनगर  तथा  भुज,  हवाई  भ््ढों  से
 गुजरात  की  राजधानी  भ्रहमदाबाद  श्रौर  देश  को
 राजघानो  दिल्ली  के  लिए  कोई  विमान  सेवा  उपलब्ध
 नहीं  है  शौर  यदि  हां,  तो  पोरबन्दर-राजकोट-
 झहमदाबाद-दिल्‍लो  विमान  सैवा  की  मांग  कब  तया
 कैसे  पूरों  को  जायेगी  ;

 (४)  भब  तक  उनको  यह  मांग  पूरी  न  करने  के
 क्या  कारण  है;  धौर

 (च)  सोराष्ट्‌  के  लोगों  को  यह  सुविधा  देने  के
 लिये  उक्त  मांग  कब  तक  पूरो  कर  दी  जायेगी  ?

 पर्यटन  झौर  नागर  बिसासनन  मंत्री  (प्रो
 पुववोसम  कोशिक)  :  (क)  पौर  (ख).  जी,  हां  ।  यह
 अनुरोध  राजकोट  तथा  प्रहमदाबाद  के  मार्ग  से  होते
 हुए  दिल्ली  से  पोरबन्दर  तक  को  एक  विमान  सेवा  के
 लिये  था ।

 (ग)  से  (च),  इंडियन  एयरलाइंस के  विमान
 बेडे  के  समी  विमान  प्रपने  वर्तमान  मार्ग-संत्र  पर  पूर्ण
 रूप  से  परिचालन-व्यस्त  हैं  तथा  कारपोरेशन  के  पास
 फिलहाल  किन्हों  नये  स्थानों  को  विमान  सेवाओं  से
 जोडने  के  लिए  कोई  भ्रतिरिक्‍त  विमान  नहीं  हैं

 व्यापारियों  के  नए  मीढ़िक  बआाटों  को  बाणिक
 जांच

 6i5.  श्री.  राम  नरेश  कशबाहा  :  क्‍या
 थानिब्य  तथा  नागरिक  पूति  शौर  सहकारिता  मंत्री
 यह  ॒  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  खाद्यान्न  सब्जियां  तथा  ऐसी  धन्य
 वस्तुओं  के  व्यापारियों  को  प्रतिवर्ष  प्रपने

 मए  मीट्रिक  बाटों  की  जांच  करानी  प्रौर  उन  पर  मोहर
 सववानो  होतो  है;
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 (@)  नए  बाटों  की  कीमत  कया  है घौर  उन  पर
 मोहर  लगाने  की  क्‍या  कीमत  ली  जाती  है;

 (ग)  वर्ष  में  एक  बाट  कितना  चिस  जाता

 (घ)  क्‍या  सरकार  मे  यह  जानने  के  लिए  कथी
 प्रभ्ययपन  किया  है  कि  घिस  चुके  बाटों  से  निर्धव
 व्यापारियों  को  कितना  लाभ  होता  है  धौर  बाट
 सप्लाई  तथा  निरीक्षण  कमंचारियों  हारा  उनका

 शोषण
 किए  जाने  से  उनको  कितनी  हानि  होती

 (४)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं;
 प्ोर

 (च)  क्‍या  सरकार  खाद्यान्न,  सब्जियां  ौर
 ऐसी  झन्य  मुख्य

 रस्क
 के  व्यापारियों  के  बाटों  पर

 प्रतिवर्ष  मोहर  की  प्रथा  समाप्त  करेगी  ?

 बाणिम्ध  तथा  मागरिक  पृति  दौर  सहकारिता
 मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  (भी  कृष्ण  हुमार  गोयल)  :
 (क)  बाट  पौर  माप  मानकों  का  प्रवर्तन  कार्य

 राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  ny  उपलब्ध
 सूचना  के धनुसार  सभी  राज्यों  में  बाटों  की  प्रावधिक
 जांच  को  जा  रही  है  धौर  उनका  स्टाम्पन  किया  जा
 रहा  है।  इस  बात  की  ठोक-ठीक  सूचना  कि  कितनी
 झवधि  के

 बाद
 :  स्टाम्पन  किया  जाता  है,  राज्य

 सरकारों  से  मंगाई  जा  रही  है  भ्रौर  सभा-पटल  पर
 रख  दी  जायेगी।

 (ख)  बाटों  का  विक्रय  मूल्य  भारत  सरकार
 द्वारा  नियंत्रित  प्रथबा  नियत  नहीं  किया  जाता
 है।  इनके  मूल्य  हर  राज्य  में  पलग-प्लग  हो  सकते
 हैं,  जिसका  कारण  प्रस्य  बातों  के  साथ-साथ  परिवहय
 झौर  दूसरी  ऐसी  बातें  हैं/-जिनका  विक्रय  म्ल्प  पर
 प्रत्यक्ष  प्रषवा  झप्रत्यन्न  प्रभाव  पढ़ता  है।  स्टाम्पन
 शुल्क  राज्यों  द्वारा  लिया  जाता  है।  प्रत्येक  राज्य
 हारा  लिये  जाने  वाले  शुरुक  का  पता  लगाया  जा  रहा
 हैभौर  उसको  सूचना  समा-पटल  पर  रख  दो  जायेगी।

 (ग)  ब्यापारियों  द्वारा  खाद्यान्नों  शौर  सब्जियों
 के  लिए  उपयोग  में  लाये  जाने  बाले  बाट  झाम
 तौर पर  लोहे/इस्पात  के  बने  होते  हैं  ध्रौर  ये  पांच
 झथवा  इससे  झधिक  वर्षों  तक  चल  सकते  हैं  दौर
 यह  अवधि  इनका  उपयोग  करने  वालों  पर  निर्भर
 करती  है।

 (घ)  तथा  (४).  बाट  जौर  माप  मातकों  के
 लियमों  शौर  बिनियमों  के  प्रवर्तन  का  कार्य  राज्य
 सरकारों  हारा  किया  जाता  है।  तथापि,  इस  तरह
 के  शोषण  का  कोई  मामला  नागरिक  बूति  सौय
 सहकारिता  विभाग  के  ध्यान  में  नहीं  लाया  गया  है  '

 (4)  उपभोक्षताप्रों  के  हित  में  बाटो ंका  नियमित
 खत्यापत  करना  झावश्पक  समझा  जाता  है।
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 Demand  for  Hopping  Flight  between
 National  Capital  and  Capital  of  Orissa

 616.  SHRI  PABITRA  MOHAN  PRA-
 DHAN:  Will  the  Minister  of  TOURISM
 &  CIVIL  AVIATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  there  is  any  demand
 both  by  the  Government  of  Orissa  and
 also  by  the  M.  Ps  of  Orissa  for  direct
 flight  in  between  the  National  Capital
 and  the  State  Capital  of  Orissa;

 (b)  whether  for  this  purpose  there
 is  a  scheme  of  hopping-flight  between
 the  said  two  capitals  via  Allahabad-
 Rajpur  or  via  Hyderabad;  and

 (c)  if  so,  when  the  scheme  is  ex-

 pected  to  materialise?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHO-
 TTAM  KAUSHIK):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  Indian  Airlines  are  con-
 sidering  the  introduction  of  a  direct
 Mink  between  Delhi  and  Bhubaneswar
 by  a  Boeing  737  aircraft  as  soon  as  the
 work  of  re-carpeting  the  runway  at
 Bhubaneswar  aerodrome  is  completed
 and  the  fleet  of  Indian  Airlines  is
 augmented.

 Construction  of  Hotel  at  Agartala  ,

 617.  SHRI  SACHINDRA  LAL
 SINGHA.  Will  the  Minister  of
 TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Agartala  Indian  Airlines  office  is  situat-
 eq  in  unhygienic  conditions;

 (0)  if  so,  the  details  of  the  action
 taken;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  there
 is  no  good  hotel  where  the  Air  hostes-
 ses  and  Air  Staff  could  stay  for  a  night
 in  Agartala;

 (d)  if  so,  considering  that  fact,  the
 ITDC  proposes  to  build  up  a  hotel  in
 this  State;  and

 (e)  the  details  of  the  action  taken
 for  modernising  Indian  Airlines  office
 at  Agartala?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOT-
 TAM  KAUSHIK):  (a),  (b)  and  (e)
 Indian  Airlines’  Booking  Office  in
 Agartala  city  is  presently  functioning
 from  the  Khosh  Mohal  property,  which
 is  a  very  old  building  and  needs  exten-
 sive  repairs.  Indian  Airlines  hag  since
 finalised  the  purchase  of  a_  sujtable
 plot  of  land  measuring  approx.  000
 sq.  mts.  at  Agartala  for  the  construc-
 tion  of  its  Booking  Office.  The  work
 has  been  sanctioned  and  the  construc-
 tion  will  be  taken  up  shortly.

 (c)  and  (d).  Indian  Airlines  ser-
 vices  to  Agartala  are  operated  on
 quick  return  basis  and  do  not  involve
 any  night  stoppage  of  crew  in  the
 town.  There  ig  no  proposal  to  cons-
 truct  a  hotel]  by  India  Tourism  Deve-
 lopment  Corporation  at  Agartala  at
 present.

 Recommendations  on  the  working  of
 S.T.C,

 618,  SHRI  L.  L.  KAPOOR:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE,  CIVIL  SUP-
 PLIES  AND  COOPERATION  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  the  different  levels  at  which  the
 recommendations  made  by  the  Study
 ‘Team  of  the  Indian  Institute  of
 Management,  Ahmedabad,  in  regard  to
 working  of  the  State  Trading  Corpo-
 ration  have  been  examined;  and

 (b)  action  taken  or  proposed  to  be
 taken  on  these  recommendations?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  and  (b).  The
 report  of  the  study  team  of  Indian
 Institute  of  Management,  Ahmedabad
 was  first  examined  in  the  Ministry  of
 Commerce.  Thereafter  the  matter  was
 referred  to  the  Committee  of  Secre-
 taries  on  Economic  Co-ordination.  The
 recommendations  of  the  Secretaries’
 Committee  have  since  been  received
 and  are  under  consideration  of  the
 Government  for  a  final  decision.
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 os  फाइबस्टार”  होटलों  क  स्थान  पर  “बस्टार”

 खनता  होटलों  का  भनिर्माण

 619,  थी  राजकशर  सिंह :.  कया  पर्यटन  झौर
 लागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  का  विचार  “फाहव  स्टार”
 होटलों  के  स्थान  पर  ग्धी  स्टार”  झथवा  जनता  होटल
 बनाने  का  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इन  होटलों  में  खाने  प्रौ  ठहरने
 को  क्‍या  दर  लो  जायेगी;  और]

 (ग)  दिल्‍ली  में  तथा  अन्य  शहरों  में,  न्य  शहरों
 के  नाम  दर्शाते  हुये  ऐसे  होटलों  का  निर्माण  कब  तक  हो
 जायेगा  ?

 पर्यटन  झौर  नागर  विमानन  मंत्रों  (भ्रो  पुरुषोत्तम
 कौशिक)  :  (क)  पंचवर्षीय  योजना  :978—83  के
 दोरान  सरकारी  सैक्टर  में  जिन  नए  होटलों  का  निर्माण
 किया  जायेगा  वे  सामान्यतः:  i-3  स्टार  श्रेणी  झौर
 बात्नी  निवास  (जनता  होटल)  के  प्रकार  के  होंगे  ।

 (ख)  स्टार  श्रेणी  भौर  उन  स्थानों  के  स्‍भ्रनुसार
 जहां  ये  होटल  निर्मित  किए  जाते  हैं,  ॥  से  3  स्टार  के
 होटलों  के  टैरिफों  में  विविधता  होगी  ।  नई  दिल्ली  में
 पहले  से  ही  निर्माणाधीन  यात्री  निवास  (जनता  होटल  )
 में  आवास  शौर  भोजन  की  प्रस्तावित  दरें  इस  प्रकार
 होंगी:

 ह्म  हैरिफ

 चार  बेड  वाले  कमरे  अटेच्ड
 टायलेट्स  सहित  l0  रुपए  प्रति  बेड

 डबल  बैड  वाले  कमरे  ्रटैर्ड  5  रुपए  प्रति  बेड  ।
 +  टायलंद्स  सहित  डबल  भाकुपैंसी  के  लिए

 30  रुपए  यदि  कमरा
 सिंगल  प्राकुपंसी  के  लिए
 झपेक्षित  हो  तो  इस
 टैरिफ  30  रुपए  होगा

 झोजन  और  पेय  के  टंरिफ

 साय  5.0,  50

 कलेवा  %  2,  00

 शोपहर  का  भोजनत/राति  का  भोजना

 शाकाहारी  :  द  २.4,  50

 माँसाहारी  «  द्,  6.00

 प्रन्य  स्थानों  पर  यात्री  निवासों  में  दरों  की  संरचना
 पथा  संभव  श्रशोक  यात्री  निवास  की  दरों  के  ही  भनुरू
 होगी

 (ग)  नई  दिल्‍सी  में  पहले  यात्री  निवास  का
 कयाण-कार्य  प्रारम्भ  हो  चुका  है  जो 980-8l  तक
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 विविध  चरणों  में  पूरा  हो  जायेगा  7  पंचवर्षीय  योजना
 978—83  के  दौरान  मद्रास  कलकत्ता  पौर  बम्बई

 -के  झन्य  महा  नगरों  में  यात्री  निवासों  क  निर्माण  का
 प्रस्ताव  है  ।  मद्रास  में  स्थल  का  चयन  कर  लिया  गया
 है  भौर  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  भ्रपित  किए  गए  स्थल  पर
 उपयुक्तता  की  दृष्टि  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
 पर्यटन  विभाग  कलकत्ता  में  यात्री  निवास  के  निर्माण
 के  लिए  उपयुक्त  स्थल  के  चयन  द्वेतु,  पश्चिम  बंगाल
 की  सरकार  से  सम्पर्क  कर  रहा  है

 Major  Airports  in  India  put  on  alert

 620.  SHRI  RUDOLPH  RODRIGUES
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  all  major  airports  in
 India  were  recently  put  on  alert  as  a
 premature  measure  against  a  possible
 fresh  hijacking  by  those  earlier  involv-
 ed  in  the  September  976  hijacking  of
 the  I.A.C.  Boeing  to  Lahore;  and

 (b)  what  led  to  these  preventive
 steps  and  whether  the  intending  cul-
 prits  have  been  apprehended?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PUR-
 USHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  Yes,
 Sir.  The  alert  was  issued  on  receipt
 of  information  that  some  persons  might
 attempt  to  hijack  an  aircraft.

 (b)  The  alert  was  issued  as  is
 normally  done  when  possible  hijacking
 and  other  unlawful  acts  against  civil
 aviation  are  indicated.  No  potential
 culprits  have  so  far  been  detected  or

 apprehended  in  this  case.

 विनिमय  दर

 621.  श्री  सुरेना  झा  समन  :  क्‍या  उप  प्रधान
 मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  गत  एक  दशक  के  दौरान  भारतीय  करेंसी
 तथा  विभिन्‍न  विदेशी  करेंसियों  के  बीच  विनिमय  दर
 का  कितनी  बार  संशोधन  किया  गया  तथा  यह  संशोधन
 किस  प्रकार  से  किया  गया  5  ध्रौर

 (ख)  देश  की  भ्रथ॑ंव्यस्था  पर  उसका  क्या  प्रभाव
 पड़ा  ्

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 =

 सतीस  अप्रवाल)  :

 (क)  जैसा  संलग्न  विवरण  में  गया  है,  पौण्ड
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 स्टलिंग  तथा  रुपए  की  विनिमय  दर  में  पिछले  एक  दशक
 में  22  बार  संशोधन  किया  गया  है  |  इसके  ,  भलावा,
 23  प्रगस्त,  971  से  20  दिसम्बर,  971  की
 अवधि  के  बीच,  स्टलिंग  की  खरीद  तथा  बिक्री  की  हाजिर
 दरों  को  प्रमरीकी  डालर  संबंधी  लंदन  की  बाजार  बंद
 होते  समय  की  दरों  के  भ्राधार  पर  तथा  उस  समय
 श्रचलित  रुपया  तथा  डालर  के  बीच  की  प्रचलित  दर
 भर्थात्‌  ]  डालर-7.  50  रुपए  के  भ्राधार  पर  नित्य
 ग्र्ति  निर्धारित  किया  जाता  था  ।  जहां  तक  रुपया  तथा
 अन्य  विदेशी  मुद्दाझों  (पौण्ड/स्टलिग  से  भिन्न)  के
 बीच  की  विनिमय  दरों  का  संबंध  है,  इन  दरों  को,  मार-
 लीय  रिजर्व  बैंक  की  रुपया-स्टलिग  दर  तथा  विभिन्न
 विदेशी  मुद्दाधों  के  संबंध  में  लंदन  की  पूर्ववर्ती  दिवस
 की  बाजार  बंढ  होने  के  समय  की  दरों  के  प्राधार  पर
 नियत  क्रास  द  नें  फ्रे  हिसाब  से  प्रति  दिन  निर्धारित  किया
 जाता  है  ।  के

 (ख)  इस  प्रकार  के  भन्तर्राष्ट्रीय  वातावरण  में,
 जिसमें  मुद्रा  विनिमय  की  दरें  प्रस्थिर  भौर  परिवर्तनशील
 रहती  हैं  तथा  संसार  की  कई  एक  मुख्य  मुद्दाश्ं  की  वि-
 निमय  दरों  में  भारी  घटबढ़  होती  रहती  है,  रुपए  के  मूल्य
 में  कमी-बेशी  का  समाणेजन  एक  सामान्य  घटना  है  t
 रुपए  के  मूल्य  में  होने  वाली  घटबढ़  को  कम  से  कम
 करने  के  लिए,  तथा  इसकी  प्रवृत्तमान  विनिमय  दर'
 में  श्रौर  प्रधिक  परिकमिति  में  स्थायित्व  लाने  के
 लिए,  रुपए  का  संबंध  25  सितम्बर,  975  से  पोण्ड/
 स्टलिंग  से  तोड़  दिया  गया  &  श्रौर  इसकी  बजाय
 इसका  संबंध  भारत  से  व्यापार  करने  वाले  मुख्य  देशों
 की  मुद्राप्लों  की  डलिया  से  जोड़  दिया  गया  है।  इसके
 झलावा,  भारतीय  रिजर्व  बक,  निर्यातकों  को,  रुपए.
 की  विनिमय  दर  में  होने  वाली  ग्रल्पावधिक  घटबढ़  के
 प्रति  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  श्रप्रिम  विनियम  की
 व्यवस्था  करके  श्रारक्षण  भी  देता  है  t

 .

 .

 विवरण

 रुपया--स्टलिम  दरें

 (रुपए  प्रति  पौण्ड  स्टलिग)

 पिछले |
 परिवर्तन से
 पौण्ड  स्टलिय
 क  मुकाबले

 सारीख  खरीद  विक्रय  मध्यमान  रुपए  के
 मूल्य  में
 प्रतिशत
 वृद्धि  (+)
 कमी  (—)

 2  3  4  5

 20-11-1967  है  18,00  18.0571  8.00

 23-8-1971  00  रुपए-13.  3333  डालर  के  आधार  पर  तया  डाल
 के  संबंध  में  लंदन  के  बाजार  बंद  होने  के  समय  की  हाजिर
 दरों  के  प्राधार  पर  परिवर्ननशील  दरें

 20-12-1971  ७
 ‘

 ;  8.92l  9.0I43  8.9677  —5,0

 26-6-1972  हे  न  .  18,9000  19,000  8.95  +0.09

 (4-7-1972  .  .  .  8.75  8.85  18.80  +0.80

 (2-7-1975  A  हे  5  18.55  8.65  8.60  +1.08

 25-9-1975  हि  न  हे  .  18.2584  8.3584  8.3084  +1.59

 S—2-975  .  .  .  8.0784  18.1784  8.284  40.99
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 .  l  2  3  4  5
 an
 83-1976  ‘  हि  द्  17,70  7.  80  7.75  +2.13

 4l-3976  :  .  मु  7.20  7.30  7.25  +2.90

 +  -1976  .  -  Fi  16,85  16,95  6.90  $2.07

 23-4-1976  न  मु  कि  6.45  16.55  6.50  2.42

 29-  5-1976  .  .  15.95  6.05  16,00  +3.128

 2I-9-976  न  न  7  5.35  15,45  15,40  +4.90

 29-9-1976  हे  नि  जे  14.65  4.75  4.70  +4.76

 24-12-1976  .  .  न  5.5  15.25  15,20  —3.29

 4-I-977  .  .  .  i5.70  5.80  5.75  —=3,49

 246-1978  न  ‘  5.30  5.40  5.35  +2.61

 3i-7-978  -  न  हि  15,50  5.60  5.55  —),  29

 ie  +1978  7?  वि  .  5.70  I5.80  6.76  il,  27

 ‘18-10-1978  .  .  .  5.95  6.05  6.00  —,56

 30-10-1978  a  :  .  16.  30  16.  40  I6.35  —2.i4

 18-11-1978  ह  q  .  6.0  I6.  20  16.15  $1.24

 (20-12-1978  a  @  |  6.45  6.55  6.50  —-2.i2

 Dilution  of  equity  by  Foreign  Multi-
 national  Companies  under  Fcra

 622.  CHAUDHURY  BRAHM  PRA-
 KASH:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  foreign  multina-
 tional  companies  operating  in  India
 which  had  declined  to  dilute  their
 equity  shares  as  per  the  requirements
 of  the  FERA;

 (b)  whether  they  have  since  liquidat-
 ed  their  business  activities  in  the
 country;

 (c)  whether  some  of  these  have  now
 desired  to  Indianise  their  capital  and
 if  the  names  of  those  companies;

 (d)  the  time  given  by  the  Govern-
 ment  to  them  to  Indianise  their  capital;
 and

 (e)  what  steps  are  taken  to  ensure
 that  these  multinationals  are  not  al-
 loweg  to  function  till  they  Indianise
 their  capital  as  per  the  requirements  of
 FERA.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  A  state
 ment  is  attached  showing  the  names  of
 thirteen  companies  which  have  decided
 to  wind  up  their  establishments  in
 Indig  because  of  their  inability  to
 comply  with  the  FERA  guidelines.

 (b)  These  companies  have  ceased
 their  trading/commercial/industral
 activities.

 |
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 (c)  No,  Sir.

 (d)  Does  not  arise.

 (e)  Doeg  not  arise  since  these  com-
 panies  have  wound  up  their  business
 in  India.
 List  of  Companies  which  have  de-
 cided  to  wind  up  their  Establish-
 ments  in  India  because  of  their  in-

 ability  to  comply  with  the  FERA
 Guidelines.

 l.  A.  Johnson  &  Co.  (India),  A.B.
 Calcutta  (Branch)

 2.  Baker  Parkins  International  Ltd.,
 Bombay  (Branch)

 3.  Bunge  &  Co.  Ltd.,  Calcutta
 (Branch)

 4.  Coca  Cola  Export  Corporation,
 ७  New  Delhi  (Branch)

 5.  Columbia  Gramophone  Co.  of
 India  (Pvt.)  Ltd.  Calcutta
 (Rupee  Company)

 6.  Consolidated  Pneumatic  Too]  Co.
 Ltd.,  Bombay  (Branch)

 7.  Elililly  &  Co.  of  India  Inc.,  Bom-
 bay  (Branch)

 8.  INGRA,  New  Delhi  (Branch)
 9.  I.B.M.  World  Trade  Corporation,

 New  Delhi  (Branch)
 10.  Kendall  Farm  Pvt.  Ltd.,  Cal-

 cutta  (Rupee  Company)
 ll.  Torrance  &  Sans  Ltd.,  Madras

 (Branch)
 12.  Van  Rees  India  8.  V.,  Calcutta

 (Branch)
 13.  Weddel  ,  (India)  Ltd.  Calcutta

 (Rupee  Company).

 Increase  in  the  production  of  Rubber

 623.  SHRI  PIUS  TIRKEY:
 SHRI  SHANKERSINHJI

 VAGHELA:
 SHRI  MUKHTIAR  SINGH

 MALIK:
 SHRI  SHYAM  SUNDER

 GUPTA:
 DR.  BIJOY  MONDAL:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 ander  consideration  of  Government  to

 increase  the  production  of  rubber  in.
 the  country;

 (b)  if  so,  details  thereof;  and

 (c)  whether  any  funds  have  also
 been  allocated  for  the  purpose,  and  if
 so,  the  amount  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE.
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL.
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  KRISHNA  KUMAR  GOYAL):
 (a)  to  (९).  The  Rubber  Board  is  im-
 plementing  a  number  of  developmental
 schemes  for  the  welfare  and  develop-
 ment  of  rubber  plantation  industry  in.
 the  country.  These  schemes  include:  —

 l.  Replanting  subsidy.
 2.  Spraying  subsidy.
 3.  Regional  Nurseries.
 4.  Loan  scheme.
 5
 6

 Subsidy  on  smoke  houses.
 Intensive  Production

 Drive.
 Rubber

 Government  of  India  releaSes  funds,
 as  voted  by  Parliament  to  the  Rubber
 Board  for  implementing  the  various
 developmental  schemes  aimed  at  in-
 creasing  the  production  of  rubber,

 Actual  expenditure  incurred  by  the
 Board  on  Plan  schemes  during  the
 last  three  years  is  given  below:—

 (Rs.  lakhs)

 1975-76  1976-77  1977-78

 35.78  86.59  90.49

 Import  of  Rubber

 624,  SHRI  SUBHASH  CHANDRA
 BOSE  ALLURI:  Will  the  Minister  of
 COMMERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  rubber
 manufacturers  association  has  urged
 the  Union  Government  to  expedite
 further  import  of  rubber;  and
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 (b)  if  so,  what  is  the  reaction  of
 Government  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Government  had  authorised  an
 additional  import  of  15,000  tonnes  of
 rubber  by  STC  in  December,  1978.

 The  S.T.C.  is  contracting  purchaseg  in
 this  regargq  and  the  first  consignment
 is  expected  shortly.

 *  Seizure  of  Rudraksha  Beads  at
 Varanasi

 625.  SHRI  SHAMBU  NATH  CHA-
 TURVEDI:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  enquiries  in  respect
 of  seizure  of  85  bags  of  Rudraksha
 beads  at  Varanasi  on  4th  April,  978
 have  been  completed;  if  so,  with  what
 result  and  follow  up  action;

 (b)  what  was  the  market  value  of
 the  consignment  imported  against
 licences  of  Rs.  25,100;

 (c)  was  it  a  condition  of  the
 licence  that  the  articles  were  being
 imported  for  sale  on  a  no  profit  no
 loss  basis;  and

 (b)  if  so,  did  the  importer  abide
 by  this  condition?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 <{SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)
 and  (b),  The  C.B.I.  has  intimated
 that  the  investigation  of  the  case  has
 since  been  completed,  and  that,  on
 17-1-1979,  a  report  was  filed,  under

 section  73  Cr.  P.  C.  in  the  court  of
 Speciaf  Magistrate  at  Lucknow  for

 closing  the  case.  Orders  by  the  Court
 are  still  awaited.  The  cif.  value  of
 the  consignment  is  reparted  to  be
 Rs,  18,381.60,  No  estimate  is  avail-
 ‘able  af  its  market  value.

 (c)  Yes  Sir.
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 (d)  No  evidence  regarding  violation
 of  the  condition  of  the  licence  has
 come  to  notice,  In  view  of  the
 seizure  of  the  major  portion  of  the
 imported  goods,  the  question  of  com-
 pliance  with  the  condition  stipulated
 in  the  licence,  can  arise  only  such
 80005  get  restored  to  the  party.

 इंडियन  एयरलाइस्स  के  बोइंग-737  के
 झपहरण  के  सामन्त  में  केसोय  जांच  ब्यूरो

 हारा  जांच

 626.  थी  हरगोविस्द  वर्मा  :  क्‍या  पर्यटन  झोर
 सागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  2i  दिसम्बर,  978  को  इंडियन
 एयरलाइन्स  के  बोइंग-737  के  अपहरण  किये  जाने
 के  मामले  की  जांच  का  काम  केन्द्रीय  जांच  व्यूरो  को
 सौंपा  गया  है;  ७

 (ख)  यदि  हां,  तो  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  ने  जाँच
 कार्य  श्रारम्भ  कर  दिया  है;  भौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  प्रव  तक  की  गई  जांच  के  क्‍या
 परिणाम  निकले  ?

 पर्यटन  श्लौर  नागर  विमानन  मंखी  थी  पुरुषोत्तम
 कोशिक):  (क)  से  (ग).  मामले  की  जांच  उत्तर  प्रदेश
 सी.भाई.डी.  की  प्रपराध  शाखा  (crime  branch)
 हारा  की  गयी  थी  (केन्द्रीय  जांच  य्यूरो  हारा  नहीं)
 प्रपराधियों  को  भारतीय  दं  संहिता  की  सम्बद्ध  धारापरों
 क  झंतगंत  चार्ज  शीट  किया  जा  च॒का  है।  मामले  को  जांच
 करने  के  लिए  भ्रदालत  में  भेज  दिया  गया  है।  प्रपराधी
 जेल  में  है  ।

 National  Wage  Policy

 627.  DR.  MURL]  MANOHAR  JOSHI:
 Will  the  DEPUTY  ए  ४  MINISTER
 AND  MINISTER  O 2  SorANCE  be
 pleaseg  to  state  whether  Government
 have  finalised  the  National  Wage
 Policy  and  if  so,  what  are  its  details
 and  when  the  necessary  legislative
 measures  wil]  be  taken  to  implement
 the  policy?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  Pre-

 sumably  the  Question  refers  to  the
 Report  of  the  Study  Group  on  Wages,
 Incomes  and  Prices.  This  Report  is
 still  under  examination  of  the  Gov-
 ernment,  oa  ,



 85  Written  Answers  .  PHALGUNA  4,  900  (SAKA)  Written  Answers  86

 Loss  suffered  by  S,T,C.  in  its  Export
 and  Import  Transactions

 628.  SHRI  G.  M.  BANATWALLA:
 SHRI  MUKHTIAR  SINGH

 MALIK:
 SHRI  SHANKERSINHJI

 VAGHELA:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  of  losses  suffered
 by  the  State  Trading  Corporation  of
 India  in  its  export  and  import
 transactions  during  the  last  three
 years,  year-wise;  and

 (b)  whether  Government  have
 fixed  responsibility  on  indiviuuals  for
 such  losses  and  if  so,  has  any  action
 been  taken  against  the  persons  found
 responsible  and  if  so,  the  details
 thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  and
 (b).  The  State  Trading  Corporation

 of  India  has  not  suffered  any  losses  in
 its  overall  export  ang  import  transac-
 tions  during  the  last  three  years,  The
 profits  earned  by  the  Corporation  in
 exports  and  imports  during  _  this
 period  are  given  below:—

 Trading  Profits  earned  by  STC

 (R  s.  crores)

 1975-76

 1976-77,

 1977-78

 On  On  On  Total
 Exports  Imports  Domestic

 4°06  II*30  i°6  6° 52

 5°47  22°29)  (—)1°26  26°50

 .  4°24  8125  (—)0'27  35°22

 However  being  a  trading  organisation
 the  Corporation  sometimes  incures
 loss  in  the  export/import  of  5076
 Specific  items.  This  is  inherent  in  the
 activities  of  any  trading  organisation.

 2.  It  may  be  mentioned  that  for  few
 items  such  as_  sugar,  edible  oils,
 cement  etc.  the  State  Trading  Cor-
 poration  operates  on  Government
 account  and  ailf  profits  ang  losses  on
 such  items  are  transferred  to  Gov-
 ernment  account.  The  Corporation
 retains  only  the  prescribed  service
 charges,

 3.  However,  in  cases  where  there
 376  reasons  to  believe  that  losses  have
 occurreq  due  to  negligence  or  lapse
 on  the  part  of  any  individual,  the
 matter  is  investigated  and  appropriate
 action  is  taken  thereon.

 Borrowing  of  Money  by  Directors
 from  Companies

 628.  SHRI  SARAT  KAR:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND

 —
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state.

 (a)  what  are  the  rules  for  Direc-
 tors  borrowing  money  from  the  Com-
 panies  in  which  they  are  directors;

 (b)  if  loans  to  directors  are  given
 interest  free,  is  it  considered  as  a
 perquisite;

 (c)  what  is  the  duration  for  which
 a  Director  can  take  a  loan  from  the
 Company;  and

 (d)  are  there  any  legal  formali-
 ties  necessary  to  protect  the  company
 from  the  Director  not  repaying  the
 Joan?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)  to
 (d).  So  far  as  banking  companies  are
 concerned,  Section  20  of  the  Banking
 Regulation  Act,  949  prohibits  a
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 banking  company  from  granting  any
 Ioan  or  advance  to  any  of  its  direc-
 tors.
 ‘As  regards  non  banking  companies,

 Section  295  of  the  Companies  Act,
 4956  provides  that  every  public  com-
 Pany  and  a  private  company  which
 is  its  subsidiary  should  obtain  prior
 approval  of  the  Central  Government
 for  granting  loans  to  its  directors.
 Such  loans  are  approved  by  the  Gov-
 ernment  only  with  interest  and  these
 are  required  to  be  recovered  within

 a  period  of  5  years  or  before’  the
 Director  ceases  to  be  jn  the  service  of
 the  '  company,  whichever  is  earlier.
 Loans  to  Directors  are  also  fully  se-
 cured  by  a  mortgage  of  the  acquired
 assets  and  personal  guarantee.

 Income-tax  Assessment  of  Rashtriya
 Swayamsewak  Sangh

 630.  SHRI  HITENDRA  DESAT:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  is  Rashtriya  Swayamsewak
 Sangh  assessed  to  income-tax;  and

 (b)  if  so,  what  is  the  assessments
 for  the  last  five  years?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  assessment  proceedings  in
 respect  of  the  last  five  years,  i.e.
 ‘1974-75  to  1978-79  are  pending.

 Transfer  of  Officers  of  Income  tax
 Department

 631.  SHRI  MUKHTIAR  SINGH
 MALIK:

 SHRI  SHANKER  SINHJI
 VAGHELA:

 SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY:

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  decision  of  Government
 Yregarding  transfer  of  officers  of  the
 Income-Tax  Department  from  one
 post  to  another  jn  the  country;

 (b)  whether  the  decision  in  not
 being  strictly  implemented  by  the
 {.T.  Department  of  Delhi/New  Delhi;
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 (6)  the  names  and  number  of
 officers  in  Delhi  area  who  have  been
 working  on  the  same  post  for  a  period
 of  more  than  three  years  and  have
 not  been  transferred  and  what  are
 the  reasong  thereof;  and

 (d)  whether  Government  propose
 to  take  any  action  for  implementation
 of  the  rule  speedily  in  respect  of
 these  officer  who  have  not  been
 transferreqg  and  if  not  the  reasons
 therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)  to
 (c),  Officers  of  Income  Tax  Depart-
 ment  are  transferred  from  one  charge
 to  another  after  6-7  years  stay  and
 are  rotateq  within  the  charge  after
 3-4  years.

 There  are  3  officers  in  Delhi  who
 have  continued  to  hold  the  same  post
 for  a  period  exceeding  3  years  due
 to  exigencies  of  work.  They  are:

 L  Shri  K.  Rangahasyam,  Income  Tax
 Officer  Group  A.

 2.  Shri  S.  C.  Gupta:  ”

 3.  Shri  G.  R.  Agnihotri:  ”

 4.  Shri  Shobha  Ram:  ”

 5.  Shri  M.  M.  Puri:  1

 6.  Shri  A.  K.  Agrawal:
 7.  Shri  U.  C.  Mathur:  nm

 8.  Shri  H.  K.  Ghai:  "

 9.  Shri  A.  K.  Luthra:  ”

 10.  Shri  Bhaginder  “singh,  Assistant
 Director  of  Inspection.

 ll.  Jawahar  Singh,  Assistant  Com-
 missioner,

 12.  Shri  A.  L.  Sharda,  Assistant
 Commissioner,

 13.  Shri  J.  Rama  _Iyer,
 Director  of  Inspection.

 Deputy

 (d)  Out  of  the  3  officers  mention-
 ed  above  five  were  not  due  for  trans-
 fer  in  April,  1978.  However,  the
 question  of  transferring  all  these  offi-
 cers  from  their  present  posts  will  be
 considered  at  the  time  of  annual  gene-
 ral  transfers  in  April/May,  1979.
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 Foreign  Debt

 632.  SHRI!  DINEN  BHATTA-
 CHARYA:  Will  the  DEPUTY
 PRIME  MINISTER  AND  MINISTER
 OF  FINANCE  be  pleased  to  state  the
 amount  of  foreign  debt  payable  by
 India  before  and  after  March,  19777

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGRAWAL):  The
 amount  of  foreign  debt  (excluding
 suppliers  credits)  payable  by  India  on
 3lst  March,  977  ang  3lst  December,
 978  (at  current  rates  of  exchange)
 was  Rs,  11,494  crores  and  Rs.  12,258,
 crores  respectively.

 Appointment  of  LA.F.  Officer  as
 D.G.C.A.

 633.  SHRI  M.  RAMGOPAL
 REDDY:  Will  the  Minister  of
 TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION
 be  pleased  to  state:

 (a)  wheter  the  jappointment  of
 an  LA.F.  Officer  as  Director  General
 of  Civil  Aviation  has  been  resented
 by  Civil  Aviation  Officers;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereto?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  and  (b)
 Yes,  Sir,  but  taking  into  consideration
 all  factors,  an  Indian  Air  Force  Officer
 was  appointed  as  Director-General  of
 Civil  Aviation  in  the  larger  interest  of
 the  working  of  the  Department.

 Development  of  Amritsar  Airport  as
 an  International  Airport

 634.  SHRI  BASANT  SINGH
 KHALSA:

 SHRI  DURGA  CHAND:

 Will  the  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  be  pleased
 to  state:

 (ay  whether  there  is  any  proposal
 ‘under  the  consideration  of  Govern-
 ment  to  develop  Amritsar  as  an  in-
 ternational]  airport;  and

 (b)  if  so,  the  progress  made  in
 this  regard  80  far?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)
 and  (b).  The  feasibility  of  Air-India
 operating  a  few  of  their  International
 Services  from  and  to  Amritsar  is
 being  examined.

 Gujarat  Government's  Request  for
 Development  of  Tourist  Spots  in  the

 State

 635.  SHRI  CHHITUBHAI  GAMIT:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  State  of  Gujarat
 has  approached  the  Central  Govern-
 ment  for  the  development.  of
 Tourists  spots  in  the  State;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Central
 Government  thereon  and  the  names
 of  the  tourist  spots  that  are  going
 to  be  developed  qufring  the  current
 financial  year?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  and
 (b).  In  pursuance  of  the  decision  taken
 in  the  Tourism  Ministers  Conference
 held  in  November  978  to  select  two
 centres/schemeg  for  development  in
 the  Central  Sector  in  each  State/Union
 Territory,  the  State  Government  of
 Gujarat  has  suggested  the  following
 proposals:

 (l)  Development  of  Ahmedpur
 Mandovi  in  Junagadh  District  (Rs.
 00  lakhs).

 (2)  Development  of  Ukai  Reser-
 voir  area  as  Tourist  Complex  (Rs.  00
 lakhs).

 (3)  Construction  of  Janata  Hotel
 at  Ahmedabad  (Rs,  00  lakhs).

 The  details  of  these  schemes  are
 being  worked  out.  Meanwhile,  the
 Department  of  Tourism  is  examining
 the  possibility  of  developing  water

 sports  facilities  at  the  Ukai  Dam  area

 under  its  programme  for  Sports
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 Tourism  in  1979-80  and  the  India
 Tourism  Development  Corporation
 will  be  undertaking  the  construction
 of  a  hote]  at  Ahmedabad  during  the
 current  Five  Year  Plan  period.

 बेशालो,  नालन्दा,  बोध  गया  शौर  राजगोर
 पर्यटन  स्थलों  के  विकास  के  लिए  कार्य

 636.  थ्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  परयंटन
 झोर:  सागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (क)  पर्यटन  विभाग  को  विभिन्‍न  राज्यों  से  प्रति
 बप  कितनी  झाय  होती  है;  भोर

 (ख)  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  बिहार  तें  वेशाली,
 नालन्दा,  बोध  गया  झौर  राजगीर  का  पर्यटक  रुचि  के
 स्थलों  के  रूप  में  विकास  करने  के  लिए  क्‍या  कार्य  किए
 गये  हैं?

 पयटन  झौर  नागर  विमानन  अंतो  श्री  पुरुषोत्तम
 कोशिक )  :  (क)  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  राजस्व  प्रजनन
 करने  वाला  विभाग  नहीं  है।  तथापि  यह  कहा  जा  सकता
 है  कि  i978  4  पर्यटन  क  माध्यम  से  भारत  ने  330
 करोड़  रुपए  की  प्रनुमानित  विदेशी  मुद्रा  झजित  की  ।

 (ख)  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  राजगीर  प्रौर
 नालन्दा  की  महायोजना  (भमि  प्रयोग  प्लान)  तैयार
 कर  ली  है  और  वोध  गया  को  महायोजना  (भूमि  प्रयोग
 प्लान)  तैयार  करने  का  कार्य  प्रगति  पर  है  ।  इन  महा-
 योजनाप्नों  को  वर्तमान  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के
 दोरान  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करते  हुए,  तथा
 निधियों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  रहते  हृए  कार्यान्वित
 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 यह  भनुमान  है  कि  राज्य  सरकार  वैशाली  की
 महायोजना  (भूमि  प्रयोग  प्लान)  तैयार  कर  रही  है  ।

 Number  of  Employees  of  L.LC.

 637.  SHRI  S,  R.  DAMANI:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  employees
 in  Life  Insurance  Corporation  of
 Indig  categorywise,  as  on  _  3ist
 December,  1978;

 2  (b)  the  amount  being  paid  to  the
 LIC.  employees  as  overtime,  during
 the  last  three  year  (l975—978);

 (c)  the  minimum  salary  (includ-
 ing  allowances)  being  paid  to  Class
 TII  and  Class  IV  employees  in  L.I.C.;
 and
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 (d)  whether  certain  senior  clerks
 are  getting  more  pay  than  the  Officers
 in  L.I.C,  due  to  over-time  payments?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  The  Life
 Insurance  Corporation  of  India  com-
 piles  the  staff  statistics  as  on  3lst
 March  of  every  year.  The  total]  num-
 ber  of  employees,  categorywise,  as
 on  3lst  March,  978  is  as  uder:

 Class  I  4,221
 Class  II  7,102,
 Class  III  3,522°
 Clasg  IV  7,372

 Total:  50,217

 (b)  The  amount  paid  to  LIC.
 employees  as  overtime  during  the
 years  1975-76  to  ‘1977-78  is  indicated
 below:

 Year  Class  वा  Class  IV  Total
 (ending)  Rs.  Rs.  Rs.

 31-3-76  40,69, 147  7:05,563  47:74,710
 चक्र

 (31-93-77  66,419  2.16,646  2, 83,065,

 3I-3-78  751519  2,25,038  3,00,557

 (c)  The  minimum  salary  being  paid
 to  Class  II]  and  Class  IV  employees
 is  as  under:

 Class  Withou’  With
 C.C.A.  C.C.C,

 Rs.  Rs.

 i.  .  2  439.00  459.00

 IV  .  420°40  440.40
 _

 (d)  Certain  senior  clerks  are  getting
 more  emoluments  than  Class  I  Officers.
 in  L.LC,  at  common  pay  ranges  on
 account  of  different  D.A  ,  formula
 adopted  for  their  repective  categories,
 even  without  taking  into  account  the
 overtime  paid  to  Class  III  employees.
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 Working  of  Kandla  Free  Trade  Zone

 638.  PROF.  P.  G.  MAVALANKAR:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  concrete  steps
 have  been  taken  in  recent  months  at
 improving,  strengthening  anq  co-
 Ordinating  the  workings  of  and  at  the
 Kandla  Free  Trade  Zone;  and

 (b)  if  so,  what  are  they  and  with
 what  definite  results  so  far?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  and  (b).
 Yes,  Sir.  The  Committee  which  was
 appointed  by  Government  to  look
 ‘into  the  problems  hindering  the
 growth  of  Kandla  Free  Trade  Zone
 have  since  identified  the  infastruc-
 tural  facilities  and  fiscal  incentives
 which  would  strengthen  and  further
 improve  the  working  of  the  Kandla
 Free  Trade  Zone.  The  recommenda-
 tions  of  the  Committee  are  being
 examined  by  the  various  Departments
 concerned.

 Articles  proposed  to  be  sold  through
 Public  Distribution  System  in

 States
 639.  SHRI  0.  V.  ALAGESAN:

 SHRI  Y.  P.  SHASTRI:
 .  SHRI  DURGA  CHAND:

 SHRI  P.  M.  SAYEED:
 SHRI  A.  R.  BADRI-

 NARAYAN:
 SHRI  छू  LAKKAPPA:

 Wil]  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  what  are  the  articles  that  are
 proposed  to  be  sold  through  the
 Public  distribution  system  in  various
 States;  and

 cs  (b)  what  is  the  existing  number
 of  retail  outlets  and  what  is  the
 number  proposed  to  be  added  in  each
 State  for  the  purpose?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINSTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION

 (SHRI  KRISHNA  KUMAR  GOYAL):
 (a)  The  retail  outlets  forming  part  of
 the  Public  Distribution  System  pre-
 sently  cover  wheat,  rice  coarse  grains,
 edible  oils  (refined  rapeseed  oil),
 controlled  cloth,  soft  coke  and  kero-
 sene.  But  the  commodities  actually
 distributed  vary  from  State  to  State
 depending  on  _  local  requirements
 Cement  distribution  has  recently  been
 taken  over  by  a  few  States.  A  few
 other  selected  manufactured  items  re-
 quired  by  the  farmers  such  as  agricul-
 tural  implements,  bicycle  parts,  salt,
 tea,  coffee,  matches,  washing  and  toilet
 soaps,  yarn,  spices  have  also  been
 suggested  to  the  State  Governments
 and  Union  Territory  Administrations
 for  inclusion  in  the  public  distribution
 system.

 (b)  The  approximate  number  of
 retail  outlets  selling  different  items  are
 given  below:

 Fair  Price  Shups  selling  2,39,200
 Foodgrains.
 Licensed  retail  outlets  for:

 (i)  Kerosene  2,45,000
 (ii)  Soft  Coke.  33,300

 (iii)  Controlled  cloth.  61,000
 Certain  broad  criteria  on  area  and
 population  coverage  for  opening  new
 outlets  have  been  indicated  to  the  State
 Governments.  The  actual  number  of
 outlets  to  be  opened  has  to  be  decided
 by  the  State  Governments  concerned,
 keeping  in  view  the  criteria  laid  down,
 the  viability  of  the  outlets  and  related
 local  factors.

 Public  Distribution  System

 640.  SHRI  HARI  VISHNU  KA-
 MATH:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  be  pleased  to  refer  to-
 his  answers  to  supplementaries  raised
 on  S.  Q.  470  asked  on  22-l2-78  and
 state:

 (a)  whether  the  modus  _  operandi
 and  modalities  of  the  public  distribu-
 tion  system  for  foodgrains  and  other
 essential  commodities  have  been.

 finalized  wv

 (b)  if  so,  the  details  thereof;
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 (c)  when  the  scheme
 into  force;

 will  come

 (d)  whether  the  consumer  TFesis-
 tance  movement  will  be  generally
 supported  by  Government:  and

 (e)  if  so,  the  weys  and  means  of
 such  support?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL):  (a)  The  Scheme  for  Pro-
 duction-cum-Distribution  of  Selected
 Essential  Commodities,  formulated
 by  the  Government  of  India,  was
 considered  at  the  Conference  of
 State  Chief  Ministers  and  Ministers
 for  Civil  Supplies  in  New  Delhi  on
 ‘5-1-1979.  All  the  States  ang  Union
 Territories  have  agreed  to  implement
 the  Scheme  by  the  Ist  July,  1979.
 A  copy  of  the  Scheme  is  laid  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Lib-
 tary.  See  No.  LT-3328/79].

 (0)  to  (९).  The  Scheme  envisages
 effective  supervision  over  the  fair
 price  shops  by  the  Consumers’  Advi-
 sory  Committees  comprising  promi-
 nent  residents,  social  workers  and
 consumers  jncluding  card  holders
 who  have  no  direct  or  indirect  inte-
 rest  in  these  shops  for  ensuring  the
 quality  of  supplies  and  their  availabi-
 lity  at  fair  prices,  better  service  to
 consumers  and  elimination  of  mal-
 practices  like  ghost  ration  §  card.
 Government  also  provides  grant-in-
 aid  assistance  to  recognised  _consu-
 mers  organisations  for  undertaking
 consumer  education  and  consumer
 protection  activities.

 Performance  of  Banks  in  Respect  of
 Priority  Lending

 641.  SHRI  M.  V.  CHANDRASHE-
 KHRA  MURTHY:

 SHRI  P.  M.  SAYEED:
 SHRI  NIHAR  LASKAR.

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  R.B.I.
 ‘has  expressed  concern  over  the
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 current  rate  of  monetary  expansion,
 the  spurt  in  bank  credit  and  the  un-
 satisfactory  performance  of  Banks  in
 respect  of  priority  lending;

 (b)  if  so,  whether  the  RBI.  has
 suggested  measures  to  overcome  this,

 (c)  if  so,  what  are  the  suggestions
 made;  and

 (d)  how  far  Government  have
 acted  upon  their  suggestions?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIKUARULLAM):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  to  (d).  In  order  to  contain  the

 expansion  of  credit  consistent  with

 genuine  needs  of  the  economy,  the
 Reserve  Bank  of  India  has,  with  ef-
 fect  from  December  l,  978  raised
 the  statutory  liquidity  ratio  from  38

 per  cent  to  34  per  cent  and  asked
 the  banks  to  limit  their  credit  ex-

 pansion  so  as  to  have  incremental
 gross  non-food  credit:  deposit  ratio
 within  40  per  cent  for  the  period
 December  ,  978  to  end  March  1979.
 It  has  also  indicated  that  discretio-
 nery  refinance  will  be  limited  to  very
 specia]  situations,

 The  Government  have  advised  the

 public  sector  banks  to  incre®se  the
 flow  of  credit  to  the  priority  sectors
 (excluding  exporters)  to  33.3  per  cent
 and  to  achieve  a  credit:  deposit  ratio
 of  at  least  60  per  cent  in  their

 rural  and  semi-urban  branches  by
 March  1979.  The  private  sector
 banks  have  also  been  asked  to

 acheive  these  targets  by  March  1980.
 Several  other  procedural  changes
 have  also  been  brought  about  by  the

 RBI  which  are  expected  to  increase

 the  flow  of  bank  credit  to  small  bor-

 rowers  in  the  priority  sectors.

 Cash  Assistance  to  Bicycle  Exporters

 642.  SHRI  M.  हि  GOVINDAN
 NAIR:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND  co-
 OPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  cash  assistance  to
 complete  bicycle  exporters  hag  been
 raised  from  5  per  cent  to  7.5  per
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 cent  with  retrospective  effect  from
 January  ,  1979;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;
 (c)  names  of  the  exporters  and

 the  quantity  exported  by  each  one  of
 them  during  1977-78;

 (d)  the  target  set  for  bicycle  ex-
 port  for  1978-79;  and

 (e)  quantity  exported  upto  Decem-
 ber,  1978?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TON  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  and
 (b).  Yes,  Sir.  The  revised  rate  of
 7.5  per  cent  of  cash  compensatory
 support  egainst  export  of  bicycles
 (complete)  will  be  effective  from

 0th  January  979  and  will  be  avail-
 able  upto  3lst  March,  1982.

 (c)  Official  statistics  of  |  exports
 are  maintained  commodity-wise  and
 not  exporter-wise,

 (d)  An  export  target  of  Rs.  8  cor-
 res  has  been,set  for  export  of  com-
 plete  bicycles  during  1978-79.

 (e)  The  value  of  export  of  complete
 bicycles  during  the  period  April  to
 November,  978  amounted  to  RS.  6.36
 crores.

 राष्ट्री  पकृत  बेकों  में  ँ्रनलचित  जनजातियों  के  लिए
 पदों  का  प्रारक्षण

 643.  थ्री  Wo  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :
 थ्री  डो०  ध्रमात :

 क्या  उप  प्रधान  सुंत्रो  तथा  विस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  राष्टीय  बैंकों  की  एजेंसी
 में  भ्रनुसूचित  जातियों  के  लिये  पद  प्रारक्षित  हैं;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  अनुसूचित  जन  जातियों
 के  लिये  पध्रारक्षित  मभी  पदों  को  दिसम्बर,  978  तक
 भर  दिया  गया  था;  और

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विस  संतालय  में  राज्य  संत्रो  श्री  जल्फोकार
 उल्लाह  )

 :  (क)  जी,हां।

 ह  ्
 ख)  तथा  (ग)  बैंकों  ने  सूचित  किया  है  कि

 जन  जाति  के  उम्मीदवारों  के  लिए  भ्रारक्षित
 सभी  स्थान  इस  लिये  नहीं  भरे  जा  सके  कि  योग्य-
 ताझों  में  छूट  देने  के  बावजूद  उपयुक्त  उम्मीदगणर  नहीं
 मिल  सके  ।
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 त्बण  निलामो  योजना

 645.  चोधरी  रामगोपाल  सिह:  क्या  उप  प्रधान
 मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  ने  स्वर्ण  नीलामी  योजना  की
 उपलब्धियों  तथा  देश  की  भ्रर्थव्यवस्था  पर  उसके  प्रभाव
 ष्वं  दुष्प्रभाव  के  बारे  में  पुनविचार  कर  लिया  है;

 (स्व)  यदि  हां,  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  क्‍या  है;
 श्रौर

 (7)  इस  बारे  में  क्या  भ्रन्तिम  निर्णय  लिया  गया
 ?

 विस  मतालय  में  राज्य  मंत्री  (श्रो  सतोश
 अग्रवाल)  :  (क)  से  (ग)  :  सरकार  ने  नीलामी  द्वारा
 सोने  की  बिक्री  ,  तस्करी  को  रोकने  के  अन्य  उपायों  के
 एक  पूरक  झाथिक  उपाय  के  रूप  में  भ्राजमायशी  तौर
 पर  शुरु  की  थी  |  साथ  ही  इसका  उद्देश्य  बजट  के  घाटे
 के  बढ़ते  प्रभाव  को  कम  करना  भी  था  1

 चुंकि  बेचा  गया  सोना  तस्करी  के  जरिये  लाया
 गया  वह  सोना  था  जो  सरकार  द्वारा  जब्त  किया  गया
 था,  इसलिये  सोने  की  बित्री  से  प्राप्त  हुई  सम्पूर्ण  रकम
 को  लाभ  ही  माना  जा  सकता  है  1

 सितम्बर  के  पंत  में  सोने  के  पंत  र्राष्टीय  मूल्य  में
 झचानक  भारी  तेजी  बाने  झौर  स्ट्टेबाजी  की  वजह  से
 देश  में  भी  सोने  की  कीमत  झ्ौर  अ्रघिक  तेजी  से  बढ़
 जाने  के  कारण  सरकार  ने  26  अक्तूबर  978  को
 सोने  की  नीलामी  स्थगित  कर  दी  और  स्वर्णनीति
 की  सभी  पहलुझों  से  समीक्षा  करने  तथा  इस  सम्बन्ध
 में  उपयुण्त  सुझाव  देने  के  लिए,  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के
 गवर्नर  की  भ्रध्यक्षता  में  एक  समिति  की  नियुक्ति  की  t

 Income  Tax  Arrears  against
 Industrial/Houses

 646.  DR.  BAPU  KALDATE:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  income-tax  arrears  on  3ist
 December,  978  against  the  following
 industrial  houses: —

 (i)  BIRLAS

 (ii)  TATAS

 (iii)  MAFATLAL’S

 (iv)  GOENKAS

 (v)  HINDWA;  AND

 (vi)  APEEJAY  SHIPPING  CO;  and

 (b)  steps  taken  to  recover  these
 arrears?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIKUARULLAH):  (a)
 Income  tax  arrears  outstanding  as  on
 31-12-1978  against  the  Industrial
 Houses  referred  to  are  as  follows:

 (Rs.  in  lakhs)

 Name  of  House  Tax  in  Demand
 arrears  _  not  fallen

 due  for
 collection

 i.  Birla  .  429°77  I97'60

 a.  Tata  ®  जि  I5°07

 3.  Mafatlal  14°59  5°37

 4  Goenka  ;  .  7°43

 5.  Apeejay.  2°30  I5°20

 The  list  of  concerned  considered
 @s  comprised  in  each  of  the  Indus-
 trial  Houses  is  based  on  Registrations
 under  section  26  of  the  Monopolies
 and  Restrictive  Trade  Practices  Act,
 969  as  attracting  the  provisions  of
 section  20(a)  of  the  said  Act.  In-
 formation  in  respect  of  two  cases  viz;
 M/s  Kay  Distillery  Industries  Limi-
 teg  and  M/s  Sarda  Latham  Busi-
 ness  Machines  Ltd.  jn  the  Tata
 House  is  not  readily  available.

 No  large  Industrial  House  of  the
 name  of  “Hinduja”  is  registered  un-
 der  section  26  of  the  Monopolies  and
 Restrictive  Trade  Practices  Act,  1969.
 However,  gross  Income-tax  arrears
 in  3  cases  assessed  in  the  charge  of
 of  the  Commissioner  of  Income-tax
 (Central)  Bombay,  said  to  belong  to

 a  group  known  as  “Hinduja”  amoun-
 ted  to  Rs,  18465.

 (b)  Depending  upon  the  facts  and
 circumstances  of  each  case,  suitable
 steps  are  being  taken  from  time  to
 time  by  the  Income  tax  authorities
 concerned  for  recovery  of  tax  arrears
 im  accordance  with  the  provisions  of
 the  #  ctme  tax  Act,  1961.
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 Unemployed  Qualified  Pilots

 647.  SHRI  R.  MOHANARANGAM:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to
 state.

 (a)  the  number  of  qualified  pilots
 who  are  remaining  unemployed;

 (b)  the  reasons  therefor;
 (c)  whether  it  is  a  fact  that  there

 is  a  proposal  for  a  consortium  of
 pilots  to  run  a  subsidiary  air  service
 on  feeder  lines;  and

 (d)  if  so,  the  particulars  thereof
 and  the  extent  of  Government  assis-
 tance  in  that  regard?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK).  (a)
 About  200,  excluding  a  few  retired
 Air  Force  pilots  holding  Commercial
 Pilot’s  Licence,  are  unemployed.

 (b)  Trained  pilots  are  in  excess
 of  the  requirements  of  the  Indian
 Airlines/non-scheduled  and  other
 operators.

 (c)  Not  to  the  knowledge  of  Gov-
 ernment.

 (d)  Does  not  arise.

 Loss  Suffered  as  a  Result  of  Bank-
 men’s  Strike

 648.  SHRI  MANOHAR  LAL:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  loss  suffered  by  States  as
 well  as  public  due  to  bankmen’s
 strike/go  slow  stir  recently;

 (b)  whether  Government.  will  fix
 responsibility  for  this  on  the  striking
 bankmen  to  prevent  recurrence  of
 such  strikes;  and

 (c)  if  not,  the  remedial  measures
 proposed  to  be  taken  by  Government
 to  prevent  loss  to  Government/
 public  on  such  counts?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 JULFIQUARULLAH):  (a)  Asses-
 sment  of  the  overall  impact  of  the
 loss  suffered  by  the  State  and  the
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 public  on  account  of  the  bank  strike
 is  not  readily  available.

 (b).  Bank  '  managements  have
 been  advised  by  the  Indian  Banks
 Association  to  deduct  wages  for  the
 strike  period.

 (c)  Negotiations  between  Indian
 Banks  Association  and  the  employees
 unions/Association  are  going  on  with
 a  view  to  find  an  amicable  peaceful
 settlement  of  management  @nd  emp-
 loyees  demands.

 Import  of  Sweet  था
 649.  SHRIMATY  MRINAL  GORE:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  dis-
 continued  the  import  of  sweet  oil;

 (b)  if  not,  whether  there  is  ade-
 quate  stock  of  sweet  oil  in  the  coun-
 try;

 (c)  whether  the  distribution  of
 sweet  oi]  has  been  faulty;  and

 (ad)  if  so,  what  steps  have  been
 taken  to  streamline  the  import  and
 distribution  of  the  sweet  oil?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  KRISHNA  KUMAR  GOYAL):

 (a)  to  (da).  Presuming  that  by
 “Sweet  Oil’  the  reference  is  to  edible
 oils,  there  has  been  no_  dis-conti-
 nuance  of  import  of  edible  oils.
 However,  what  has  been  done  with
 effect  from  2nd  December,  978  is  to
 canalise  the  import  of  all  edible  oils/
 seeds  through  the  State  Trading  Cor-
 poration  of  India  (STC).  In  order  to
 meet  the  gap  between  the  demand
 and  indigenous  supply  of  edible  oils,
 imports  are  being  made  from  time  to
 time.  The  overall  stock  position  in
 the  country  has  been  very  satisfac-
 tory  as  shown  by  the  easy  availabi-
 lity,  at  stable  prices,  of  these  oils
 even  during  the  last  festival  season.
 As  regards  the  distribution,  the  re-
 quirements  of  imported  edible  oils
 by  the  vanaspati  industry  and  by  the
 State  Government  for  issue  through
 public  distribution  system,  are  being
 met  satisfactorily  through  the  S.T.C.

 As  regards  the  other  consumers,  the
 mew  arrangements  envisage  the  im-
 ports  by  the  S.T.C.  which  would  sup-
 ply  the  stocks  to  the  private  re-
 finers/crushers  for  sale  through  the
 norma]  trade  channels.

 Threatend  Direct  Action  by  Pilots
 of  Air  India  and  Indian  Airlines

 650.  SHRI  F.  P.  GAEKWAD:  Will
 the  Minister  of  TOURISH  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government’s  atten-
 tion  hag  been  drawn  to  a  newspaper
 report  about  pilots  of  Air  India  and
 Indian  Airlines  threatening  to  resort
 to  ‘direct  action  including  strike’;

 (b)  whether  the  threatend  strke  is
 purported  to  focus  public  attention  on
 the  indifferent  and  complacent
 attitude  of  the  Government  towards
 hijacking  and  aircraft  security;

 (c)  in  view  of  the  threatened  strike
 by  pilots  whether  Government  pro-
 pose  to  take  steps  to  install  metal
 detectors  and  electronic  screening
 devices  at  the  Airports;

 (d)  if  yes,  when  the  same  will  be
 installed;  and

 (e)  if  not,  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK).  (a)
 and  (b).  No  strike  notice  in  this  re-
 gard  has  been  received  from  Indian
 Pilots  Guild  ang  Indian  Commerciel
 Pilots’  Association.  However,  a  me-
 morandum  was  submitted  by  them
 to  the  Minister  of  Tourism  and  Civil
 Aviation  threatening  direction  action
 if  steps  were  not  taken  to  tighten
 security  measures  at  airports.  The
 main  point  made  by  them  was  about
 the  need  to  take  effective  anti-hijack-
 ing  measures  at  the  airports.  Mini-
 ster  for  Tourism  and  Civil  Aviation
 met  the  representatives  of  the  Guild
 and  Association  when  the  authorities
 concerned  with  security  matters  were
 also  present.  The  action  taken  and
 proposed  to  be  taken  by  the  Govern-
 ment  for  effecting  strict  security
 measures  were  explained  to  the  satis-
 faction  of  the  Guild  and  the  Associa-
 tion.
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 (९)  to  (e).  Three  statements  show-
 ing  X-Ray  baggage  Inspection  Units,
 Door-Frame  Metal  Detectors  and
 Hand-held  Metal  Detectors  already
 installed  at  the  various  airports  and
 additional  ones  proposed  to  be  install-
 ed  are  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library.  see  no.  LT-3329/
 79)

 Revision  of  Wages  in  Airlines
 Industry

 65l.  SHRIMATI  AHILYA  P.  RANG-
 NEKAR:  Will  the  Minister  of
 TOURISM  AND  SIVIL  AVIATION
 be  pleased  to  setate:

 (a)  whether  Government  are
 aware  that  there  had  been  no  wage
 revision  in  the  airlines  industry  for
 the  last  eight  years;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereto?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PU-
 RUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  and
 (b).  During  the  last  eight  years  there
 have  been  4  wage  revisions  in  Air
 India  and  3/4  wages  revisions  in
 Indian  Airlines  covering  different
 unions.

 Accord  Reached  with  Bank  Employees

 652.  SHRI  BIRENDRA  PRASAD:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleaseg  to  state:

 (a)  that  the  accord  reached
 between  the  bank  employees  and  the
 Government  of  India,  has  incurred
 an  additional  burden  on  the  public
 exchequer  to  the  tune  of  Rs.  30
 crores;  and

 (b)  whether  the  Government  of
 India  will  adopt  the  same  formula
 for  the  employees  in  other  public
 sectors?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  No  accord
 as  such  has  yet  been  reached.  In
 the  interest  of  negotiations  which  are
 still  gol#g  on,  it  will  not  be  desirable
 to  give  further  details  at  this  stage.
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 (b)  The  demands  of  employees
 in  other  public  sectors,  if  any,  will
 have  to  be  considered  on  merits  of
 each  case.

 Probe  into  high  Public  Expenditure

 653.  SHRI  P.  M.  SAYEED:
 SHRI  NIHAR  LASKAR:
 SHRI  M.  V.  CHANDRA-

 SHEKHARA  MURTHY:

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  noted  economist  has
 suggested  that  a  Commission  of
 Enquiry  should  be  set  up  to  probe
 into  high  public  expenditure;

 (b)  if  so,  whether  this  step  will
 take  India  towards  a  low-cost
 economy  which  has  been  urged  by
 the  Prime  Minister  in  his  address  to
 Indian  economic  conference;

 (c)  if  so,  whether  Union  Govern-
 ment  is  considering  this  proposal;
 and

 (d)  If  not,  the  main  reasons  for  the
 same?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  to  (d).
 Reacting  to  the  observation  made
 by  the  Prime  Minister  jin  his  in-
 augural  address  at  the  Indian  Econoe-
 mic  Conference  held  recently  at  Bom-
 bay  in  which  he  called  for  taking
 India  towards  a  iow-cost  economy,
 Professor  C.  N.  Vakil,'the  noted  eco-
 nomist,  delivering  the  Vera  Anstey
 Memorial  lecture  at  the  same  con-
 ference  suggested  the  setting  up  of
 a  Commission  of  Enquiry  on  public
 expenditure,  as  one  of  the  practical
 steps  to  take  India  towards  a  low-
 cost  economy.

 The  existing  Parliament  Commit-
 tees  on  Estimates,  Public  Accounts
 and  Public  Undertakings  have  been
 set  up  with  the  same  purpose  for
 which  a  Commission  of  Enquiry  on
 the  Public  expenditure  has  been  sug-
 gested.  Nevertheless,  the  Government
 will  give  due  consideration  to  the
 above  suggestion,
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 ret  उत्पादों  को  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के माध्यम  से  ऋण
 लदेगा

 654.  थ्री  घादबेग्र  दस:
 श्री  श्यामलाल  चुब :
 श्री  भारत  सिह  थोहान  :

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  विक्त  मंत्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  गना  उत्पादकोंकों  राष्टीकृत  बैकों  के
 माध्यम  से  ऋण  देने  की  योजना  सरकार  के  विचारा-
 घीन  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो उनको  ऋण  किन  शर्तों  पर  दिया
 जाएगा  धौर  ऋण  की  प्रधिकतम  सीमा  क्‍या  होगी;

 (ग)  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  भौर  हसे  कब  तक
 कार्यन्वित  किया  जाएगा;  और

 (घ)  इस  योजना  के  अन्तर्गत  कितने  गन्ना
 उत्पादकों  को  ऋण  दिये  गये  हैं  तथा  प्रत्येक  को  कितनी
 राशि  का  ऋण  दिया  गया  है  ?

 बिस  मवालय  में  राज्य  मंत्री  (ओ  जल्फिकार  उल्लाह):
 (क)  से  (ग)  राष्टीयकृत  बैंकों  क  माध्यम  से  गन्ना
 उत्पादकों  को  ऋण  दिये  जाने  की  कोई  योजना  नहीं  है  1
 परन्तु  राष्टीयकृत  बंक  प्रत्यक्ष  रूप  से  भ्रयवा  प्राथमिक
 कृषि  ऋण  समितियों  के  माध्यम  से  प्रपने
 कृषि  ऋणों  के  रूप  में  गन्ना  उत्पादकों  को  वित्तीय  सहा-
 यता  दे  रहे  हैं।  सामान्यतः:  वित्तपोषक  बैंकों,  गन्ना  मिलों
 धौर  पंजीकृत  गन्ना  उत्पादकों  के  बीच  एक  त्रिपक्षीय
 समझौता  होता  है  जिसके  अन्त्गंत  उत्पादक-गण,
 मिलों  को  गन्ना  देने  का  वादा  करते  हैं धौर  मिलें  इन
 उत्पादकों  को  भुगतान  की  जाने  वालो  गन्ने  की  कीमतों
 में  से  बैंकों  को  देय  राशि  काटने  तथा  उस  राशि  को
 उस  बैंक  को  भेजने  को  सहमत  होती  है  जिसने  उत्पादक
 को  बित्तीय  सहायता  प्रदान  की  है  ।

 (घ)  राष्टीयकृत  दैंकों  द्वारा  दिये  गये  ऋणों
 की  मात्रा  का  ब्यौरा  पौर  वित्तपोषित  गन्ना  उत्पादकों
 की  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 Income-tax  concessions  to  Companies
 for  Undertaking  Rural  Development

 Programme

 655.  SHRI  NIHAR  LASKAR:
 SHRI  R.  V.  SWAMINATHAN:
 SHRI  M.  V.  CHANDRA-

 SEKHARA  MURTHY:

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  78
 companies  have  beeen  allowed  in-
 come-tax  concessions  for  undertaking
 rural  development  programme,

 (9)  if  so,  what  are  the  companies
 granted  concessions  so  far;

 (c)  what  are  the  rural  programme
 that  will  be  undertaken  by  these
 companies;

 (d)  to  what  extent  they  have
 started  rural  development  programme
 and  in  which  areas;  and

 (e)  what  is  the  check  that  will  be
 kept  by  the  Union  Government  on
 them?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)
 Till  December,  1978,  approval  under
 Section  3500  of  the  Income  Tax  Act,
 1961  was  accorded  to  programme
 furnished  by  78  companies.

 (b)  to  (d),  The  number  of  com-
 panies  whose  programme  have  been
 approved  so  far  under  Section  35CC
 is  83.  The  names  of  the  companies
 and  particulars  of  the  approved  pro-
 gramme  are  given  in  the  statement
 laid  on  the  Table  of  the  House.  [Plac-
 ed  in  Library.  See  No.  LT-3330/79].
 Many  of  the  companies  have  started
 implementing  the  approved  _pro-
 gramme  but  the  details,  however,
 would  be  available  only  when’  the
 claim  for  deduction  of  the  expendi-
 ture  incurred  on  the  approved  pro-
 gramme  is  made  and  examined  at
 the  time  of  the  assessment  of  the  in-
 come,

 (e)  In  order  to  claim  deduction  of
 the  expenditure  incurred  on  the  ap-
 proved  programme  of  rural  develop-
 ment,  the  companies  are  required  to
 furnish,  along  with  the  return  of  the
 income  for  the  assessment  year  for
 which  the  deduction  is  claimed,  a
 statement  of  such  expenditure  in  the
 prescribed  form.

 Payment  of  Income-tax  by  Contrac-
 tors  Companies  Operating  in  TISCO

 Group  of  Collieries

 656.  SHRI  A.  K.  ROY:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  names  of  the  owners  and  share-
 holders  of  the  contractor  companies
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 operating  in  the  TISCO  group  of
 collieries  and  the  amount  of  income-tax
 they  paid  during  the  financial  year  of
 1977-78,  facts  in  details;

 (b)  whether  there  is  any  labour
 leader  or  the  officer  of  the  TISCO  or
 BCCL  involveg  in  these  contractors
 companies  to  circumvent  income-tax
 provisions;  and

 (c)  if  so,  steps  taken  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
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 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)
 to  (c).  According  to  information
 presently  available,  the  names  of  the
 contractors  and  its  owners/patners/
 directors  engaged  by  TISCO  group
 of  collieries  for  handling  transport
 and  other  contractors  are  given  in
 the  statement  sought  in  the  Question
 annexed.  The  further  information
 sought  in  the  Question  is  being  col-
 lected  in  respect  of  these  persons
 and  will  be  furnished  as  soon  as  pos-
 sible,

 Statement

 S.  No.  Name  of  the  Contractor  Name  of  the  owners/partners/
 directors  of  Contractors  men-
 tioned  in  Col.  2

 3

 :  Muslim  and  Co.,  P.O.  Bhaga

 2  Coal  Earth  Movers,  Dhanbad  ,  हे

 3  Magqbul  and  Sons,  P.O.  Bhaga

 Coke  Manufacturing  Co.,  Dhanbad  ,

 Naresh  Kumar  &  Co.,  Dhanbad

 6  Atamco  Pvt.  Ltd.,  P.O.  Dhansar

 Coal  Field  Transporters,  Dhanbad  .

 8  Asgar  Ali,  P.O.  Bhelatand  .

 9  Gupta  and  Gope,  P.O.  Bhelatand  .

 to._  S.N.  Agarwalla,  Utta-para,  Jharia  .

 हा.  Bouri  Mahato,  P.O.  Jwmadoba

 12  Matloom  Alam,  P.O.  Bhanga  .

 1g  Mansoor  and  Co.,  P.O.  Bhaga  .

 Md.  Muslim  Alam,
 Md.  Matloob  Alam,
 Md.  Mansoor  Alam,
 Md.  Yunus.

 Mrs.  Bimla  Goel.
 Mr,  Satish  Goel.
 Mr.  Harish  Goel.

 द

 ee

 25

 t.  Md.  Ismail.
 2.  Nabi  Bux.
 3.  Rasul  Bux.
 4  Md.  Yunus.

 t.  Mr.  Satish  Goel.
 (Proprietor).

 t.  Mr.  Naresh  Kumar,
 a.  Mr.  Suresh  Kumar.
 3.  Mrs.  Sumitradevi  Kumar.
 4  Mr.  Ravi  Kumar.

 t.  Mr.  Suresh  Kumar,  Manag-
 ing  Director.

 a  Mr.  Naresh  Kumar,  Dir
 g.  Mr.SK.  Wadhwa,  Dir

 t.  Mr.  Anil  Goel.

 Mr.  Asgar  Ali.

 Mr.  Gupta  and  Gope.

 t.  Mr.  S.N.  Agarwalla.

 t.  Mr.  Bouri  Mahato.

 t.  Mr.  Matloob  Alam.

 Ye  Md.  Muslim  Alam.
 a  Md.  Matloob  Alam
 g.  Md.  Mansoor  Alam

 Md.  Yunus.
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 t4  Maula  Bux,  P.O.  Bhaga  वि  .

 75  Md.  Quddus  and  Sons,  P.O.  Bhaga

 6  Mr.  Gautam  Singh,  Patna

 7  Mr.  Bijay  Narain  Sinha

 ~  Mr.  Maula  Bux.

 Md.  Quddus.
 Mr.  RKahamatulla.
 Maula  Miya.
 Md.  Mukhtar. ड

 t.  Mr.  Gautam  Singh.

 t.  Mr.  Bijay  Narain  Sinha.

 Development  of  Places  of  Tourist  in-
 terest  in  States  including  Orissa

 657.  SHRI  PRADYUMNA  BAL:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  total  amount  spent  by  the
 ITDC  for  the  development  of  places
 of  tourists  interest  in  the  country,
 State-wise  during  the  last  three  years
 year-wise;

 (b)  the  amount  so  spent  particularly
 in  Orissa  and  its  percentage  to  the
 total  amount  spent  by  ITDC  on  tourism
 during  the  above  period.

 (c)  whether  Government  are  think-
 ing  of  establishing  4  star  and  5  star
 hotels  at  Konark,  Puri,  Bhubaneswar
 and  Paradip  in  Orissa  to  cater  to  the
 needs  of  increasing  number  of  foreign
 tourists;  and

 (d)  if  so,  the  steps  taken  so  far  in
 this  direction  and  if  not,  the  reasons
 for  ignoring  these  places  of  tourist
 interests?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)
 The  total  amount  spent  on  tourism
 schemes  by  ITDC  during  the  last  3
 years  State-wise  is  given  in  the
 statement  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-333/79].

 (b)  The  total  amount  spent  on
 tourism  schemes  in  OriSsa  during  the
 last  3  years  is  Rs,  3.22  lakhs  (Rs.
 2.63  lakhs  on  the  expansion  of  the

 travellers  Lodges  at  Bhubaneswar
 and  Rs.  0.59  lakh  on  the  Transport
 unit  at  Bhubaneswar).  This  consti-
 tutes  .58  per  cent  of  the  total
 amount  spent  by  I.T.D.C.  on  tourism
 during  the  above  period.

 (०)  to  (d).  No,  Sir.  It  is  not
 proposed  to  construct  any  new  hotels
 in  4  and  5  star  category  in  the  pub-
 lic  sector  during  the  Five  Year  Plan
 period  978—83  excepting  those  al-
 ready  approved,

 राष्ट्रीयकृत  बेक  सेबाओों  में  अनुसूचित  जातियों  के
 लिए  प्रारक्षित  कोटा

 658,  श्री  धन  सिह  ठाकुर  :
 श्री  सुभाष  झाहुजा

 क्या  उप  प्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  राष्टीयक्ृत  बैंकों  में  प्रनुसूचित  जातियों
 के  लिये  प्रारक्षित  कोटा  पूरा  नहीं  किया  जा  रहा  है;
 झौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  गत  दो
 यर्षों  में  क्या  कार्यवाही  को  है  और  इस  समय  कया  कदम
 उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (शो  जुल्फिकार
 उल्लाह):  (क)  बैकों  ने  सूचित  किया  है  कि  पर्याप्त
 संख्या  में  मनुसूचित  जनजाति  के  योग्य.  उम्मीदवारों
 के  न  मिल  पाने  के  कारण  भारक्षित  स्थानों  को
 भरने  में  उन्हें  (बैंकों  को)  बड़ी  कठिनाई  का  सामना
 करना  पड़  रहा  है  |

 (ख)  सरकार ने  बैंकों  से  कहा  है  कि  वे  प्रारक्षित
 स्थानों  को  भरने  के  लिए  भरसक  प्रयास  करें  |  राष्टीय-
 कृत  बैंकों  को  दिये  गये  सरकारी  अनुदेशों  की  मुख्य-मुख्य
 बातें  नीचे  दी  गई  हैं:--

 (i)  भपनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  का
 झारक्षित  कोटा  तथा  पिछली  रिक्तयों
 को  भरने  के  लिए,  बकों  को  केवल  भ्रनुसूचित
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 wa  ete
 far  जनजाति  के  उम्मीद-

 बारों  के  लिए  विशेष  भर्तो  करनी  चाहिए।
 झारक्षित  पदों  पर  प्रन्य  प्लाम  उम्मीदवारों

 7  को  भर्ती  नहीं  की  जानी  चाहिये;  तथा

 (ii)  प्रनुसूचित  जाति।प्रनुसुचित  जनजाति
 के  उम्मीदवारों  को  वांछित  स्‍तर  तक
 लाने  के  लिए,  बेंकों  को  केवल  प्नुसूचित
 जाति  ग्रनसूबचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों
 के  लिए  विशय  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  का
 प्रबन्ध  करना  चाहिये  ।  बदि  झ्ावश्यक  हो  तो
 योग्य  ToT /ToMo  जाति  के  उम्मीदवारों
 क  बैंकों  को  उनके  चयन  के  बाद  भधिक
 लम्बी  वधि  के  लिए  विशेष  प्रशिक्षण
 पाठ्यक्रम  तैयार  करने  चाहियें  ।

 Utilisation  of  Foreign  Exchange
 Reserves

 659.  SHRI  C.  N.  VISVANATHAN:
 Wil]  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  amount  of  foreign  exchange
 reserves  of  our  country;

 (b)  the  precise  modality  in  which
 such  reserves  have  been  used  positive-
 ly  for  our  developmental  efforts;  and

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  non-
 utilisation  of  such  reserves  to  the
 optimum  extent  has  resulted  in  a  gain
 to  the  foreign  countries  at  a  very  high
 price  for  lack  of  a  dynamic  policy?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGRAWAL):  (a)  India’s
 foreign  exchange  reserves  (excluding
 gold  and  Special  Drawing  Rights)
 amounted  to  Rs.  54.5]  crores  as  on
 9th  February,  1979.

 (b)  A  series  of  measures  have  been
 taken  by  the  Government  to  utilise
 the  foreign  exchange  reserves  fruit-
 fully  with  a  view  to  enhance  the  rate
 of  growth  of  the  economy  and  to  main-
 tain  reasonable  price  stability.  These
 include  :

 (i)  Import  policy  has  been  pro-
 gressively  liberalised  and  relevant
 procedures  simplified  with  a  view  to
 improving  utilisation  of  existing  and
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 establishment  of  new  industrial  ca-
 pacity  while  taking  care  that  indi-
 genous  industry  is  not  hurt.  Actual
 users  (a  major  category  of  licencees)
 are  now  entitled  to  automatic  licen-
 ces  for  import  of  industrial  raw
 materials,  components  spares  parts
 (except  restricted  and  banneq  items)
 within  liberal  limits.  The  Open
 General  Licence  list  has  been  subs-
 tantially  expanded  to  include,  among
 others,  leather  machinery,  garment
 and  hosiery  machinery  and  a  wide
 range  of  machine  tools.  Provision  has
 been  made  for  imports  on  a  global
 basis  of  capital  goods  and  machinery
 for  4  specified  priority  industries  to
 remove  bottlenecks  in  speedy  com-
 pletion  of  projects.  Canalising  agen-
 cies  are  being  provided  foreign  ex-
 change  on  a  liberal  scale  to  enable
 them  to  service  the  needs  of  their
 clients  for  imported  canalised  items.

 (ii)  Increased  plan  outlays  and  a
 general  step  up  in  demand  have
 resulted  in  enhanced  requirements
 for  important  commodities  like  steel,
 cement,  cotton,  fertiliser  and  ferti-
 liser  raw  materials,  non-ferrous  me-
 tals,  etc.  Foreign  exchange  reserves
 have  been  liberally  utilised  to  aug-
 ment  domestic  supply  of  these  inputs
 and  this  has  helped  maintain  the
 tempo  of  development.

 (iii)  A  special  facility  has  been
 established  to  enable  intending  im-
 porters  of  capital  goods  to  obtain,  on
 reasonable  terms,  rupee  funds  with
 which  they  can  purchase  the  requi-
 site  foreign  exchange.

 (iv)  Price  stability  is  an  impor-
 tant  condition  for  sustained  econo-
 mic  growth.  Government  has,  there-
 fore,  been  importing  consumer  com-
 modities  which  are  in  short  supply
 in  the  domestic  market  such  as  edi-
 ble  oils.

 While  it  is  too  early  to  estimate
 accurately  the  amount  of  foreign
 exchange  likely  to  be  spent  as  a  result
 of  the  above  measures,  the  provi-
 siona]  value  of  imports  during
 April-November,  978  is  Rs.  42.02
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 crores  as  compared  to  Rs.  3400.ll
 crores  in  the  same  period  last  year.

 (c)  No,  Sir.  Utilisation  of  foreign
 exchange  reserves  has  to  be  necessa-
 rily  considered  in  the  medium  term

 perspective.  A  series  of  steps  as  above
 have  been  taken  by  the  Government  to
 utilise  the  foreign  exchange  reserves

 productively  and  in  keeping  with  our
 overall  plan  objective  of  sustained
 growth  with  price  stability.

 Our  foreign  exchange  reserves  are
 not  very  large  keeping  in  view  the
 sizeable  impact  which  adverse  mon-
 soon  conditions  can  have  on  our  agri-
 cultural  and  food  production,  lack  of
 secondary  line  of  reserves,  substantial
 increases  in  the  price  of  crude  oil  and
 industrial  imports,  and  the  protection-
 ist  environment  and  recessionary
 trends  in  the  developed  countries
 which  can  lead  to  slowing  down  of
 exports.  A  comfortable  level  of  for-
 eign  exchange  reserves  is  necessary
 for  imparting  stability  to  our  deve-
 lopment  and  import  policies.

 बहराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  श्रोर  बकाया  कर

 660.  थी  हुकमदेव  नारायण  यादव  :  क्‍या  उप
 प्रधान  मंत्रों  तथा  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  कोन  कौन  सी  बहुराष्टीय  कम्पनियों  के
 विण्द्ध  कितने-कितने  कर  बकाया  हैं  तथा  इस  राशि
 की  वसूली  के  लिये  सरकार  द्वाशा  क्या  कदम  उठाये  जाने
 हैं;

 (ख)  क्‍या  सरकार  का  विचार  बहुराष्ट्रीय
 कम्पर्मियों  का  भ्रधिग्रहण  करने  का  है  और  यदि  नहीं
 तो  उसके  कया  कारण  हैं;  शौर

 (ग)  क्‍या  सरकार  का  विचार  उस  राशि  को  कम
 करने  का  है  जो  इन  कम्पनियों  द्वारा  विदेशों  को  भेजी
 जाती  है  ?

 चिस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (क्रो  जुल्फिकार-
 उलाह)  :  (क)  “बहुराष्ट्रीय  कम्पती”  पद  की
 कोई  मान्य  परिभाषा  नहीं  है।  इसलिए  इस  प्रश्न  के
 प्रयोजनों  के  लिए  विदेशी  कम्पनियों  की  उन  शाखाओ्रों/
 सहायक  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  दी  जा  रही  है
 जो  भारत  में  चलाई  जा  रही  हैं।  जिन  विदेशी  कम्पनियों
 की  शाखाझों  /सहायक  कम्पनियों  की तरफ  3i-3-978
 को  प्रत्यक्ष  करों  की  बकाया  थी,  उनके  सम्पर्क  में  इस
 समय  उपलब्ध  सूचना  का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर
 रखा  गया  है  [प्रन्थालय  में  रखा  गया  देखिये  पत्र
 संद्या  LT—3332/79]
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 जिन  मामलों  में  करों  की  बकाया  होती  है,  उनमें
 प्रत्येक  मामले  की  वस्तुस्थिति  पर  निर्भर  करते  हुए
 इन  करों  की  बकाया  को

 कु  करने  कम
 करने  के  लिए

 झाय  कर  भअ्रधिनियम  के  किए  गए  विभिन्न  उपाय
 सम्बन्धित  भ्रायकर  प्राधिकारियों  द्वारा  समय-समय  पर
 किए  जाते  हैं  ।

 (ख)  भौर  (ग).  विदेशी  कम्पनियों  के  कार्यों
 के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  श्रौद्योगिक  नीति
 सम्बन्धी  विवरण-पत्र  में  निहित  है  जो  23-1  2-77
 को  सदन-पटल  पर  रखा  गया  था  1  इस  विवरण  पत्र
 कं  पैराग्राफ  24  से  26  में  इसका  उल्लेख  मिलेगा  |
 विदेशी  कम्पनियों  को  इस  देश  में  कार्य  करने  की  इजाजत
 दी  जायगी  बशर्तें  कि  वे  विदेशी  मद्रा  विनियमन  प्रधि-
 नियम  के  उपबंधों  का  पालन  करें  ।  सभी  भनुमोदित
 विदेशी  निवेश  के  लिए  चालू  तथा  पूंजीगत  मदों  को
 स्वदेश  भेजने  की  सुविधाएं  दी  जाती  हैं  1

 एक  गंर-सरकारो  पाटों  द्वारा  खजुराहो  पयटन
 केन्द्र  में  एक  होटल  का  निर्माण

 661.  श्री  लक्ष्मो  नारायण  नायक:  क्‍या  पर्यटन
 धौर  नागर  विमानन  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:

 (क)  क्‍या  सरकार  ने  एक  गैर-सरकारी  पार्टी
 द्वारा  खजुराहो  पर्यटन  केन्द्र  में  46  कमरों  के  एक  होटल
 के  निर्माण  की  मंजूरी  दी  है  और  क्या  उसका  निर्माण
 कार्य  आरम्भ  हो  गया  है  भौर  यदि  नहीं,  तो  उसका  निर्माण
 कार्य  कब  प्रारम्भ  होगा;  शौर

 (ख)  देश  में  उन  पर्यटक  केन्द्रों  के  नाम  क्‍या  हैं
 जहा  पर  कार्यालय  इम।रतों  तथा  कमंचारी  क्वार्टरों
 की  व्यवस्था  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कर  दी  गयी  है  और
 क्या  सरकार  खजुराहों  में  भी  कार्यालय  इमारतें  तथा
 कर्मचारी  क्‍्वार्टरों  की  व्यवस्था  करेगी  ?

 पयंटन  झोर  नागर  विमानन  मंत्रो  (श्री  पुरुषोत्तम
 कोशिक):  (क)  जी  हां  1  सरकार  ने  खजराहों  में  एक
 गैर-सरकारी  पार्टी  द्वारा  46  कमरों  के  एक  होटल
 का  निर्माण  भ्नुमोदित  किया  है।  काये  प्रारम्भ  हो  गया
 है

 (ख)  सरकार  ने  विशेषरूप  से  पर्यटन  विभाग
 के  लिए  किन्हीं  कार्यालय  श्मारतों  या  स्टाफ-क्वार्ट a
 का  निर्माण  नहीं  किया  है।  पयंटक  कार्यालयों  की  हाउसिंग
 के  लिए  पह्लाफिस  प्रैमिसेज्ञ  किराए  पर  लिए
 गए  हैं  रैजीडेन्शल  क्वार्टरो  के  लिए,  स्टाफ  केन्द्रीय
 सरकार  के  सामान्य  पूल  झ्ावास  (जनरल  पूल  एको-
 मोडेशन)  पर  निर्भर  रहता  है  ।  यदि  उन्हें  ऐसा  भ्रावास
 भाबंटित  नहीं  किया  जाता  तो  बे  वित्त  मंत्रालय  द्वारा
 कनम्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  जारी  किए
 गए  झादेशों  के  अधीन  मकान  किराया  भत्ता  लेते  हैं  ।
 खजुराहो  में  नियुक्त  स्टाफ  के  लिए  इन  द्रादेशों  के
 झधीन  कोई  मकान  किराया  भत्ता  स्वीकार्य  नहीं  है  ।
 खजराहो  प्राफिस  शैमिसेज्ञ  राज्य  सरकार  से  किराए
 परलिया  गया  है।  इस  समय  खजराहो  में  एक  कार्यालय
 हमारत  या  स्टाफ-क्वार्ट रों  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव
 नहीं  है  t
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 Replacement  of  the  Chairman  of  the

 Office  of  Custodian  ef  Enemy  Preperty

 662.  PROF.  SAMAR  GUHA:  Will

 the  Minister  of  COMMERCE,  CIVIL

 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  (i)  the  Chairman  of  the
 Office  of  the  Custodian  of  the  Enemy

 Property  has  been  replaced  and  (ii)

 the  personnel  of  the  panel  dealing
 with  claims  regarding  properties  left
 in  former  East  Pakistan  have  been

 changed;

 (b)  if  so,  facts  thereabout;

 (c)  whether  Bombay  Office  has
 returned  to  Calcutta  Office  many
 claims  valuations  of  which  have  al-

 ready  been  made;

 (d)  if  so,  facts  and  the  reasons  there-
 about;

 (e)  the  number  of  claims  re:  former
 East  Pakistan  properties  (a)  already
 cleared  and  (b)  payments  made  dur-

 ing  the  years  977  and  978  and  (c)
 the  number  of  such  claims  remained
 unsettled;  and

 (f)  the  steps  taken  or  proposed  for
 early  clearance  of  the  outstanding
 claims  re:  East  Pakistan  properties?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  and  (b).

 The  Custodian  of  the  Enemy  Property
 for  India  was  relieved  from  the  post  as
 he  had  attained  the  age  of  60  years.
 Consequent  to  the  retirement  of  the
 former  Custodian  of  Enemy  Proper-
 ty,  the  present  Custodian  has  been
 made  the  Chairman  of  the  panel  deal-
 ing  with  claims  regarding  properties
 left  in  former  East  Pakistan.  The
 other  two  members  of  the  Panel  have
 not  been  changed.

 (c)  and  (da).  The  claim  cases  for-
 warded  by  the  Calcutta  Office  of  the
 Custodian  after  making  recommenda-
 tions  in  regard  to  payments  to  be
 made  are  sent  to  the  Ministry  by  the
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 Bombay  Office  for  issue  of  sanction.
 All  such  claim  cases  received  so  far
 have  been  accepted  by  the  Ministry  for
 issue  of  sanction.

 (e)  The  details  of  Claims  regard-
 ing  former  East  Pakistan  properties  is
 as  follows:  (a)  Out  of  the  53,498
 fresh  claims  registered  with  the  Cus-
 todian,  24,578  have  been  disposed  of.
 This  includes  21,978  claims  rejected  for
 reasons  like  want  of  documentary  evi-
 dence  etc.  (b)  A  sum  of  Rs.  465
 crores  was  paid  during  the  years  977
 and  1978,  (c)  28,920  claims  remain  to
 be  settled.

 (f)  A  time-bound  programme  is
 being  chalked  out  to  settle  the  claims
 expeditiously.

 Export  of  Sugar  at  Subsidized  Rates

 663.  SHRI  8.  K.  NAIR:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE,  CIVIL  SUP-
 PLIES  AND  COOPERATION  be
 be  pleased  to  state:

 (a)  is  there  any  proposal  for  ex-
 porting  sugar  and  if  30,  the  details
 thereof  like  the  agencies  to  be  en-
 gaged,  names  of  importing  countries
 and  the  quantity  targeted;  and

 (b)  do  Government  propuse_  to
 subsidize  these  exports  and  if  so,  the
 rates  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  C({VIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  Yes,  _  Sir.
 Trading  agencies  for  export  are  State
 Trading  Corporation  and  the  Sugar
 factories  who  have  to  register  the  con-
 racts  with  STC  upto  28-2-79.  The  im-

 Porting  countries  are  normally  Indo-
 nesia,  U.K.,  Iran,  Somalia,  U.S.A,
 U.A.R.  ete.  The  quantity  targeted
 for  export  during  979  is  6.5  lakh
 tonnes.

 (b)  Subsidy  will  be  given  to  cover
 losses  incurred  by  STC  in  the  export
 of  sugar.  No  subsidy  will  be  given  to
 the  sugar  factories.
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 More  International  Fights  to  connect
 Calcutta  Airport

 664,  SHRI  RAJ  KRISHNA  DAWN:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  what  was  the  average  number
 of  international  flights  that  used  to
 operate  weekly  from  Calcutta  Airport
 during  the  period  965  to  870  and
 the  same  number  for  Bombay  and
 Delhi  Airports;

 (b)  what  is  the  present  weekly
 number  of  such  international  flights
 operating  from  these  three  interna-
 tional  Airports  of  India;

 (c)  is  it  a  fact  that  the  number  of
 such  flights  are  decreasing  day  by
 day  from  Calcutta  Airport  whereas  the
 same  has  increased  manifolds  for  the
 other  two  Airports;  and

 (d)  if  so,  whether  Government  are
 trying  to  connect  Calcutta  Airport
 with  more  number  of  international
 flights?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  to  (d).
 The  information  is  being  collected  and
 will  be  placed  on  the  Table  of  the
 Sabha.

 Income-Tax  Arrears  against  Business
 Houses  and  Individuals  in  Karnataka

 665.  SHRI  S.  B.  PATIL:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 THE  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  business  houses
 and  individuals  in  whose  cases  in-
 come-tax  arrears  exceedg  one  lakh  in
 Karnataka:

 (b)  the  amount  Government  had
 written  off  in  the  cases  of  these;  if

 any,  in  the  years  975  to  1978,  and

 (c)  the  amount  realised  from  these
 business  houses  and  individuals?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI

 ZULFIQUARULLAH):  (a)  to  (c).
 The  requisite  information  is  not  readi-
 ly  available,  it  is  being  collected  and
 will  be  laid  on  Table  of  the  House  as
 soon  as  possible.

 राज्यों  को  प्रावश्यक  उपभोक्ता  बस्तुओ्रों  को
 सप्लाई

 666.  श्री  झ्ानेश्वद  प्रसाद  यादव  :  क्‍या  वाणिज्य
 तथा  नागरिक  पृति  ओर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  ग्रधीन  देश
 के  विभिन्न  राज्यों  को  झावश्यक  उपभोक्ता  वस्तुओं  की
 सप्लाई  कब  की  जाएगी  ;

 (ख)  क्या  ऐसी  वस्तुएं  बाजार  में  प्राइवेट  दुकानों
 के  माध्यम  से  सप्लाई  की  जाती  रहेंगी  ;

 (ग)  यदि  हां,  तो  क्या  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली
 को  बाजार  में  गैर-सरकारो  क्षेत्र  की  दुकानों  के  साथ
 प्रतिस्पर्धा  करमी  होगी  ;  भोर

 (घ)  इसका  मुकाबला  करने  के  लिए  सरकार
 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  किस  प्रकार  सहायता
 करेगी  ?

 वाणिज्य,  नागरिक  मृति  श्रौर॒  सहकारिता
 मतालय  में  राज्य  मंत्री  (क्रो  कृष्ण  कुमार  गोयल  )  :
 (क)  सावंजनकि  वितरण  प्रणाली  किसी  न  किसी  रूप

 में  सभी  राज्यों  में  पहले  ही  विद्यमान  है  ।  नयी  उत्पादन-
 एवं-वितरण  योजता,  जिसके  प्नन्तगंत  बिक्री  केन्द्रों  की
 संख्या  बढ़ानी  होगी  शौर  नई  वस्तुएं  शामिल  करनी
 होंगी,  के  i-7-979  तक  कार्यान्वित  कर  दिये  जाने
 को  उम्मीद  है

 (ख)  से  (घ).  उपभोज्य  वस्तुएं,  जिनके  मूल्य
 तथा  वितरण  पर  पूरा  नियंत्रण  है,  केवल  लाइसेंसशुदा
 खुदरा  बिक्री  केन्दों  के  माध्यम  से  उपलब्ध  होंगी,  जिनमें
 निजी  दुकानें  भो  शामिल  हैं  ।  दूसरी  सभी  वस्तुएं

 ला
 दा  बिक्री  केन्द्रों  भोर  ह्बुले  बाजार  दोनों  के

 माध्यम  से  उपलब्ध  होंगी  |

 जहां  तक  उत्पादन-एवं-वितरण  योजना  के  भ्रन्तगंत
 की  वस्तुझों  का  सम्बन्ध  है,  वतेमान  निजी  लाइसेंसशुदा
 व्यापार  भपना  कार्य  करता  रहेगा,  बशर्तें  वह  इस  योजना
 के  भन्तगंत  प्रपेक्षित  म्नुशासम  तथा  पर्यवेक्षण  के  भ्रनुरूप

 रहे  ।  इस  योजना  के  प्रन्तगंत  यह  भपेक्षा  की  गई  है
 कि  न्य  वस्तुओं  के  साथ-साथ  भ्रौद्योगिक  वस्तुएं  भी
 विनिर्माताशों  से  सीधे  प्राप्त  की  जाएंगी  झोर  खुदरा
 बिक्री  केन्द्रों  को  उपलब्ध  की  जाएंगी,  ताकि  उनकी
 झात्मनिर्भरता  में  सुधार  किया  जा  सके  ।
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 Income  Tax  Searches

 667.  SHR  A.  R.  BADRINARAYAN:
 SHRI  R.  V.  SWAMINATHAN  :

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE

 “be  pleased  to  state:

 (a)  how  many  income-tax  searches
 -were  made  all  over  the  country  during
 ‘December,  978  and  January,  1979;

 (b)  in  how  many  searches  nothing
 wag  found;  and

 (6)  in  how  many  cases  large  un-
 .accountegd  money  was  found?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  Informa-
 tion  presently  available  indicates  that
 the  Income  Tax  Authorities  searched
 4l2  premises  in  the  cases  of  3l]  per-
 sons  during  the  period  from  the  Ist
 December,  3978  to  the  3lst  January,
 1979.

 (b)  No  seizure  was  effected  in  36
 premises.

 (c)  The  total  amount  of  cash  seized
 during  the  period  was  Rs.  22.87  lakhs
 including  seizures  exceeding  Rs.  |  lakh
 each  from  three  persons.

 Raids  Conducted  by  Income  Tax
 Department

 668.  SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  how  many  income-tax  raids
 were  conducted  by  the  Income  Tax
 department  in  the  last  six  months;

 (b)  how  much  wunaccounteg  cash,
 jewellery  etc.  was  recovered  from
 these  income-tax  raids.

 (c)  is  it  a  fact  that  the  Government
 does  not  publish  the  names  of  the
 firms  and  the  individuals  against
 whom  raids  are  conducted;

 (१)  if  not,  why  not;  and
 (e)  what  specific  steps  Government

 propose  to  take  to  check  the  black
 ‘money  in  the  market?
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 THE  MNISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  Accord-
 ing  to  information  presently  available,
 Income  Tax  authorities  searched  976
 premises  altogether  belonging  to  76
 persons,  under  section  32  of  the  In-
 cOme  Tax  Act  during  the  six  months
 upto  3lst  January,  1979.

 (b)  The  seizures  included  cash  to  the
 extent  of  Rs.  80.72  lakhs,  jewellery  of
 the  estimated  value  of  Rs.  9.23  lakhs,
 and  other  assets  worth  about  Rs.  02.64
 lakhs.

 (c)  Yes.

 (d)  The  existing  procedure  of  pub-
 licising  searches  without  specifying  the
 names  of  the  persons  whOse  premises
 have  been  searched  has  been  found  to
 be  satisfactory.  It  has  been  consider-
 ed  advisable  to  refrain,  to  the  extent
 possible,  from  publicising  more  parti-
 culars  in  individual  cases.

 (e)  The  following  are  among  the
 measures  already  taken  in  unearthing
 black  money: —

 (i)  Provision  has  been  made  in
 the  tax  laws  for  acquisition  of  im-
 movable  properties,  where  these
 have  been  under-valued  at  the  time
 of  transfer,  as  such  under-valuation
 facilitates  generation  and  circulation
 of  black  money.

 (ii)  Provision  has  been  made  in
 the  law  barring  enforcement  of  any
 right  in  respect  of  any  property  held
 in  ‘benami'  unless  the  property  has
 been  disclosed  to  the  Income  Tax
 Department.

 (iii)  Provision  has  been  made  for
 compulsory  maintenance  of  accounts
 in  respect  of  specified  professions
 and  above  certain  prescribed  limits
 of  income/turn-over  for  business  and
 other  professions.

 (iv)  Under  certain  circumstances,
 the  Income-tax  Officer  is  empowered
 to  direct  a  tax-payer  (including  a
 company  to  get  his/its  accounts  au-

 dited  by  an  accountant  nominated  by
 the  Commissioner.
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 (v)  Every  person  who  earns  tax-
 able  income  or  carries  on  a  business
 with  annual  turnover  exceeding
 Rs.  50,000  has  to  apply  to  the  In-
 come  Tax  Officer  for  the  allotment
 of  a  permanent  account  number,

 (vi)  To  ensure  thorough  investi-
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 nearly  Rs.  20  crores  not  being  ten-
 dered.  The  Income  Tax  authorities
 are  conducting  investigations  in  all
 cases  in  which  they  are  not  satisfied
 with  the  explanation  for  the  source
 of  the  notes  given  by  the  persons
 who  have  tendered  the  notes.  The
 following  are  some  of  the  aspects  of

 gation  and  proper  assessment,  Assis-
 tant  Commissioners  have  been  em-
 powered  to  issue  directions  in  indi-
 vidual  cases  for  guidance  of  Income-
 tax  Officers.

 (vii)  Powers  of  survey  of  the  In-
 come  Tax  authorities  have  been  en-
 larged  to  enable  them  to  check  cash,
 stocks  etc.  and  record  statements.

 (viii)  The  provisions  relating  to
 prosecutions  for  tax  offences  have
 been  tightened  up  so  as  to  be  really
 deterrent.  The  discretion  vested  in
 Courts  to  award  monetary  punish-
 ment  as  an  alternative  to  rigorous
 imprisonment  or  to  reduce  the  terms
 of  imprisonment  below  the  prescrib-  Replacement  of  Sales  Tax  by  Excise
 ed  limit  has  been  taken  away.  On  Duty
 conviction,  a  minimum  term  of  rigo-
 rous  imprisonment  will  now  be  un-
 avoidable.

 (ix)  An  Income-tax/Wealth-tax
 Settlement  Commission  has  been  set
 up  for  settlement  of  tax  cases.  Once
 an  assessee  applies  for  settlement  to
 the  Commission  he  is  debarred  from
 withdrawing  his  application/subse-

 the  Income-tax  Department’s  drive
 against  black  money  :—

 (i)  thorough  and_  systematic
 surveys  are  being  organised  for
 discovering  new  assessees;  ५

 (ii)  The  machinery  for  collec-
 tion,  collation  and  dissemination
 of  useful  information  both  for  dis-
 covering  new  assessees  and  for
 locating  concealment  in  the  cases
 of  already  existing  assessees  is  be-
 ing  streamlined;  and

 (iii)  The  drive  for  educating
 the  tax  payers  is  being  intensified.

 669.  SHRI  ANANT  DAVE:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 question  of  replacing  the  sales  tax  by
 excise  duties  and  rationalisation  and
 uniformity  in  sales  tax  rates  was  dis-

 quently  and  where  the  application  is  cussed  in  the  National  Development.
 entertained  by  the  Commission  its  Council  recently;

 nongusliciaiie,
 will  be  final  and

 (b)  if  so,  what  is  the  reaction/
 views  of  the  State  Government;

 (x)  The  powers  of  the  Commis-
 sioner  of  Income-tax  for  reduction
 and  waiver  of  penalties  in  cases  of
 voluntary  disclosure  have  been  (d)  the  items  on  which  sales  tax  has’
 widened  to  encourage  voluntary  dis-  been  replaced  and  or  is  proposed  to
 closures  of  concealed  income/wealth.  be  replaced?  है

 (xi)  The  smugglers  and  Foreign  THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 Exchange  Manipulators  (Forfeiture  THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 of  Property)  Act,  976  provides  for  (SHRI  SATISH  AGRAWAL):  (a)
 forfeiture  of  illegally  acquired  pro-  The  matter  is  yet  to  be  discussed  at
 perties  of  smugglers  and  foreign  ex-  a  meeting  of  the  National  Development
 change  manipulators.  Council.

 (c)  the  Government’s  decision  there-
 on;  and

 (b)  to  (d).  00  not  arise  in  view
 of  the  position  explained  in  the  reply
 to  part  (a)  of  the  question.

 (xii)  The  demonetisation  of  high-
 denomination  notes  in  January,  978
 resulted  in  notes  of  the  value  of
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 Customs  Clearance  foy  Passengers  at
 of  Delhi  Airport

 670.  SHRI  K.  MALLANNA:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  have  introduced  a_  quick,
 smooth  customs  clearance  method  to
 enable  passengers  arriving  at  Delhi
 airport  by  international]  flights  to  pick
 up  their  luggage  and  go  quickly  home
 or  to  places  of  their  temporary  stay
 in  the  capital;

 (b)  whether  any  complaints  regard-
 ing  the  delay  after  introducing  this

 ‘system  have  also  been  brought  to  the
 fotice  of  Government;  and

 (c)  if  so,  the  nature  of  the  com-
 plaints?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGRAWAL):  (a)
 Yes,  Sir.  The  procedure  for  clearance
 of  passengers  has,  from  the  beginning
 of  this  year,  been  stream-lined  and
 the  pace  of  clearance  very  much  quic-

 kened.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Does  not  arise.

 Lapse  Ratio  of  LLC.  Policies

 671.  SHRI  छू  RAMAMURTHY:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  net  lapse  ratio  cf  LIC  poli-
 ‘cies  during  the  past  five  years  indi-
 vidually  since  1972-73;

 (b)  the  percentage  of  growth  of
 LIC  business  during  this  five  year
 period  (in  individual  years);

 (c)  whether  it  ig  a  fact  that  the
 cumulative  lapse  ratio  with  respect  to
 new  policies  would  be  of  the  order  of
 28.6  per  cent  for  the  above  five  years;

 (d)  if  so,  the  steps  taken  by  Gov-
 ernment  for  stopping  this  high  rate  of
 lapses;  aid
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 (e)  the  reasons  for  such  high  Japse
 of  LIC  policies?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)
 The  LIC’s  net  lapses,  i.e.,  lapseg  less
 revivals,  during  each  of  the  years
 1972-73  to  1977-78,  as  percentage  of
 the  mean  life  insurance  business  in
 force  during  theyear  were  as  unded:—

 Year  Net  lapse  percentage

 1972-73.  5°3

 1973-74.  .  5°3

 1974-75.  मु  5°4

 1975-76.  5°4

 1976-77.  =  5°3

 1977-78  .  5:4
 re

 (b)  The  percentage  growth  of  LIC’s
 new  business  in  India  under  indivi-
 dual  assurances  during  the  last  5  years

 has  been  under:—

 ee  ee
 Y  car  Percentage  increase

 over  th  e  new  business
 of  preceding  year

 1973-74.  (+  )t0°8

 974°75.  ४  ०  7  9

 1975-76.  Gt  )29°5

 1976-77.  (—)  04

 1977-78,  (—)4°3
 oe

 (c)  Yes,  Sir.  Of  the  new  business
 under  individual  assurances  written
 in  India  during  the  year  1972-73,  28.6
 per  cent  lapsed  by  31-3-1976.

 (ay  and  (९).  Lapses  result  mainly
 from  changes  in  the  financial  circum-
 stances  of  the  policy-holders,  making  it

 difficult  for  them  to  continue  payment
 of  premiums  under  the  policies.  Other
 reasons  for  lapses  include  inadequate
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 past-sale  services  by  the  agents,  non-
 receipt  or  over-looking  of  premium
 notices  and  operational  difficulties
 faced  by  the  policy-holders.

 The  steps  taken  by  the  LIC  to  pre-
 vent  lapses  and  to  effect  revival  of

 lapsed  policies  include  the  following:—

 (i)  The  qualitative  aspect  of  busi-
 ness  is  impressed  upon  the  field
 force.  With  a  view  to  improving  the
 quality  of  post-sale  services,  the
 LIc  gives  due  training  to  its  agents.

 (ii)  The  lapse  experience  of  the
 agents  working  under  a  Develop-
 ment  Officer  is  taking  into  account
 while  considering  his  confirmation
 Or  promotion.

 (iii)  Before  issuing  a  new  policy,
 the  LIC  insists  that  any  previous
 policy  which  lapsed  during  the  pre-
 ceding  3  years  is  revived  first.

 (iv)  To  effect  revivals,  facilities
 ere  provided  for  payment  of  arrears
 of  premiums  in  easy  instalments.
 The  revival  procedure  is  reviewed
 from  time  to  time  and  simplifications
 introduced  therein.  Moreover  special
 revival  drives  are  launched  when  the
 revival  requirements  are  relaxed.

 (v)  CcUection  facilities  are  cons-
 tantly  reviewed  and  improved.

 (vi)  Publicity  is  undertaken  to
 educate  the  insuring  public  about
 the  need  to  keep  the  policies  in
 force  and  instil  in  them  greater
 insurance  consciousness.

 CJ

 बिक्री  कर  का  उत्पादन

 672.  श्री  विनायक  प्रसाद  यादव  :  क्‍या
 उप  श्रद्ान  मंत्री  तथा  दिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  नई  दिल्ली  से  प्रका-
 शित  होने  वाले  24  जनवरी,  1979  के  “नवभारत
 टाइम्स”  के  पृष्ठ  8  पर  “व्यापारियों  को  श्राह  वान  पर
 सफल  लखनऊ  बन्द”  शीषक  के  अन्तर्गत  छपे  समाचार
 की  झोर  दिलाया  गया  है  ;

 (ख)  बया  जनता  पार्टी  बिक्री  कर,  उसमें  की  जा
 रही  झ्नियमितताभों  सहित,  कर  उत्पादन  करेगी,  जैसा

 नि
 उसके  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  वचन  दिया  गया  है  ;

 द थ

 (ग)  यदि  उपरोक्त,  भाग  (क)  भौर  (ख)
 का  उत्तर  स्वीकारात्मक  हो  तो  क्या  सरकार  इस  बारे
 में  झपनी  नीति  की  घोषणा  सभा  में  करेगी  ?

 जिस  संतालय  में  राज्य  मंत्रो  श्री  सतोश
 झ्रप्रवाल)  :(क)  जी,  हां।

 (ख)  और  (ग).  संविधान  के  अन्तर्गत  बिक्री
 कर  राज्य  सरकारों  के  कराधान  का  विषय  होने  के
 कारण,  बिक्री  कर  को  समाप्त  करने  श्रौर  उसके  स्थान
 पर  उत्पादन  शुल्क  लागाने  का  कार्य  केवल  राज्य  सरकारों
 की  सहमति  से  ही  किया  जा  सकता  है  ।  शभ्त:  उक्त
 प्रस्ताव  पर  राज्य  सरकारों  के  साथ  विचार  विमशे
 किया  गया  है।  दिल्ली  प्रशासन  को  छोड़  कर,  जोकि
 एक  संघ  राज्य  क्षेत्र  है,  श्रन्य  किसी  भी  राज्य  सरकार
 ने  भ्रभी  तक  उक्त  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करने  में  तत्परता
 नहीं  दिखायी  है।  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसमें
 धैये  के  साथ  राज्य  सरकारों  के  साथ  विचार  विमर्श
 करके  सतत  प्रयत्न  करते  रहने  की  ग्रावश्यकता  है  1

 Change  in  Rules  Re:  Marriage  of  Air
 Hostesseg

 673.  DR.  BALDEV  PRAKASH:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  fact  that  Govern-
 ment  changed  the  rules  regarding
 marriage  of  air  hostesses  and  allowed
 them  to  marry  during  their  service;
 and

 (b)  is  it  a  fact  that  some  air  hos-
 tesses  who  married  after  relaxation  of
 marriage  rules  were  forced  to  quit
 service?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  Yes
 Sir.

 (b)  No,  Sir.

 Iacome  Tax  Raids

 674.  SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY:
 SHRI  M.  KALYANASUNDA-

 RAM:
 SHRI  JANARDHANA  POO-

 JARY:

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a
 number  of  raids  by  the  Income  Tax
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 authorities  have  been  made  in  the  किये  जाने  का  विचार  है  भौर  यदि  नहों,  तो  उसके  क्‍या
 country  during  last  four  months;  and  कारण  हैं  ?

 (०)  if  so,  the  details  of  these  busi-  वित्त  म  ब्ालय  में  राज्य  मंत्रो  (धी  जुल्फिकार
 nessmen  as  well  88  others  and  the  उल्लाह):  (क)  दिसम्बर,  970  तथा  सितम्बर,  978
 names  of  the  items  seized  along  with  के  प्रन्त  का  वाणिज्यिक  बैकों  की  शाखाभों  का  राज्यवार
 their  cost?  वितरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है।  [प्रन्यालय

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल  &-3333/79]
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (ख)  जी,  हां  ।  राजस्थान  के  कम  बैक  वाले
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)  8  जिलों  के  नाम  अभनुबन्धगा  में  दियें  गये  हैं  1
 Yes,  Sir.

 1  (ग)  जी,  हां  7  भारतीय  'रिजवे  बेंक  मे  कम  बैंक
 (b)  It  will  take  considerable  time  वाले  जिलों  के  बेक  रहित  ग्रामीण  तथा  झर्घ  शहरी and  energy  to  compile  details  of  each  केन्द्रों  में घौर  प्रधक  शालखाएं  खोलने  के  लिए  पग्रपनो

 item  of  asset  seized  and  ascertain  its  शाखा  लाइसेंसग  नीति  में  संशोधन  किया  है  7  राज-
 cost  from  its  owners.  The  names  of  स्थान  में,  भारतीय  'रिजरब  बैंक  ने,  बैकों  तथा  राज्य
 persons  whose  premises  had  been  sear-  सरकार  से  परामर्श  कर  के,  शाखा  विस्तार  कार्यक्रम
 ched  and  from  whom  seizures  had  को  प्रन्तिम  रुप  दे  दिया  है  ।
 been  affected  will,  however,  be  col-
 lected  and  laid  on  the  Table  of  the
 House,  with  the  aggregate  value  of  Prices  of  Gold  quoted  in  Bombay
 the  seizures  in  each  case.

 676.  SHRI  N.  KALYANASUNDA-
 राजस्थान  में  बंकिंग  सुविधायें  RAM:  Will  the  DEPUTY  PRIME

 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 675.  ह... क  भोठा  खाल  पटेल  :  कया  उप  प्रधान  FINANCE  be  pleased  to  state: wat  wer  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह्क्  fiw:  थे _
 सुविधा  राज्यों

 (a)  the  maximum  and  minimum
 (क)  बेकिंग  सुविधाओं  को  दृष्टि  से  प्रन्य

 के  सम्बन्ध  में  राजस्थान  का  स्थान  क्या  है  झौर  कया  प्रत्य  prices  of  gold  quoted  in  Bombay  in

 राज्यों  the  months  of  November  and  Decem- ज्यों  की  तुलनात्मक  स्थिति  दर्शाने  वाली  एक  सूची
 सभा-पटल  पर  रखी  जाएगी  ;  ber,  978  and  January,  979  and  the

 prevailing  price  of  gold  in  February,

 (3)  क्‍या  बेकिंग  दृष्टि  से  राजस्थान  के  8  1979;  and
 जिले  पिछड़े  हुए  हैं  और  यदि  हां,  तो  उनके  नाम

 ऊँ:  (b)  comparative  internationa]  price क्या  हैं;  द्र
 of  gold  during  the  above  period?

 7)  क्‍या  देश  से  निर्धनता  दूर  करने  तथा
 सजय ह  फा  जा  रहे  अन्योदय  कार्यक्रम  को  क्रिया-  THE  MINISTER  OF

 F
 STATE

 a न्वित  करने  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बंकिंग  सुविधापों  THE  MINISTRY
 cn.

 FINAN
 का  विस्तार  करना  झ्ावश्यक  है,  और  यदि  हां,  तो  (SHRI  SATISH  AGRAWAL):  (a)
 राजस्थान  में  बैंकिंग,  सविधाझों  का  विस्तार  करने  के  and  (b).  Thc  required  information  is

 लिए  भविष्य  में  सरकार  द्वारा  बया  कार्यवाही  furnished  below:
 eee  33

 Maximum  London  Minimum  London
 Month  price  at  price  per  price  at  price  per,

 Bombay  10  gms.  Bombay  to
 gins per  :0gms.  on  that  per  10  gms.  on  that

 during  the  date  during  the  =  date
 months  month

 Rs.  Rs.  Rs.

 November,  978  .
 a

 60
 en

 570

 December,  7978  .
 es

 577
 ie)

 528

 January,39799  .  o  wes
 (ree

 623  (oe)
 59!
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 The  date  on  which  the  price  was
 maximum  or  minimum  is_  given  in  तारीख  कर-निर्धारितियों  के
 brackets.  ara

 The  price  of  gold  in  Bombay  market
 on  19.2.79  was  Rs,  947/-  per  0  gms.  l7—  9-75
 The  London  price  on  that  date  stood  I-0-75  ]
 at  Rs.  657/-  per  0  gms.  (28-10-1975  से  9

 I-I—75)
 झापात  काल  के  दोरान  दिल्ली  में  मारे  गये  छापे  I5-!-75  l

 20-11-75,  20
 679.  शो  नवाब  सिह  चोहान:  क्‍या  उप  प्रधान  1  2-75  ]

 मंत्री  तथा  जिस  मंत्री  प्रापात  काल  के  दौरान  भ्रायकर  a  2-75  2
 छापों  के  बारे  में  i-72-37978  %  श्रतारांकित  प्रश्न  29-  ]  2-75  I
 संद्या  1853  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  5-  2-76  2
 कृपा  करेंगे  कि  :  26-  3-76  ]

 e  4-76  23
 (क)  क्या  झ्ापातकाल  &  दोरान  दिल्ली  में  6-5-76  4

 विभिन्न  हथानों  पर  मारे  गये  छापों  सम्बन्धी  सभी  L8-5—-76  ,
 मामले  निपटा  दिये  गये  हैं  श्रथवा  कुछ  ऐसे  स्थानों  25-5-76  l
 सम्बन्धी  मामले  भ्रभी  विचाराधीन  है;  8-  6-7  8  3

 (22-6-76  2
 व)  छापे  किस  किस  तारीख  को  मारे  गये  भौर  29-6-76  l

 ऐस  स्थानों  से  बरामद  माल  का  ब्यौरा  कया  है  जिनके  I-7-76  I
 सम्बन्ध  में  यह  मामले  विच्याराधीन  हैं  ;  -  7-76  से  2I-7-76  6

 20-7-76
 (ग)  ऐसे  मामलों  की  प्रब  तक  न  निपटाये  जाने  3-8-76  से  6-8-76  8

 के  क्‍या  कारण  हैं;  7-8-76  2
 0-8—76  7

 (घ)  क्या  किसी  प्रकार  की  सांठ-गांठ  नजर  27-8-76  3
 झाती  है  जिसके  कारण  इन  मामलों  को  निपटाने  3I-8-76  l
 में  बिलम्य  किया  जा  रहा  है;  शौर  9-9-76  3

 22-9-76  3
 (४)  यदि  नहीं,  तो  बिलम्ब  के  ब्या  कारण  24-9-76  6

 हे?  25-9-76  ]
 जिस मं  तालय  में  राज्य  मंत्री  (शो  जल्फिकार  4-10-76  2

 उल्लाह  )  :  (क)  मार्च,  977  में  क्‍्रापात्काल के  12-10-76  भौर  I3-0-76  7
 समाप्त  कर  दिये  जाने  से  पहले  ली  गई  तलाशियों  की  14-10-76  9
 झवधि  से  सम्बन्धित  कार्यवाहियां  उन  मामलों  में  से  25-10-76  भौर  28-10-76  I

 कुछ  मामलों  में  प्रभी  तक  भनिर्णीत  पड़ी  हैं,  जिनका  8-11-76  ]
 कर-निर्धारण  दिल्‍ली  में  किया  जाता  है  1  6-12-76

 न  3-11-77  |

 (ल)  इस  समय  उपलब्ध  सूचना  के  ध्नुसार  I8--77  7
 जिन  मामलों  में  संगत  कर-निर्धारण  प्रभी  भ्निर्भीत  2I--77  i
 पढ़े  हैं,  उनमें  प्रापात्काल  के  दौरान  जिन  तारीखों  8-2-77  !
 को  तलाशियां  ली  गई  थीं  शौर  माल  अरामद  किया  गया  92-77  2

 था,  थे  निम्नतिखित  हैं  —

 7
 (4)  से  (४).  यह  विश्वास  करने  का  कोई

 तारीख
 कर-मिश्वारितियों  के  नाम  कारण  नहीं  है  कि  उपर्यक्त  मामलों  में  किसी  भी  कार्य-

 वाही  के  निपटान  में  विलम्ब  शझ्ाय-कर  प्राधिकारियों
 झोर  सम्बन्धित  पार्टियों  के  बीच  किसी  सांठ-गांठ  के

 177-75,  I  कारण  है।  पकड़ी  गई  लेखा  बहियों  की  छानबीन
 58-75  3  श्रौर  तलाशियों  में  जानकारी  में  झाई  सामग्री  को  देखते

 23-8-75  हुए  की  जाने  वाली  भतिरिक्‍त  जांच-पड़ताल  में  कुछ
 »  O-9-75  4  समय  लगता  है।  इसके  भतिरिक्‍्त,  जिस  कर-

 निर्धारिती  के  खिलाफ  तलाशिगों  के  दौरान  झथवा
 448  LS—5
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 बाद  में  एकल्ल  किये  गये  साथ्यों  के  भाधार  पर  प्रतिकूल
 निष्कर्ष  निकाले  जाते  हैं,  उनका  खण्डन  करने  क  लिए
 उसे  पर्याप्त  भ्वसर  देना  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में
 न्द्रीय  प्रत्यक्षकर  बोड  हारा  जारी  किये  गये  सामा.य
 झादेशों  का  पालन  करते  हुए,  भ्निर्णोत  मामलो  को
 3I-3-979  तक  शीघ्र  निपटाने  की  कर  -निर्धारण
 अधिकारियों  की  उत्सुकता  के  बावजूद  भी  इन॒प्रक्रियाझ्रों
 में  कभी-कभी  ऐसा  विलग्ब  हो  जाता  है  जिसे  टाला
 नहीं  जा  सकता  v

 Bank  Credit  to  Industries

 680.  SHRI  KUMARI  ANANTHAN:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  action  taken  by  the  Reserve
 Bank  of  India  on  the  Tandon  Com-
 mittee  recommendations  regarding  the
 systematic  approach  to  sanction  and
 follow-up  of  Bank  credit  to  indust-
 ries;

 (b)  the  details  of  directives  that
 have  been  jssued  discouraging  per-
 sonal  guarantees  for  such  bank  cre-
 dit;  and

 (c)  how  the  present  credit  policy
 of  the  RBI.  is  going  to  help  in
 augmenting  production  and  produc-
 tivity  and  simultaneously  promoting
 self-financing  of  business  ventures?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)
 The  Reserve  Bank  of  India  has  accept-
 ed  the  main  recommendations  of  the
 Study  Group  to  frame  guidelines  for
 follow-up  of  bank  credit,  known  at
 the  Tandon  Committee.

 (b)  Banks  have  been  advised  by  the
 Reserve  Bank  of  India  that  personal
 guarantees  for  bank  credit  should  be
 obtained  cnly  in  circumstances  abso-
 lutely  warranted  after  a  careful  exa-
 mination  of  the  facts  of  each  case.

 (c)  One  of  the  important  aims  of
 credit  policy  is  to  meet  the  genuine
 needs  of  production  and  investment.
 Care  is  taken  to  see  that  no  productive
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 venture  suffers  on  account  of  lack  of
 credit  for  its  genuine  requirements.

 Payment  of  Overtime  to  Employees  of
 Nationalised  Bank,  and  State  Bank

 of  India

 68l.  DR.  VASTANT  KUMAR  PAN-
 DIT:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  stete:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  huge
 amounts  are  being  paid  to  the  bank
 employees  by  way  of  overtime;  if  80
 what  igs  the  amount  of  overtime  paid
 to  employees  of  nationalised  banks
 and  State  Bank  6  India  group  during
 \st  April,  978  to  3lst  December,  978
 and  during  976  and  1977;

 (b)  whether  Government  propose
 to  curb  the  tendency  of  overtime;  and

 (c)  i€  so,  what  are  the  plans  for  rc-
 view  of  work-load  and  proper  utili-
 sation  of  the  staff?

 THE  MINISTER  OF
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)
 The  available  information  collected
 from  the  public  sector  banks  regard-
 ing  payment  of  overtime  allowance  to
 their  employees  during  the  years  1976,
 977  and  upto  W0.6.1978  is  detailed  in
 the  statement  attached.

 STATE  IN

 (b)  The  Government  have  reiterat-
 ed  its  instructions  in  December  4978
 impressing  upon  the  banks  the  neces-
 sity  of  controlling  the  quantum  of
 overtime  with  a  view  to  keep  it  to
 the  barest  minimum  possible.

 (c)  Banks  branches  are  under  ins-
 tructions  to  consciously  reduce  over-
 time  by  regularly  monitoring  the  same
 and  exercising  a  check  at  a_  senior
 leve}  on  the  sanction  of  overtime.
 Staff  requirements  are  also  being  re-
 viewed  and  necessary  adjustments
 undertaken,  wherever  possible  to  re-
 duce  overtime.
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 Statement

 Amount  of  overtime  paid  to  the  public  sector  banks  to  their  employees
 \

 (Rupees  in  lakhs)

 Overtime  paid  as  on
 S.  No.  Name  of  the  Bank  haces

 40678 7976  7977  3
 (Provisional)

 t  2  3  4  5

 a  Central  Bank  of  .  .  वि  वि  73'  89  l0I°  44  70° 83

 .  .  37°30  I39°  42  4::°69 2  Bank  of  India  —  हि  .

 3  Punjab  National  Bank  7  23°74  37°20  37°79

 4  BankofBaroda_.,  .  वि  62°55  बय"  83  00°  50

 5  United  Commercial  Bank  वि  वि  33°  64  23°88  7°23

 6  Canara  Bank  +  है  हे  नि  .  है  3I°I0  29°  8  4°  63

 7  United  Bank  of  India,  51°64,  75"  ०4  45°  32

 8  DenaBank  40°  72  56°87  38°  09

 9  Syndicate  Bank  3°43  3°03  5"  I0

 I°93  I2°42  4°76

 35°44  36°82  25 17

 10  Union  Bank  of  India

 at  Allahabad  Bank

 2  Indian  Bank  .  2°33  6°75  I2°53

 26°35  qiei2  29°4!

 27°09  43°  69  939  77

 इ३.  Bank  of  Maharashtra

 44  Indian  Overseas  Bank  =  हे

 Totat  NATIONALISED  BANKS  540°55  698°  69  555"  58

 t  State  Bapk  of  India  08°  00  297°  00  250°  00

 2  State  Bank  of  Bikaner  &  Jaipur  है  9°39  2°83  8  36

 3  State  Bank  of  Hyderabad  .  3°  76  8:20  0°  04

 4  State  Bank  of  Indore  वि  वि  .  o  80  rie7I  4°36

 5  State  Bank  of  Mysore.  .  .  2°42  9°7  5°26

 6  State  Bank  of  Patiala  .  .  0°55  7°22  I°50

 7  State  Bank  of  Travancore  I0°3I  6°56  10°  40

 8  State  Bank  of  Saurashtra.  .  .  331  3°95  623

 Torat  S.B.I.  Group  :  148°  24  356°  64  3I6°  3

 Torat  Pustic  Secror  BANKS,  .  .  .  688°79  1055°  33  871971
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 झस्क  पर  लगाये  तथा  बसूल  किये  गये  शुल्क
 को  राशि

 ,  682.  श्री  रोतलाल  प्रसाद  बर्मा :.  कया  उप

 प्रधान
 मंत्रों  तथा  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (क)  वर्ष  l966  से धब  तक  झज्क  किया  हुभा
 खनिज  तथा  उससे  बने  सामान  पर  कितनी  राशि
 का  शुल्क  सगाया  गया  तथा  कितना  बसूल  किया
 यया;  भौर

 (ख)  बया  इस  शुल्क  से  प्राप्त  हुए  राजस्व  मं
 से कुछ  घन  प्रश्नक  की  खानों  वाले  पिछड़े  क्षेत्रों  के
 विकास  पर  भी  रूच॑  किया  गया  ?

 थिस  मंतासय  में  राज्य  मंत्री  (शो  सतोश
 श्रघ्रदाल)  :  (क)/प्रश्नक/पर,  जिसमें  तैयार  किया  हुभा
 श्नज्नक  शामिल  है,  सीमा  शुल्क  टैरिफ  भधिनियम,
 i975  को  द्वितीय  प्रनुसूची--निर्यात  टैरिफ  के
 जोषज  सं0  8  के  भ्रन्तगंत  मूल्यानुसार  40%  की  दर
 से  जो  2  प्रगस्त,  976  से  लागू  है,
 निर्यात  शुल्क  लगता  है।  पहले  इस  पर,  भारतीय
 टैरिफ  प्रधनियम,  .934  की  द्वितीय  भ्नुसूची  की
 मंद  सं0  25  के  ग्रन्तर्गत  झाने  वाले  “सभो  प्रकार
 का  झन्नक  विवरण  के  अन्तगंत,  निर्यात  शुल्क  लगाया
 जाता  था।  «=69668  झाज  तक  प्रप्रक  खनिज  झौर
 इसके  तैयार  माल  पर  लगाये  गये  भर  वसूल
 किये  गये  शुल्क  की  रकम  शौर  झक  खनिज  पर
 उपकर  की  रकम  विवरण  में  दी  गई  है,  जो  सभा  पटल
 पर  रखा  गया  है।  प्रिन्यालय  में  रखा  गया।
 देखिए  संम्या  एल0  टी0--3334/79]  |

 (ख)  जी,  हां  ।  अ्न्नक  खान  श्रमिक  कल्याण
 निधि  अधिनियम,  i946  के  झ्तगंत  लगाए  जाने
 वाले  उपकर  को  उपकर  निधि  में  जमा  किया  जाता
 है  जिसे  श्रप्नक  खानों  में  कार्य  करने  वाले  श्रमिकों
 झोर  उनके  परिवार  के  सदस्यों  को  चिकित्सा,  शिक्षा
 झोर  मनोरंजन  सम्बन्धी  सुविधाएं  देने,  झावास  और
 पीने  के  पानी  की  सप्लाई  जैसे  कल्याणकारी  कार्यों
 पर  इस्तेमाल  किया  जाता  है।  गत  कुछ  वर्षों  में
 इन  चीजों  पर  प्रतिवर्ष  लगभग  60  लाख  रुपये  व्यय
 हुए  हैं।

 36

 Development  Targets  in  respect  of
 Approved  Schemes

 683.  DR.  KARAN  SINGH:  Will  the
 Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  refer  to  his
 answer  to  Unstarred  Question  No.
 4665  dated  22nd  December,  978  re-
 garding  tourist  facilities  gt  Major
 Pilgrim  Centres  ang  state:

 (a)  indicate  the  specific  centres/
 schemes  recommended  by  the  State
 Governments  for  tourist  development
 under  the  Centra]  Sector;

 (b)  whether  any  decision  has  since
 been  taken  on  those  recommends-
 tions;  and

 (c)  if  the  answer  to  (b)  above  is
 “yes”  details  thereof  and  the:develop-
 ment  targety  in  respect  of  the  ap-
 proved  schemes?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)
 A  statement  is  attached  indicating  the
 tourist  cenrtes/schemes  recommended
 for  development  in  the  Central  Sector
 by  the  S‘ate  Governments/Union  Ter-
 ritories  at  the  Tourism  Ministers  Con-
 ference  he'd  in  November,  1978.

 (b)  and  (c).  Several  of  these  sche-
 emes  have  already  been/are  being  in-
 cluded  for  implementation  in  the  Ann-
 ual  Plan  1979-80  or  in  the  following
 year  and  details  of  others  to  be  select-
 ed  are  being  worked  out  with  the
 State  Governments  for  implementa-
 tion  over  the  current  Five  Year  Plan
 period  depending  on  available  resour-
 ces,

 Statement
 TOURISM  MINISTERS’  CONFERENCE  HELD  ON  17-1161978

 Selection  of  two  Centres  in  each  State|Union  Territory

 S.No.  State/Union  Territory  Schemes  recommended  by  State  Govern-
 ment

 9  3

 |  Andhra  Pradesh.  .  .  नि  3...  Devel  tof  Hussain  Sagar  Lake.
 2.  Development  of  Viashakapatnanam  Bea-

 ch.
 3.  Development  of  Buddhist  Centres  a!

 Nagarjunakonda.
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 T  2

 2  Assam  नि  नि  न

 3  Gujarat  *

 4  Bihar  ,  *

 |  Haryana  .

 46  Himachal  Pradesh

 sl  Jammu  &  Kashmir

 8  Karnataka  :  न  +

 ‘9  Kerala.  .

 a0  Madhya  Pradesh  नि  .

 t.  Three  Star  Hotel  at  Gauhati.

 2.  ‘Tourist  Lodge  at  Manas  Sanctuary.

 3.  Development  of  Garam  Pani  (Hot
 Springs)  near  Kaziranga.

 i.  Beach  at  Ahmedpur  Mandvi  (Junagarh
 District).

 2.  Development  of  Ukai  Dam.

 3.  Janata  Hotel  at  Ahmedabad.

 i.  Bodhgaya-Rajgir-Nalanda.

 2.  Vikramshila  and  Vaishali.

 3.  Parasnath  Hill  Complex.

 t.  Tourist  Village  at  the  arca  between
 Suraj  Kund  and  Badkhal.

 2.  Kurukshetra.

 i.  Janata  Hotel  at  Simla.

 a  HotSprings  baths  at  Vasistha.

 3.  Club  House  at  Manali.

 Ae  Govindsagar  Lake.

 5.  Solang  Nallah.

 t.  Further  development  of  winter  sports
 at  Gulmarg.

 2.  Hotel  at  Gulmare  by  Tndia  Tourism
 Development  Corporation.

 3.  Hotel  at  Srinagar  by  Hotel  Corporation
 of  India.

 t.  Mysore  Complex.

 Qa  Kemmannugundi.

 t.  Development  of  backwaters,

 a  3-Star  hotel  at  Trivandrum.

 3.  Safari  Park.

 t.  Mandu

 a  Kanha.

 3.  Bhopal-Sanchi.

 4.  Pachmarhi

 5  Ujjain.
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 t4  Maharashtra  न  मु  .  te  Development  of  area  at  the  foot  of
 Ajanta  Caves.

 2.  Development  of  facilities  at  Elephanta.

 3.  Janata  Hotel  in  Bombay.

 4  HCI.  Hotel  at  Juhu.

 12  Manipur  .  .  .  है  t.  _Keibul  Lamiao  National  Park.

 2.  Loktak  Lake.

 13,  Meghalaya  .  F  कि  t.  Janata  Hotel  in  Shillong.

 2.  Accommodation,

 पु...  Sports.

 4  Nagaland.  t.  Dimapur.

 i5  Orissa  .  :  t.  Hotels  at  Konark  and  Puri.

 2.  Simlipal.

 3  Chilka  fake.

 6  Punjab  Te  Patiala/Nangz]

 2.  Hari-ke-Pattan  sanctuary.

 3  Roza  Shariff.

 7  Rajasthan.  :  .  t.  Amber.

 2.  Jaisalmer-accommodation.

 3.  Haldighati  and  four  other  places  con-
 nected  with  Maharana  Patrap’s  life
 (Mewzr  Complex).°

 8  Sikkim  ७  F  ‘  .  t.  Tourist  Villages  at  Gangtok,  Jortha®
 (South  Sikkim  and  Yoksam  West
 Sikkim).

 ig  TamilNadu.  -  =  .  .  te  Mahabalipuram

 2.  Kanya  Kumari.

 3.  Janata  Hotel  at  Madras.

 4  Lion  Safari  Park  at  Vandalur.

 20  Tripura  .  .«  t  Dambur  Lake.

 2.  Jambo  Hill.

 3  Janata  Hotel  at  Agartala.
 on  NN कलम  =  —
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 ह 1 अ  Uttar  Pradesh  .  .  हा  द  Buddhist  Complex.

 2.  Yatra  routes.

 3.  Brajbhoomi.

 4  Corbett/Dudwa  National  Parks.

 5.4  Rama  Complex  (Ayodhya,  Chittrakut)

 az  West  Bengal  मु  .  t.  १  Sunderbans  region-river  transport  and

 Union  Territories  :

 23  Andaman  &  Nicobar  Islands  .

 24  Chandigarh

 25  Delhi

 14  Pondicherry  .  .  .  .

 lodging.

 2.  Sandakphu-phalut  trekking.

 3.  Ayodhya  Hills  in  Purulia  district.

 t.  Janata  Hotel  with  Y.H.  Annexe.

 2.4  Tourist  vessel  for  Inter-island  movement.

 t.  Hotel  by  India  Tourism  Development
 Corporation.

 t.  Expansion  of  Ashoka,  Akbar  Hotels.

 2.  Construction  of  a  3-star  hotel  by  India
 Tourism  Development  Corporation.

 3.  Construction  of  Janata  Hotel.

 ro  Tourist  Village  near  Mehrauli.

 !.  I.T.D.C.  Hotel  at  Candolim  Beach.

 2.  Accommodation  at  South  Goa  between
 Colva  and  Betul  (Mobor  Beach).

 te  3-star  hotel  (ITDC).

 a  Air  strip.

 ७
 N.B.  ४  Following  States/Union  Territories  did  not  attend  the  meeting.

 Arunachal  Pradesh,  Mizoram,  Dadra  &  Nagar  Haveli  and  Lakshadweep.

 Relief  to  Small-Scale  Conductor
 Mannfacturers

 684.  SHRI  AMRIT  NAHATA:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to.  state:

 (a)  whether  the  large-scale  con-
 ductor  manufacturers  were  required
 to  pay  one  per  cent  higher  excise  a3
 compared  to  smal]  scale  conductor
 manufacturers  prior  to  last  year’s
 budget;  and

 (b)  whether  this  relief  to  small
 scale  conductor  manufacturers  was
 withdrawn  in  the  last  budget  thereby
 reducing  their  competitive  strenth
 एड-प-एंड  large  scale  conductor
 manufacturers  and  thereby  crippling
 this  small  scale  industry?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL);  (a)
 Yes,  Sir.
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 (०)  Prior  to  978  Budget,  the  duty
 relief  of  ]  per  cent  available  to
 smal]'  scale  conductor  manufacturers
 was  inter  alia  based  on  the  criterion
 of  capita!  investment.  However,  as
 part  of  the  978  Budget,  the  duty  re-
 lief  to  small-scale  industry  generally
 was  rationalised.  Presently,  the  small
 scale  conductor  manufacturers,  whose
 clearances  during  the  preceding  finan-
 cial  year  did  not  exceed  Rs.  5  lakhs,
 are  eligible  for  complete  exemption
 On  clearances  upto  Rs.  5  lakhs.

 Government  have  no  definite  infor-
 mation  to  the  effect  that  the  change
 in  the  pattern  of  concession  has  crip-
 pled  the  small-scale  sector  of  this
 industry.

 Circulation  of  Black  Money

 685.  SHRI  EDUARDO  FALEIRO:
 Wil]  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  a  continuing
 rise  in  the  circulation  of  black  money
 in  the  country;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  a
 higher  proportion  of  the  taxable  in-
 come  is  escaping  the  tax  net;  and

 (c)  if  90,  steps  taken  by  Govern-
 ment  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)
 to  (c).  There  is  no  evidence  with  the
 Government  to  show  that  there  is  a
 continuing  rise  in  the  circulation  of
 black  money  in  the  country  or  that
 the  scale  of  tax  evasion  is  on  the  in-
 crease.  However,  measures  to  counter
 the  twin  evils  of  black  money  and
 tax  evasion  are  continuing.  Both  the
 laws  as  well  as  the  machinery  of  tax
 administration  have  been  strengthen-
 ed  in  recent  years  to  unearth  black
 money  and  bring  tax  evaders  to  book.
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 Imposition  of  Work  Norms  on  Deve-
 lopment  Officers  of  L.I.C.

 686.  SHRI  SAUGATA  ROY:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  hag  uni-
 laterally  imposed  work  norms  on  the
 Development  Officers  of  the  L.I.C.;

 (b)  whether  the  organisations  of
 the  Development  Officers  have  protes-
 ted  against  these  norms  as  being  un-
 fair  and  undemocratic;  and

 (c)  whether  Government  propose
 to  amend  these  norms  to  ensure  job
 security  for  L.I.C.  officers?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)
 and  (b).  An  agitation  was  launched
 by  the  National  Federation  of  In-
 surance  Field  Workers  against  the
 Scheme  of  ‘cost-norms’  introduced  in
 1976.  In  pursuance  of  the  assurance
 given  by  the  Finance  Minister  in  the
 Rajya  Sabha  on  22nd  March,  1978,  de
 novo  discussions  were  held  between
 the  LIC  management,  the  Field  Work-
 ers’  Federation  and  representatives
 of  Government,  The  management  of
 the  LIC  had  offered  a  modified  Sch-
 eme  for  appraising  the  performance
 of  Development  Officers,  making  sub-
 stantial  improvements  as  well  as  con-
 cessions  83  compared  to  the  976  Sch-
 eme.  The  offer  was  not  acceptable  to
 the  Federation  of  Development  Offi-
 cers,  The  I...C.,  therefore,  took  neces-
 sary  action  to  implement  the  Scheme
 for  assessing  the  performance  of  Deve-
 lopment  Officers  on  the  basis  cf  the
 new  Offer.

 (c)  Government  are  of  the  view
 that  the  new  scheme  of  ‘cost-norms’
 is  fair  to  the  Development  Officers  as
 well  as  to  the  policy-holders  and  the
 LIC.  The  new  Scheme  takes  due  care
 of  the  demands  and  aspirations  of  the
 Development  Officers  in  the  matter  of
 security  of  service,  protection  of  emo-
 luments,  normal  grade  increments  etc.
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 Only  those  Development  Officers  who

 operate  at  uneconomic  cost  would  att-
 ract  the  penal  provisions  of  the  new
 Scheme.

 Ruleg  Regulating  a  Subsidiary  Com-

 pany  Borrowing  Money  from  the
 Parent  Company

 687.  SHRI  5.  8.  DAS:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  are  there  any  rules  regulating
 a  subsidiary  company  borrowing
 money  from  the  Parent  Company
 where  no  sales  are  taking  place  from
 the  Parent  Company  to  the  subsidia-
 ry;  and

 (b)  ig  these  loans  are  interest  free
 is  the  subsidiary  evading  tax  by  not
 paying  the  interest  on  the  loan?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  There  are
 no  such  rules  in  the  Income-tax  Act,
 ‘1961.

 (b)  No,  Sir.

 आयात  नोति  को  ध्रौर  उदार  बनाना

 688.  थी  एस०  एस०  सोमानी  :  क्या
 चाणिम्य  तथा  नागरिक  पति  झ्ौर  सहकारिता
 संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने
 हाल  ही  में  नई  नीति  के  भ्रधीन  जारी  किये  गये
 लाईसेंस  के  भ्रन्तर्गत  भ्रधिक  श्रायात  की  अनुमति
 देने  के  विचार  से  श्रायात  नीति  को  और  उदार
 बनाने  का  निर्णय  किया  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या
 2?

 वाणिज्य,  नागरिक  प्रति  तथा  सहकारिता
 पझंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  (भो  श्रारिफ  बेग):  (क)
 तथा  (ख)  झायात  नीति  में  परिवर्तन
 राष्ट्रीय  हितों  को  पूरा  करने  के  लिए  किये  जाते
 हैं  तथा  इन  की  धोषणा  सार्वजनिक,  नोटिसों  द्वारा
 की  जाती  है  जो  समय  समय  पर  राजपत्  में  प्रक शित
 किये  जाते  हैं।

 Under  Cutting  in  Air  India  Cargo
 Market

 689.  SHRI  K.  LAKKAPPA:  Will
 the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  seen
 the  report  appeared  in  Times  of  India
 dated  3lst  January,  979  under  caption
 “Under  Cutting  in  Air  India  Cargo
 Market”;

 (b)  what  are  the  reaction  of  this
 Ministry;  and  any  standard  charge
 proposeg  in  IATA  to  stop  under  cut-
 ting  process  in  Air  India;  and

 (c)  action  proposed?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  to  (c).
 The  information  is  being  collected  and
 will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Agreement  regarding  Customs  with
 Pakistan

 690.  SHRI  K.  T.  KOSALRAM:

 SHRI  M.  RAM  GOPAL
 REDDY  :

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  salient  features  of  the  cus-
 toms  agreement  arrived  at  recently
 following  the  visit  of  the  Pakistani
 delegation  to  India;  and

 (b)  what  ig  the  extent  of  smuggling
 at  present  across  the  borders  of  the
 two  countries?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  The  dele-
 gation  of  Customs  officials  from
 Pakistan,  which  visited  India  in  Jan-
 uary,  1979,  held  discussions  with
 Indian  Customs  officials  on  matters  of
 mutual  interest.  The  two  delegations
 identified  the  areas  of  mutual  coope-
 ration  in  tackling  smuggling  acros;  the
 border  between  the  two  countries,  and
 agreed  to  consolidate  the  progress
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 made  during  these  discussions  by  fur-
 ther  follow  up  action  and  exchange
 of  information  periodically  at  appro-
 priate  levels.

 (b)  According  to  report  received

 by  Government,  India-Pakistan  bor-
 der  continues  to  be  sensitive  to  smug-
 Gling.  The  total  value  of  the  seizures
 effected  in  the  Collectorate  having
 jurisdiction  over  this  border  was
 Rs.  43  lakhs  during  978  as  against
 such  seizures,  worth  Rs,  6]  Iakhs.
 effected  in  1977.  In  order  to  combat
 smuggling  more  effectively,  the  Cus-
 toms  Preventive  and  _  Intelligence
 Machinery  has  been  kept  fully  on
 alert.

 Foreign  Exchange  Earnings

 691.  SHRI  BALASAHEB  VIKHE
 PATIL:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there
 has  been  fal)  in  the  foreign  exchange
 earnings;

 (b)  what  has  been  the  foreign
 exchange  earnings  during  each  af  the
 last  two  years—separately  for  those
 remitted  by  Indians  settled  abroad
 and  that  by  way  of  export  of  goods;
 and

 (c)  names  of  countries  and  amount
 of  foreign  exchange  earned  in  each
 of  the  last  two  years  separately  by
 remittance  by  Indians  settled  abraad
 ang  that  by  export  of  goods?

 THE  MINISTER  OF  STATE  पार
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SAT:;SH  AGARWAL).  (a)  A3
 will  be  observed  from  the  figures  of
 quick  estimates  of  foreign  exchange
 earnings  (including  export  and  non-
 export  receipts)  in  respect  of  calen-
 dar  year  973  onwards  given  below,
 there  has  been  a  continuous  rise  from
 year  to  year  in  the  foreign  exchange
 earnings  of  the  country  upto  1977,
 There  has,  however,  been  a  slight  fall
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 in  the  foreign  exchange  earnings  in
 the  year  1978.

 Year  Total  foreign  exchange
 carnings  (Ks.  in  crotcs)

 |

 973  6  ewes  2488-58

 19740 +  3209°82

 I975  4695°78

 976  +  6547°98

 !  97  7.  —-7523°78

 i978  737406

 (b)  Foreign  exchange  earning:
 during  each  of  the  last  two  years  by
 way  of  export  of  goods  are  as  under:

 Year  (Rupees  ‘n  crores)

 1977,  5615"  44

 978  मं  5155.31

 No  precise  information  about  the
 foreign  exchange  earnings  during
 each  of  the  last  two  years  in  respect
 of  remittances  made  by  Indian  settl-
 eq  abroad  is  available  separately,  as
 details  of  inward  remittances  of
 Rs.  10,000  and  below  are  not  required
 to  be  reported  to  Reserve  Bank  of
 India  by  authorised  dealers  under  the
 current  rules.  However,  the  overall
 figures  of  invisible  earnings  for  the
 last  two  years  are  indicated  below:—

 Year  (Rupees  in’  crores)

 3977  हि  हि  —:908-  34

 978  न  मर  &  हि  29238°95

 The  above  figures  are  gross  non-
 export  receipts  which  includes  ll
 kinds  of  receipts,  such  as,  airline  ré-
 ceipts,  shipping  receipts,  insurance
 receipts,  investment  income,  touris™
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 receipts,  etc.,  besides  the  four  heads
 ef  receipts  relevant  to  the  term  ‘in-
 ward  remittances  namely  (i)  family
 maintenance,  (ii)  savings  of  non-
 residents,  (iii)  migrant  transfer  and
 (iv)  money  order  receipts.

 (c)  Information  in  respect  of
 countries  and  amounts  of  foreign  ex-
 chage  earned  in  each  of  the  last  two
 years  separately  by  remittances  by
 Indians  settled  abroad  ang  that  by
 export  of  goods  is  not  available.

 राष्ट्रीय  कृषि  बेक  स्थापित  करना

 692.  श्री  राधवजो  :  क्‍या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा
 जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्‍या  गले  i0  वर्षों  में  राष्टीय  सहकारी
 बैंक  स्थापित  करने  के  बारे  ं  वित्त  मंत्रालय  में  कि  सी
 प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया  था  ;

 खि)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरावया  है;
 झौर

 (40)  यदि  नहीं,  तो  क्‍या  मंत्रालय  ऐसे  किसो
 प्रस्ताव  पर  विचार  करेगा  ?

 वित्त  मवालय  में  राज्य  मंत्री  (श्रोजल्फिका-
 इठललाट)  :  (क)से  (ग)  कृषि  विषयक
 राष्ट्रीय  प्रायोग  ने  प्रपनी  रिपोर्ट  (1976)  में  अन्य
 बातों  के  साथ-साथ  सिफारिश  की  है  कि  कृषि  वित्त
 पोषण  के

 समूचे  ढांचे  और  नीचे  से  लेकर  शीर्ष
 संगठन  के  रूप  भ॑  एक  “भारतीय  कृषि  विकास  बैंक”
 के  गठन  तक  ग्रामीण  विकास  के  एकीकरण  की  दिशा
 में  काररवाई  की  जानी  चाहिये  ।  हन  मामलों  में  शन्य
 समितियों  क॑  विचार  भिन्न  थे।  इस  विषय  की  जांच
 करने  पर  यह  निर्णय  किया  गया  कि  यदि  इस  प्रकार
 के  शीर्ष  निकाय  की  स्थापना  की  जानी  है  तो  उसे
 रिजर्व  बैंक  के  सामान्य  नियंत्रण  में  किया  जाय  और
 उसकी  स्थापना  का  परिणाम  यह  नहीं  होना  चाहिय  कि
 ऋण  शौर  मद्रौपृति  के  विनियमन  के  सम्बन्ध  में
 'रिजवं  बैंक  के  काम  में  कमी  भरा  जाय  ।  यद्यपि
 इस  प्रस्ताव  पर झागे  कारंवाई  न  करने  का  निर्णय
 पहिले  किया  गया  था  किन्तु  संस्थागत  व्यवस्थाश्रों  को
 तर्कसंगत  बनाने  की  दृष्टि  से  उनकी  समीक्षा  कराने
 के  लिए  रिज  बैंक  से  प्रन॒रोध  किया  गया  है  ।

 Measures  to  Conserve  Foreign
 Exchange

 693.  SHRI  BEDABRATA  BARUA:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  India’s
 reserve  of  foreign  exchange  is  going
 down  since  last  year;

 (b)  what  are  the  reasons  for  this
 set-back;  and

 (c)  what  measures  have  been  taken
 to  conserve  foreign  exchange  in
 future?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)
 No,  Sir.  India’s  Foreign  Exchange
 Reserves  (excluding  Gold  and  Spe-
 cial  Drawing  Rights)  have  recorded
 an  increase  of  Rs.  892.06  crores
 during  the  calendar  year  978  and  a
 further  increase  of  Rs.  25.6  crores
 during  the  period  Ist  January,  979
 to  9th  February,  1979.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 Excise  duty  on  Pulp  Manufactured  in
 the  country

 694.  SHRI  KUSUMA  KRISHNA
 MURTHY  :  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF  FIN-
 ANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  rayon  grade  pulp  is
 allowed  to  be  imported  free  of  duty
 while  an  excise  duty  is  levied  on  pulp
 manufactured  in  the  country;  and

 (b)  whether  Government  have
 decided  to  follow  a  fiscal  policy  which
 taxes  domestic  production  to  the
 advantage  of  imparts?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SARI  SATISH  AGARWAL):  (a)
 Rayon  grade  pulp  imported  into  the
 country  attracts  the  normal  customs
 duty  under  Heading  47.0l  of  the  Cus-
 toms  Tariff  Act,  1975.  However,  such
 pulp  is  one  of  a  number  of  items
 which  can  be  imported  free  of  duty
 for  manufacture  of  goods  for  export.

 Rayon  grade  pulp  produced  in  the
 country  attracts  central  excise  duty
 under  Item  68  of  the  Central  Excise
 Tariff  as  an  item  “not  elsewhere  spe-
 cified”.  The  rate  of  duty  applicable
 to  this  item  is  5  per  cent  ad  valorem.
 Goods  falling  under  Tariff  Item  68  are
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 completely  exempt  if  they  are  manu-
 factured  in  factories  operating  with-
 out  the  aid  of  power.  Further,  small
 scale  industries  manufacturing  goods
 falling  under  this  item  and  having
 capital  investment  less  than  Rs.  40
 lakhs  in  a  financial  year  and  having
 value  of  clearances  in  the  preceding
 financial  year  not  exceeding  Rs.  30
 lakhs  are  entitled  to  an  exemption  of
 Rs.  30  lakhs  in  a  financial  year.

 (b)  No,  Sir.  Goods  imported  into
 the  country,  in  addition  to  basic  cus-
 toms  duty  specified  in  the  First  Sche-
 dule  to  the  Customs  Tariff  Act,  1975,
 also  attract  additiona)  duty  equiva-
 lent  to  central  excise  duty  levied  on
 like  articles  manufactured  in  India  in
 terms  of  section  3(1)  of  the  Customs
 Tariff  Act,  1975.  However,  in  situ-
 ations  where  the  total  duty  burden,
 on  account  of  the  basic  and  additional
 duties  makes  the  cost  of  importation

 of  any  goods  uneconomical  thus  pre-
 venting  imports  in  desirable  quanti-
 ties,  exemption  from  payment  of  full
 or  part  of  the  total  import  duty  levi-
 able  on  such  article  is  considered  by
 the  Government.

 Location  of  Godowns  in  which  seized
 Articles  are  stored  by  Customs

 695.  SHRI  PURNA  NARAYAN
 SINHA:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  lay  on  the
 Table  of  the  House  a  comprehensive
 list  of  articles  which  were  seized  by
 Indian  Customs  and  are  stored  in  the
 different  godowns  of  the  country  with
 approximate  Indian  value  of  each
 kind  of  these  smuggled  articles;

 (a)  what  decision  has  been  taken
 by  Government  to  dispose  of  these
 seized  articles;

 (b)  what  are  the  locations  of  the
 godowng  in  which  these  seized  articles
 are  being  stored  and  what  rent  is
 vaid  out  monthly  for  each  of  these
 godowns;

 (c)  is  it  a  fact  that  there  is  ६  half-
 empty  gadown  in  Bombay  rented  at
 Rs.  47,200  per  month  with  some  con-
 fiscated  stores/beggage/cargo/goods

 FEBRUARY  23,  979  Written  Answers  I§2

 worth  less  than  Rs,  95  lakhs  for
 several  years  now;  and

 (d)  if  so,  for  how  many  years  such
 a  rent  is  being  paid  for  so  much  worth
 at  confiscated  articles  ang  how  long
 this  will  continue?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  The  required
 information  about  the  seized  smuggl-
 ed  goods  is  furnished  in  Statement  I.

 (a)  The  manner  of  disposal  of  dif-
 ferent  categories  of  confiscated  goods
 ripe  for  disposal  is  indicated  in  State-
 ment  II.

 (b)  to  (d).  Most  of  the  godowns  in
 which  seized  and  confiscated  goods
 are  stored  are  located  in  Customs
 Houses  and  Central  Excise  Collecto-
 rates  and  hence  no  rent  is  required
 to  be  paid  in  respect  of  such  go-
 downs.  However,  where  there  is
 acute  shortage  of  accommodation,
 godowns  have  been  hired  for  storage
 of  seized  and  confiscateg  goods.

 The  godown  to  which  part  (c)  of

 the  question  refers,  is  a  godown,  the
 second  floor  of  which  was  hircd  by
 Bombay  Customs  from  6-5-1976,  on  a
 monthly  rent  of  Rs.  15,600/-  and  the
 first  floor  at  Rs.  3i,600/-  per  month
 with  effect  from  1-9-1976.  This  go-
 down  is  being  utilised  for  storage  and
 sale  of  confiscated  baggage,  confis-
 cated  air  cargo,  seized  and  confiscat-
 ed  trade  goods,  and  confiscated  post
 parcels.  At  present,  29,507  packages.
 valueq  at  Rs.  6.48  crores,  are  stored
 in  this  godown.  The  figure  of  Rs.  95
 lakhs  referred  to  in  the  question  re-
 fers  apparently  to  the  value  of  con-
 fiscated  goods,  lying  in  the  godown,
 that  had  become  ripe  for  disposal  as
 on  30-9-1978  and  not  to  the  entire
 stocks  held  in  this  godown.  The
 godown  is  not  remaining  half-empty,
 but  is  being  fully  utilised.

 With  the  issue  recently  of  instruc-
 tions  for  disposal  of  heterogeneous
 consumer  items  by  way  of  retail  sale,
 the  goods  stored  in  this  godown  which
 have  become  rip  for  disposal  are  ex-
 pected  to  be  disposed  of  soon.
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 Seizures  of  contraband  articles  and
 confiscation  of  excess  baggage  items  is  I  ५

 a  continuous  process  and  this  godown
 will  be  utilised  for  the  storage  of  such

 goods.  Ae  Currency  (Indian  &  Foreign)  67°04
 Statement  I  5.  Watches  वि  .  वि  58:°37

 Statement  indicating  Category  and  Value
 of  Seized|Corfiscated  which  are

 bying  in
 6.  Liquor  ,  .  .  44°34

 various  Godowns  As
 .  an  ile

 alld.  Electrical  goods  -  .  I34°  49
 Category  Value  (Rs.  in  lakhs)

 I  _2  8.  Synthetic  Textiles  85r-70
 3.  Gold  °  .  +  005°I5  g.  Baggage  Items.  .  हि  r0:0°06
 a  Silver  .  .  282°35  r0.  Other  goods  .  vaeaiab

 .  Diamonds,  Precious  and  semi-
 T.  TBra'sa 3

 precious  stones  .  9i2°57  OTAL  .  .  .  .  58I3°53

 Statement  II

 Manner  of  Disposal  of  Different  Categories  of  Goods

 Name  of  Goods  Manner  of  Disposal

 I  2

 t.  Metallic  Yarn  &  Radiant  Yarn  ,  .  .  Sold  to  weavers  cooperative}
 associations  and  to  actual  users.

 2.  Synthetic  textiles,  है  वि  Re-exported  out  of  India

 3  Liquor

 eo  Watches  .  .  .  .  न

 5.  Electronic  goods  न  नि  नि  .

 6.  Diamonds  .  हे  हर  ‘  5  है

 7.  Gold  and  Silver  .  -  .  °

 8.  Indian  and  Foreign  currency  .,  ०

 Disposed  of  the  India  Tourism
 Development  Corporation”  ag-
 ainst  their  import  quotas  vor
 against  the  quota  of  other  eli-
 gible  hotels  on  the  usual  terms
 and  conditions.

 To  be  handedjover  to  the  H.M.T.

 Calculators  and  tape  recorders  to
 be  offered  to  Government  de-
 partments  for  official  use  and
 educational  and  _  research  in-
 stitutions  and  universities.

 T.V.  sets  sold  to  hospitals.

 .  Rough  and  uncut  diamonds  sold
 by  auction  or  tender  to  impor
 licence  holders  against  debit
 of  their  licences.  Cut  and
 polished  diamonds  sold  for  ex-
 port  only.

 Deposited  in  the  Government  Mint.

 Deposited  with  the  Reserve  Bank
 for  crediting  to  the  Govern-
 ment.

 °  e

 “iene  ~
 ———



 55  Written  Answers  FEBRUARY  23,  979  Written  Answers  I56

 9.  Trade  goods  tm  -  .  .  .  .  .  .  Trade  goods  like  chemicals,  in-
 dustrial  raw  materials,  machin-
 ery  parts  ,  motor  vehicle
 parts  etc.  disposed  of  by  auction,

 To.  Conveyances  वि  .  वि  .  .  Conveyances  like  vessies  and
 vehicles  are  sold  by  public
 auction.  Vessels  and  Indian
 vehicles  suitable  for  Govern-
 ment  departments  are  appro-
 priatecd  departmentally.

 tt.  Precious  and  semi-precious  stones  *  .  डे  है  Rough  and  uncut  precious  and
 other  than  diamonds.  .  :  नि  semi-precious  stones  sold  in  the

 internal  market  by  auction  or
 tender  to  holders  of  import
 licences  against  debit  of  their
 licences.  Cut  and  polished  pre
 cious  and  semi-precious  stones
 other  than  diamonds  are  sold
 internally  by  auction  or  79  ten-
 der.

 42,  Arms  and  Ammunition  ८  2  डर  हा  Arms  and  ammunitions  of  other,
 than  .38  and  .32  bore  revolvers,
 pistols  and  other  ammunition
 are  disposed  of  in  the  following
 manner:

 (a)  Sten  guns  arc  offered  to  the
 Ministry  of  Home  Affairs
 and  those  not  required  by
 them  sold  to  the  Ministry
 of  Defence.

 (b)  All  weapons  of  prohibited
 bore  and  their  ammunition

 are  disposed  of  to  Ordnan-
 ce  Factories  (Ministry  of
 Defence).

 (c)  Crude  weapons  of  indigr-
 nous  make  are  offered  to
 CBI  for  being  exhibited  in
 their  myseum.

 (d)  All  other  weapons  for  which
 licences  are  issued  to  the
 public  are  disposed  of  by
 public  auction.

 (e)  Revolvers/pistols  of  .38  and
 .32  bore  and  their  ammuni-
 tion  are  kept  for  depart-
 mental  use.

 age  Antijuities  ,  .  *  न  3  .  न  .  Antiquities  are  handed  over  to  the
 Archacological  Survey  of  India
 free  of  cost  for  disposal  by  way
 of  gifts  to  different  museums  or
 institutions  or  if  necessary,  by
 other  means.
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 s4.  Perishables  Perishables  such  as  cigarettes  etc
 are  disposed  of  immediately
 after  their  seizure.  These  are
 for  offered  to  the  I.T.D.C.  and
 Air  India.  If

 they
 do  not  lift,

 these  are  sold  through  retail
 sale.

 35.  Miscellaneous  and  heterogenous  items  seized  in  small  lots  These  are  disposed  of  by
 (except  watches).

 केसोय  सरकारों  कमंजारियों  को  बोनस

 696.  श्री  रामदेव  सिह:  क्‍या  उप  प्रधान  धंत्रो
 सथा  बिस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  बरेंगें  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  केन्द्रीय
 सरकारी  कमंत्रारियों  को  बोनस  देने  के  प्रश्न  पर  गत
 वर्ष  संयुक्त  सलाहकार  समिति  से  विचार-विमएं।  किया
 था;

 (ख)  यदि  हां,  तो  केन्द्रीय  सरकारी  कम्मंचारियों
 को  बोनस  दे  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्या
 है;  भौर

 (ग)  उपरोक्त  भाग  (क)  के  सम्बन्ध  में
 ब्यौरा  क्‍या  है?

 वित्त  मंतालय  में  राज्य  मंत्रो  श्री  जुलफिकार
 उल्लाह) :.  (क)  जी,  हां  t

 (a)  विद्यमान  नीति  के  अनुसार  केन्द्रीय
 सरकारी  कमंचारियों  क्रो  बोनस  देय  नहीं  है  t

 (ग)  74/i5  प्रप्नैल,  978  को  हुई  संयुक्त
 परामर्शदाता  तंत्र  की  राष्ट्रीय.  परिषद्‌  की  बैठक
 में,  परिषद्‌  के  कर्मचारी  पक्ष  ने  सरकार  के  झोद्यो-
 गिक  कर्मचारियों  के लिए  बोनस  की  स्वीकायंता  का
 प्रश्न  उठाया  था।  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 को,  झपना  दृष्टिकोण  शीघ्र  स्पष्ट  करने  का  भ्रनुरोध
 किया  था।  उन्होंने  यह  तर्क  दिया  चुंकि  यह  मान
 लिया  गया  है  कि  बोनस  आ्ास्थगित  मजदूरी  है  अत:
 कोई  कारण  नहीं  है  कि  सरकारी  कमंचारियों  को
 बोनस  की  स्वीकृति  के  लिए  हकदारी  न  दी  जाए
 जब  कि  सरकार  के  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी
 लेत  के  तदनुरूप  कर्मचारी  बोनस  पभ्रधिनियम  के
 उपबन्धों  के  भ्रधीन  श्ाते  हैं  7  फिर  10/11
 अगस्त,  978  को हुई  राष्ट्रीय  परिषद्‌  की  बैठक  में,  कम-
 जारी  पक्ष  हे  बताया  है  कि  डाक  व  तार  ,  रेलवे  ध्रौर

 the  Customs  Houses  through
 retail  sale  after  meeting  the  re-
 quirements  of  the  Government
 departments  and  cducational
 and  research  institutions  etc.
 as  the  case  may  be.

 रक्षा  विभागों  में  सरकार  के  प्रौद्योगिक  कमंचारियों
 के  वीच,  उन्हें  बोनस  की  भ्रस्वीकार्यता  के  कारण  से,
 प्रसन्‍्तोष  है।  उन्होंने  कहा  कि  वे  झ्राशा  कर  रहे
 थे  कि  नई  सरकार  विभागीय  ओऔ्रौद्योगिक  कर्मचारियों
 पर  भी  बोनस  अधिनियम  के  उपबन्ध  लाग  करने  के
 लिए  निर्णय  करेगी  और  उन्होंने  इस  निर्णय  में  विलम्ब
 होने  पर  चिन्ता  प्रकट  की  है  ?  राष्ट्रीय  परिषद्‌
 के  प्रध्यक्ष  (मंत्रिमंडल  सचिव)  ने  कमंचारी  पक्ष  को
 यह  सूचना  दी  है  कि  यह  मामला  श्भी  विचाराधीन
 है  और  इस  सम्बन्ध  में  कर्मचारी  पक्ष  के  विचारों  से
 सरकार  पहले  से  प्रवगन  है

 Agreement  with  Sri  Lanka  jn  the  field
 of  Cooperative  Movement

 697.  SHRI  DHIRENDRANATH
 BASU:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATON  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  agreement  has
 been  signed  recently  with  Sri  Lanka
 on  behalf  of  India  for  closer  ties  in
 the  fields  of  co-operative  movement
 and  also  ta  strengthen  its  capacity  for
 effective  assistance  in  national  deve-
 lopment;

 (b)  if  so,  what  are  the  practical
 gains  and  positive  possibilities;  and

 (c)  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION)  SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL):  (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.
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 Fall  in  prices  of  Agricultural  Produce
 and  rise  in  prices  og  Manufactured

 Goods

 698.  SHRI  D.  B.  PATIL:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  there  is  a  trend  ot
 constant  fall  in  prices  of  agricultural
 produce  and  as  well  a  trend  of  con-
 stant  rise  in  prices  of  manufactured
 goods  for  the  last  two  years;  and

 (b)  what  steps  Government  have
 taken  to  arrest  this  trend  and  what
 is  the  result  of  such  steps  taken?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)
 and  (b).  From  the  attached  state-
 ment  it  may  be  seen  that  prices,  both
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 of  agricultural  produce  and  manufac-
 tureqg  goods,  tend  to  fluctuate  from
 time  to  time,  and  there  is  no  consis-
 tent  trend  one  way  or  the  other.  How-
 ever,  in  view  of  the  fact  that  agri-
 cultura]  prices  tend  to  fluctuate  more
 sharply  than  industrial  prices,  Gov-
 ernment  deploys,  in  the  interest  of
 farmers,  a  number  of  instruments.
 such  as,  price  support  for  the  major
 agricultural  commodities,  buffer
 operations  and  supply  of  inputs  at
 reasonable  prices.  Thus,  the  excise
 duty  on  electricity  imposed  in  the
 1978-79  Budget  was  waived  in  respect
 of  power  used  for  irrigation.  Gov-
 ernment  have  also  reduced  the  prices
 of  fertilisers  on  a  number  of  occa-
 sions  in  the  past.  On  the  other  hand,
 the  prices  of  important  manufactur-
 ed  commodities  are  set  at  reasonable
 levels  on  the  basis  of  enquiries  con-
 ducted  by  the  Bureau  of  industrial
 Costs  and  Prices,  etc.

 Wholesale  Prices  of  Manufactured  Products  and  Agricultural  (including  animal  husbandry)  Products

 (Base  :  1970-71-100),

 Index  for  Manufactur-  Index  for  Agricultura
 ed  Products  Products®

 I  2  3  4  5

 Weight  49°87  40°  42

 1977-78

 April  77°9  ००  72°7

 May  880°3  0  (4b  43)  1781  (+9'  7)

 June  38:°8  (-b0°8)  178-5,  =  (+0°2)

 july  .  .  :8:°9  —  (—or8)  79°4  (40°5)

 August  385°6  =  (0°)  :78°5  (—0'5)

 September  i82°0  =  (4+0°2)  777t  (0:8)

 October  ,  वि  .  3798  =  (3°  2)  372°6  =  (—2"5)

 November  ®  .  378°g  (—o-6)  I72°0-  (—0'3)

 December  -  &  '79°3  (+0°3)  7492  (443)

 January  .  .  .  ‘wT  6  (—o9)  1 औ  ०  (—0:  मे

 February  ,  5  '974°5  (-r  7)  169°9  (—2"4)

 March  >  169°8  7६  (0°!)
 r  ge  eg  झ्  es  ae TF  व क्त  ७७७४
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 —_

 May  .  न  ७

 June  न  न  न  .  न

 July  .  .  .  .  .

 August  ,  .  .

 September

 October  .  a  मद

 November  (P)  .  .

 December  (P)  न

 January  (P)

 वा4' 7  (—0'7)  ¥70°0  =  (+o  7)

 474°4  (—o  2)  7778  —  (-+4°2)

 997730  (+0°7)  ¥72°3  (+0°3)

 178*7  —  (+0°8)  "75°2,  (+197)

 179°2  (+0°3)  474°9  (—o  ०)

 7796  (+0°2)  173°5  (—0°8)

 180°9  (+0°7)  174°0°  (-+0°3)

 i8i-5  —  (+0°3)  ¥72°4  (—o:9)

 i80°4  (—o-:  8)  I69°0  (—2°0)

 479°3  (04  )  169°3  (०+'»)

 (P)=  Provisional.

 *Cmposite  Index  for  the  groups  Food  Articles  and  Non-Food  Articles  of  the  major
 group  Primary  Articles.

 Note.-  —Figurcs  in  the  brackets  indicate  per  cent  change  over  the  previous  month.

 इंडियम  एयरलाहन्स  के  गोदामों  से  पड़  उपररणों
 तथा  खराब  पड़े  विमानों  का  मूल्य

 700.  श्री  दयारासम  शाक्य  :  क्‍या  पयंटन
 झोर  नागर,  बिमामन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि ः

 (क)  हवाई  भ्ड्डों  पर  दृण्डियन  एयरलाइन्स
 के  शोबामों  में  ऐसे  कितने  मूल्य  के  नए  और  पुराने
 उपकरण  एबं  मशीनरी  है  जिनका  उपयोग  नहीं
 किया  जा  रहा  शौर  तत्सम्बन्धी  अलग  झलग  ब्यौरा
 क्या  है;  भौर  «*

 (a)  देश  में  इस  समय  विभिन्न  हवाई  झ््डों
 o  पर  कितने  मृल्य  के  तथा  कितने  विमान  खराब

 पड़े  हैं  ?

 पर्यटन  शोर  सागर  विमानन  मंत्री  (री  पुरुषोत्तम
 कोशिक)  :  (क)  इंडियन  एयरलाइन्स  के  पास  माल
 गोदाम  में  सेवा  से  हटाये  गये  वाइकाउंट

 ट्
 विमान  को

 छोड़  कर  कोई  उपस्कर  तथा  म  एसी  नहीं
 पड़ी  है  जो  इस्तेमाल  के  काबिल  न  हो  या  जिसका
 इस्तेमाल  न  हो  रहा  हो।  इन  विमानों  को  भ्रलग
 निकाला  जा  रहा  है  तथा  बिक्री  क  लिए  उनका  मृल्य
 निर्धारण  किया  जा  रहा  है।

 (ख)  एयर  इष्डिया  तथा  इंडियन  एयरलाइस
 का  कोई  भी  विमान  भारत  के  किसी  भी  विमान-
 क्षेत्र  पर  खराब  हुआ  नहीं  पड़ा  है।

 448  LS—

 इणष्डियन  एयरलाहन्स  के  हवाई  टों  पर  घास
 काटने  के  लिए  ढके

 70i.  श्री  दघाराम  शाक्य  :  क्‍या  पयंटन
 धर  नागर  विभानन  मती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (क)  क्या  देश  के  बड़े  नगरों  में  स्थित  इंडियन
 एयरलाइंस  के  हवाई  भ्रट्टों  पर  घास  काटने  प्रादि  के
 ठेके  दिये  जाते  2;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उनसे  सरकार  को  प्रतिवर्ष
 किसनी  झाय  होती  है  ;

 (ग)  यात्रियों  का  सामान  ले  जाने  के  लिए
 प्राइवेट  ठेकेदारों  द्वारा  कुलीं  भर्ती  किये  जाने  के  क्या
 कारण  हैं  जब  कि  इृण्डियन  एयरलाइसन्स  द्वारा  यात्रियों
 का  सामान  लादने  और  उतारने  के  लिए  माल  लादने
 वालों  की  भर्ती  की  जाती  है  ;भौर

 (घ)  एक  ही  प्रकार  के  पदों  के  लिए  इण्डियन
 एयरलाहन्स  झौर  प्राइवेट  ठेकेदारों  ट्वारा  भर्ती  किये
 जाने  के  प्रयोजन  कया  हैं?

 पर्यटन  झोर  नागर  विमानन  मंत्री  (भो  पुरुषोत्तम
 कोशिक)  :  (क)  जी,  हां  ;  झन्तर्राष्ट्रीय
 विमानक्षेत्रों  क ेमामले  में  भारत  प्नन्तर्राष्ट्रीय  विमान-
 पत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  तथा  अन्य  सिविल  विमान-
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 क्षेत्रों  के  मामले  में  नागर  विमानन  के  महानिदेशक
 हारा  ऐसे  धास  काटने  सम्बन्धी  ठेकों  से  इंण्डियन
 एयरलाहन्स  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है।

 (ख)  चार  भन्तर्राष्ट्रीय  विमानक्षेत्रों  पर  तथा

 व
 _सिविल  विमानक्षत्नों  पर  घारू  काटने  सम्बन्धी

 ठेकों  से,  पिछले  लीन  वर्षों  की  शझाय  के  क्‍झ्राधार  पर,
 प्रति  बच  झौसत  राजस्व  ld  52  लाख  रुपये  था  ।

 (ग)  भोर  (8).  इष्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा
 नियुक्त  किय  गये  पोर्टेरों  को  विमान  में  तथा  टर्मीनल
 भवन  व  टरनेक  क्षेत्र  क झन्दर  सामान,  माल  तथा
 डाक  चढ़ाने  व  उतारने  के  काम  में  लगाया  जाता
 है।  ठेकेदारों  द्वारा  नियुक्त  किए  गए  पोर्टरों  को
 टर्मीनल  के  सिटी  साइड  पर  यात्रियों  की  धुविधा  के
 खिये  उनके  व्यक्तिगत  सामान  को  उनकी  कारों  /
 सार्वजनिक  परिवहन  से  तक  लाने,  छू  जाने  के  काम
 में  लगाया  जाता  है।

 Recommendations  of  Committee  on
 Direct  Tax  Laws  relating  to

 Charitable  Trusts

 702.  SHRI  R.  K.  MHALGI:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER

 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 unstarred  question  No.  2797  on  the  &th
 December,  978  about  representations
 regarding  exemption  under  Income
 Tax  Act  and  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Direct  Tax  Laws  Committee  have  in
 their  report  (interim)  made  recom-
 mendation  relating  to  Charitable
 Trusts  in  the  light  of  the  Supreme
 Court’s  decision  reported  in  0]  ITR
 at  page  234  and  if  so,  when;

 (b)  since  when  the  said  matter  is
 under  consideration  of  Government;

 (c)  whether  the  Government  have
 reached  the  decision  and  if  so,  when
 and  the  details  thereof;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  for  delay
 and  when  the  Government  shall  take
 the  final  decision?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a
 Yes,  Sir.  A  recommendation  in  this
 regarq  has  been  made  by  the  Direct
 Tax  Laws  Committee  (Chokshi  Com-
 mittee)  in  para  2.7  of  their  Interim
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 Report  which  was  submitted  in  Dec-
 ember,  1977,

 (b)  to  (d).  The  Interim  Report  of
 the  Chokshi  Committee  consists  of  4
 Chapters  containing  77  observations
 and  recommendations.  A  few  of  these
 recommendations  which  could  be
 easily  incorporated  in  the  tax  law
 were  implemented  through  Finance
 Act,  1978.  The  other  recommenda-
 tions  (including  the  recommendation
 referred  to  above)  are  under  consi-
 deration.  A  Bill  to  give  effect  to  such
 of  these  recommendations  as_  are
 found  acceptable  by  the  Government
 is  proposed  to  be  introduce  as  early
 as  possible.

 Items  exported  from  India

 703.  SHRI  A.  MURUGESAN:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  what  are  all  the  items  that  are
 being  exported  from  India  and  if  so,
 State-wise  details;  and

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the
 respective  State  Governments  are  nat
 being  consulted  at  the  time  of  select-
 ing  the  items  for  export,  if  so,  the  rea-
 sons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  Official
 foreign  trade  statistics  are  recorded
 On  all  India  basis  and  State-wise  data
 is  not  maintained.  India’s  important
 export  items  include  tea,  coffee,  to-
 bacco,  spices,  oil  cakes,  cashew  ker-
 nels,  fish  and  fish  products,  sugar,
 iron  ore,  leather  and  leather  manufac-
 tures  textiles  including  garments,  jute
 manufacturers,  engineering  goods,
 chemicals  and  allied  products,  handi-
 crafts  including  gem  and  jewellery,
 iron  and  steel,  etc.

 (b)  The  primary  object  of  the  Gov-
 ernment  is  to  promote  exports  to  the
 maximum  extent,  but  in  such  a  man-
 ner  that  the  economy  of  the  country
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 is  not  affected  by  unregulated  exports
 of  items  essentially  needed  within
 the  country.  Export  control  is,  ¢here-
 fore,  exercised  in  respect  of  a  iimited
 number  of  items  whose  exports  have
 to  be  either  banned  or  alloweq  on
 restricted  quota  basis  or  on  merits
 basis  etc.  It  is  no  doubt  true  that
 certain  product  groups  have  been
 identified  as  having  very  good  export
 potential.  Special  efforts  are  being
 made  to  promote  the  export;  of  these
 product-groups,  and,  in  these  efforts,
 the  State  Governments  are  consulted.
 Recently,  a  Chief  Ministers’  Confe-
 rence  was  convened  to  discuSs  issues
 related  to  export  promotion  and  also
 to  identify  measures  so  as  to  involve
 the  State  Governments  in  export  pro-
 motion  to  a  greater  extent.

 Upgradation  of  Posts  «f  Head  Clerks
 to  Grade  II  Supervisors  in  Income-

 Tax  Department

 704.  SHRI  A.  MURUGESAN:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there
 are  three  divisions  in  the  Supervisory
 Cadre  i.e.  qd)  Head  Clerk  (2)  Grade
 II  Supervisor  (3)  Grade  I  Supervisor
 in  the  Income-tax  Department;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 the  duties  and  responsibilities  of  the
 three  divisions  are  more  or  less  the
 same;  and

 (c)  if  so,  the  reason  why  Govern-
 ment  could  not  upgrade  the  post  of
 Head  Clerks  ta  Grade  II  Supervisors?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  While  the  duties  are  more  or
 less  same,  the  responsibilties  of  the
 higher  cadre  are  greater.

 (c)  Does  not  arise.

 Promotion  to  the  post  of  Inspectors  in
 the  Income  Tax  Department

 705.  SHRI  A.  MURUGESAN:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  333
 per  cent  of  posts  are  reserved  for  ‘the
 date  of  passing  the  examination’  for

 promotion  to  the  post  of  Income-tax
 Inspector  in  the  Income-tax  Depart-
 ment;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 date  of  passing  is  not  considered  for
 the  other  cadres  in  the  same  depart-
 ment  and,  if  so,  the  reason  therefor;

 and  _!  *h

 (c)  the  reason  why  Goverr-
 ment  are  not  giving  up  the  date  of

 passing  as  is  not  considered  in  other
 cadres?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  to  (c).
 Although  the  Recruitment  Rules  do
 not  provide  for  reservation  of  33-1/3
 per  cent  for  promotion  to  the  post  of
 Inspector  on  the  basis  of  the  ‘year  of
 passing’  by  operation  of  administra-
 tive  orders,  the  quota  for  such  promo-
 tion  works  out  to  33-1/3  per  cent.  In
 the  Income-tax  Department,  passing
 of  the  departmental  examination  for
 Inspectors  is  a  condition  precedent  for
 promotion  of  U.D.Cs  and  other  minis-
 terial  staff.  The  promotion  is  made
 on  the  basis  of  seniority-cum-merit.
 In  judging  the  merit,  the  year  of
 passing  the  Inspectors,  Examination  is
 considered  relevant,  particularly  be-
 cause  the  Inspector’s  post  is  on  the
 executive  side.  For,  promotion  to  the
 posts  of  Head  Clerks,  Supervisor
 Grade  I  and  II  in  the  ministeria]  line,
 U.D.Cs  do  not  have  to  pass  any  exami-
 nation.  Since  the  posts  of  U.D.Cs  re-
 served  for  promotion  (50  per  cent)
 are  filled  up  on  seniority-cum-  fitness
 basis,  it  is  not  considered  necessary  to
 give  precedence  to  a  junior  person
 over  a  senior,  merely  because  the
 junior  has  passed  the  departmental
 examination  earlier.
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 Representation  fer  upgradatien  ef
 +  Inceme-tax  Officers

 (Group-B)
 if

 706.  SHRI  A.  MURUGESAN:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Government  has  re.
 ceived  any  representation  from  the
 Income-tax  Officers  (Group-B)  to  up-
 grade  them  as  _  Income-tax  Officers
 (Group-A);

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Income-tax  Officers  (Group.B)  and
 Income-tax  Officers  (Group-A)  are
 doing  the  same  nature  of  work  in  the
 Income-tax  Department;  and

 (c)  if  so,  the  reason  why  the  Gov.
 ernment  are  not  accepting  their  gen-
 uine  demand?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  Represen-
 tations  have  been  received  from  the
 All  India  Federation  of  Income  Tax
 Gazetted  Services  Association;  that
 all  Income-tax  Officers  (Group  ‘B’)
 with  five  years  service  should  be  pro-
 moted  as  Income-tax  Officers  (Group
 ‘A’).  Rs

 (0)  and  (ec).  Although  Income-
 tax  Officers  (Group  ‘A’)  and  (Group
 ‘B')  derive  the  same  powers  under
 the  Income  Tax  Act,  generally  In-
 come-tax  Officers  (Group  ‘A’)  are
 intended  to  be  given  more  important
 wards  and  cases,  except  during  their
 probation  and  training  stages.  How-
 ever,  Income-tax  Officers  charges  have
 not  yet  been  identified  on  job  classifi-
 cation  basis  to  be  manned  either  by
 Group  ‘A’  or  by  Group  ‘B’  Income-
 tax  Officers.  Till  such  job  classifica-
 tion  is  done,  officers  are  posted  keep-
 ing  in  view  the  requirements  of  the
 job  and  the  availability  of  officers.
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 Bad  quality  eof  Rubber  imperted  from
 det,  rat  Abread

 707,  SHRI]  SURENDRA  BIKRAM:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-

 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  large
 quantity  of  rubber  imported  0
 abroad  in  second  half  of  978  was  of
 bad  quality  for  which  consuming  in.
 dustry  is  sore;

 (b)  if  so,  what  was  the  total  quan.
 tity  of  such  bad  rubber  and  how  much
 money  is  involved  in  the  same;  and

 (c)  what  factors  are  responsible  for
 receiving  such  bad  quality  rubber
 from  abroad?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL):  (a)  to  (c).  The  entire
 quantity  of  41,750  tonnes  of  natural
 rubber  imported  by  the  State  Trading
 Corporation  in  the  second  half  of  978
 was  of  standard  quality  except  250
 tonnes  which  got  damaged  by  rainy
 water  during  the  voyage.  Even  this

 quantity  is  usable  after  drying  accord-

 ing  to  expert  technical  advice.

 Import  of  Glazed  Paper

 708.  SHRI  MADHAVRAO  SCINDIA:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE.
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  have  decided  to  import  glazed
 paper  under  open  general  licence
 scheme;

 (b)  if  so,  factor  necessitating  to  take
 the  decision  in  this  regard;  and

 (c)  quantity  expected  to  be  import-
 ed  during  the  next  two  years  and

 country  from  where  it  is  to  be  ur

 ported?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE:
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  207१
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 Users  who  require  “Glazed  Mechani-
 cal  Printing  Paper”  as  a  raw  material
 for  their  production  activity,  can  im-

 port  their  requirement  under  Open
 General  Licence,  subject  to  the  condi-
 tion  laid  down  in  the  Import  Policy,  ,
 1978-79.  “Glazed  Imitation  Parch-
 ment  Paper”  appears  in  the  list  of
 Restricteg  items  in  the  Import  Policy,
 1978-79  and  allowed  for  import  to
 Actual  Users  accordingly.

 (b)  Import  was  considered  neces-

 sary  having  regard  to  domestic  pro-
 duction  and  demand.

 (c)  The  information  is  not  available
 at  present.

 Supersessions  in  promotion  of
 Officials  in  L.A.

 709.  SHRI  MADHAVRAO  SCINDIA:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whethe:  it  is  a  fact  that  recently
 there  have  been  supersessions  in  the
 promotion  of  officials  in  Indian  Air-
 lines  as  a  result  one  of  its  Director  of
 Operation  has  asked  for  premature  re-
 tirement;  and

 (b)  if  so,  facts  thereoi?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUOSHIK):  (a)  and  (b).
 The  post  of  Deputy  Managing  Direc-
 tor,  which  was  filled  recently,  igs  a
 selection  post  appointment  to  which
 igs  made  with  the  approval  of  the

 Appointments  Committee  of  the  Cabi-
 net.  The  appointment  involved  the

 supersession  of  one  officer  which
 is

 inherent  in  any  system  of  appoint-
 ment  by  selection.

 The  officer’s  request  for  voluntary
 retirement  was  linked  with  his  request
 for  deputation  to  a  foreign  airline.
 The  latter  request  is  under  considera-
 tion.

 I70
 *

 Implementation  of  Agreement  reached
 at  with  Bankmen

 710.  SHRI  MADHAVRAO  SCINDIA:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  details  of  agreement  reached  for
 calling  off  strike  by  Bankmen  who  had
 proposed  to  go  on  indefinite  strike
 from  the  2nd  February,  1979;

 (b)  whether  the  agreements  reach.
 ed  at  have  been  implemented  by  Gov-
 ernment;  and

 (c)  if  so,  when  it  is  expected  to  be
 implemented?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  to  (c).
 On  the  2ist  January  979  the  follow-
 ing  Press  communique  was  issued;

 “As  a  result  of  the  discussions  the
 representative;  of  All  India  Bank  Em-
 Ployees  Association,  Indian  National
 Bank  Employees  Congress  and  the
 Indian  Banks  Association  had  with
 the  Finance  Minister  and  the  Labour
 Minister,  a  basis  for  an  agreement  on
 the  Dearness  Allowance  formula  and  fer
 continuing  the  negotiations  has  been
 identified.  All  the  outstanding  mat-
 ters  relating  to  the  demands  of  the
 employees  and  the  Indian  Banks’  Asso-
 ciation  will  now  be  discussed  and
 agreement  reached  through  negotia-
 tions.  Further  negotiations  wil]  be
 continued  from  29th  January  1979,  In
 view  of  the  basic  of  agreement  that
 has  been  identified,  the  representatives
 of  All  India  Bank  Employees  A:so-
 ciation  and  Indian  National  Bank  Em-
 ployees  Congress  have  agreed  to  give
 up  non-cooperation  and_  restore  nor-
 malcy  in  the  functioning  of  banks
 with  immediate  effect.”

 Negotiations  have  been  resumed  and
 are  continuing.  It  is  for  the  manage-
 ment  and  the  employees  representa-
 tives  to  come  to  a  settlemené  on  all
 outstanding  issues.  It  wil]  not  be  in
 the  interest  of  smooth  conduct  of
 negotiations  and  settlement  to  disclose
 any  further  details  in  this  regarg  at
 this  stage.



 जा  Written  Answers

 Development  of  Tourist  Spots  in
 Karnataka  during  1979-80

 7ll.  SHRI  JANARDHANA  POO-
 JARI:  Will  the  Minister  of  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATON  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  has  any
 proposal  to  develop  tourist  spots  in
 Karnataka  during  1979-80;  ang

 (b)  if  so,  the  details  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURSHOT-
 TAM  KAUSHIK):  (a)  and  (b).  The
 Central  Department  of  Tourism  has
 included  the  construction  of  a  Youth
 Hostel  at  Mysore  and  preparation  of  a
 Master  Plan  of  Hampi  under  its  Plan
 programme  for  1979-80.  The  imple-
 mentation  of  the  master  plan  (land-use
 plan)  of  Aihole,  Pattadkal  and  Badami
 is  also  proposed  to  be  taken  up  in  con-
 Sultation  with  the  State  Government
 and  Archaeological  Survey  of  India

 subject  to  availability  of  funds.  I.T.D.C.
 will  complete  the  work  on  the  expan-
 Sion  of  the  Lalitha  Mahal  Hotel  at
 Mysore  by  1979-80,  which  was  started
 during  1978-79.  I.T.D.C.  has  a  token
 provision  for  undertaking  construction
 of  Travellers  Lodges  at  various  places
 including  one  at  Hampi  in  Karnataka.

 Dearth  of  trained  Pilots  after  some
 years

 7i2.  SHRI  VIJAY  KUMAR  N.  PATIL:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  is  it  a  fact  that,  due  to  the  ex.
 pansion  of  Indian  Airlines  services  and
 paucity  of  adequate  training  facilities
 for  sufficient  number  of  new  entrepre-
 neur  pilots  there  will  be  dearth  of
 trained  pilots  after  some  years;  and

 (b)  if  so,  what  steps,  in  advance  the
 Government  propose  to  take  to  avert
 such  situation?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOT-
 TAM  KAJUSHIK):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.  *
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 स्टार  पेपर  मिह्स  fro,  कलकतसा  हारा  & 211 ६
 शुल्क,  सोसा  शुल्क  झोर  प्रायकर  का  भुगताव

 7i3  a  gee  खम्द  Sway  :  या
 उप  प्रधान  संत्रो  लथा  लिस  मंत्री यह  बतान ेको  कपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  गत  तीन  बचों  के  दौरान  सहारनपुर
 स्थित  स्टार  पेपर  मिस्स  fro,  ब्रेबोर्न  रोड,  कलकत्ता
 द्वारा  उत्पाद  शुल्क,  सीमा  शुल्क  झौर  झायकर  के  रुप  में
 कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  गया  शौर  उस
 पर  इनका  कितनी  धनराशि  बकाया  है;  भौर

 (ख)  इस  फर्म  की  स्थापना  होने  से  लेकर
 झब  तक  हस  में  बर्ष-वार  कितनी

 पु
 निवेज्ञ  किया

 गया  है भौर  उसमें  कितने  भागीदार  है  धौर  भागीदारों
 द्वारा  झ्रायकर  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  का  भुगतान
 किया  गया  है भौर  उन  प्रन्य  उद्योगों  भौर  व्यापारों  के
 नाम  कया  हैं  जिनमें  ये  व्यक्ति  भागीदार  हैं  भौर
 उनमें  पृथक्‌  पृथक  मामले  में  कितना

 हि
 निवेश

 किया  गया  है घौर  उन  पर  प्रायकर  कितनी
 धनराशि  बकाया  है  शौर  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 उनके  द्वारा  धायकर  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  का
 भुगतान  किया  गया  है।

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंतो  ो  अलफिकार
 उल्लाह)  :  (क)  जहां  तक  मैसर्स  स्टार  पेपर
 मिल्स  लिमिटेड,  कलकता  द्वारा  गत  तीन  बर्षों  में
 से  प्रत्येक  वर्ष  में  सीमा  शुल्क  को  प्रदायगी  के  बारे  में
 सूचना  का  सम्बन्ध  है,  वह  प्रस्तुत  नहीं  की  जा  सकती
 क्योंकि  किसी  भी  झायातकर्ता  निर्यातकर्ता  हारा
 दा  किए  गए  सीमा  शुल्क  का  वर्ण-बार  रिकाड  नहीं
 रखा  जाता  है|

 प्रश्न  में  मांगी  गई  प्रन्य  सूचना  इकट्ठी  की
 जा  रहो  है  धौर  यथा  संभव  शीघ्र  सदन-पटल  पर  रख
 दी  जायगी  ।

 (वा) यह  पता  चला  है  कि  मैसर्स  स्टार  पेपर
 मिस्स  लिमिटेड,  कलकता  एक  सिमिटेड  कम्पनी  है
 जो  कम्पनी  भ्रधिनियम  के  प्रधीन  पंजीकृत  है,  भौर
 इस  प्रकार  इसका  कोई  भागीदार  होने  का  प्रश्न

 ही  नहीं  उठता  ।  इस  समय  विधि,  न्याय  भौर
 कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  (कम्पनी  कार्य  विभाग)  के
 पास  उपलब्ध  सूचना  के  प्नुसार,  उक्त  कम्पनी  के
 पंजीकरण  की  लारीख  «3i-8-936  है  भौर
 उसमें  लगाई  गई  पूंजी  के  बर्ष-बार  ब्यौरे  निम्नामुसार

 निम्नलिखित  को  समाप्त  झबधि  प्रद  पूंजी
 के  लिये  तुलन-पत्र  के  प्नुसार

 (xo  लाखों  में  )
 3i-3-949  से
 3I-3-956  तक  40.00
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 निम्नलिखित  की  समाप्त  झवधि  प्रदत्त  पूंजी
 के  लिये  तुलन-पत  के  प्रमुसार

 (२०  लाखों  में)

 313-1957  87.85
 30-9-1958  00.00
 20-9-1959  123,25
 30-9-1960  69.98
 30-09-1961  69.99
 30-9-1962  219.32
 30-9-1963  से
 30-9-1966  तक  29.98
 30-9-1967  से
 30-9-1969  तक  259.98
 3I-3-970  से
 3I-3-97]  तक  259.98
 3i-3-972  से
 3I-3-974  तक  229.98
 3I-3-975  से
 3I-3-976  तक  225.36
 31-39-1977  229.  06

 ‘

 झशोक  पपर  मिल्स  लिमिटेड,  झासाम  हारा  उत्पादन
 शुल्क,  सोसा  शुल्क  शोर  श्रायकर  का  भुगतान

 14.  शो  हुकम  म्द  कछवाय  :  क्या
 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंग  किः

 (क)  प्रशोक  पेपर  मिल्स  लिमिटेड,  णोगीधोपा,
 जिला  गोझ्ालपाड़ा  (प्रसम)  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों
 में  कितना  उत्पादन  शुल्क,  सीमा  शुल्क  श्रौर
 झाय  कर  का  भुगतान  किया  गया  है  शौर  हस  कम्पनी
 ने  भी  कितना  भुगतान  करना  है;  भौर

 (ख)  इस  फर्स  की  स्थापना  के  बाद  से  इस  में
 झब  तक  वर्ष-वार,  कितनी-कितनी  पूंजी  लगी  हैं,
 इसके  भागीदारों  की  संख्या  क्‍या  है;  इसके  भागी
 दारों  ने  भ्रब  तक  कितना  झायकर  का

 ान
 किया  है,

 वे  किन  प्रन्य  उद्योगों और  ब्यापार  में  भागीदार  हैं,
 उन्होंने  हन  उद्योगों  भौर  व्यापार  म  कितनी  पूंजी
 लगाई  है,  उन  पर  पिछले  तीन  वर्षों  से  सम्बन्धित
 झाय  कर  की  कितनी  राशि  बकाया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सतो  (श्री  जुलफिकार
 उल्लाह)  :  (क)  जहां  तक  मैसस  भ्रशोक  पेपर
 मिलस  लि०,  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक
 वर्ष  में  झदा  किये  गये  सीमा  शुल्क  के  बारे  में  सूचना
 का  सम्बंध  है,  वह  प्रस्तुत  नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि
 किसी  भी  प्रायातकर्त्ता/निर्यातकर्ता  विशेष  द्वारा
 ध्दा  किये  गये  सीमा  शुल्क  का  वर्षवार  रिकार्ड  नहीं
 रखा  जाता  है  1

 प्रश्न  में  मांगी  गई  भ्रन्य  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  भ्रौर  यथासम्भव  शीघ्र  ही  सदन-पटल  पर  रख  दी
 जायगी  |

 (ख)  यह  पता  चला  है  कि  मैसर्स  प्रशोक
 पेपर  मिल्स  लिमिटेड  एक  लिमिटेड  कम्पनी  है  शौर
 कम्पनी  भ्रधिनियम  के  अधीन  पंजीकृत  है  भश्रौर  इसलिए
 उसका  कोई  भागीदार  होने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 इस  समय  विधि,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय,
 (कम्पनी  कायं  विभाग)  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के
 झनुसार  उक्त  कम्पनी  क॑  पंजीकरण  की  तारीख
 (29-8-1957  है  श्रौर  इसमें  लगाई  गई  पूंजी

 के  वर्ष  वार  ब्यौरे  निम्नानुसार  हैं:--

 प्रदत्त  पूंजी निम्नलिखित  को  समाप्त  होने
 वाली  झवधि  के  लिये  तुलन-

 पत्र  के  अनुसार

 (लाख  २०  में)

 3I-2~-958  0,33
 3I-2-959  5.22
 3I-2-960  3.0I
 3I-2-96]  96,82
 3I-2-962  4  90
 3I-2-963  206.34
 3I-2-964  216.  48
 3I-2-965  232.98
 3I-2-966  232.98
 3I-2-967  232.98
 3i-2-968t
 3-2-969f
 3I-2-970  232.98
 3I-2-97)  360.35
 3I-2-972  02.9
 3I-2-973  502.23
 3I-I2-i974  503.  3]
 31-12-1975  503.  39
 3I-2-976  503.  39

 $3I-2-968  और  3I-22-969  तक
 की  स्थिति  के  प्रनुसार  कोई  लेखे  प्रकाशित  नहीं  किये
 जा  सके  थे  क्‍योंकि  उन  तारीखों  को  कम्पनी,  कलकत्ता,
 उच्च  न्यायालय  के  श्रादेशों  के  अधीन  परिसमापना-
 घीन  थी।  कम्पनी  भ्रधिनियम  की  धारा  39]  के
 प्रधीन  इस  कम्पनी  को  970  में  फिर  से  चालू
 किया  गया  था  1d

 कामरूप  पेपर  मिल्स,  गोहाटी  द्वारा  उत्पादन  शुल्क,
 सीमा  शुल्क  झौर  ग्रायकर  का  भुगतान

 qs.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय:  क्या  उप-
 प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  कामरूप  पेपर  मिल्स,  बी०  झार०  फकान
 रोड,  भरालामुख,  गौहाटी  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  कितना  उत्पादन  शुल्क,  सीमा-शुल्क  श्रौर  श्राय



 775  Written  Answers

 कर  का  भुमतान  किया  गया  झौर  कितना  भुगतान
 बाकी  है;  जौर

 +(ख)  इस  फर्म  की  सपना के  बाद  से  भव
 तक,  बर्णवार,  कितनी-कितनी  पूंजी  लगी  है,  इसके
 भाजीदारों  की  संख्या  क्‍या  है,  इसके  भागीदारों  ने
 ब  तक  कितना  झायकर  का  भुगतान  किया  है,  मे
 किन  झन्य  उद्योगों  और  व्यापार  में  भागीदारों  हैं,
 उन्होंने  इन  उद्योगों  शौर  व्यापार  में  कितनी  पूंजी
 लगाई  है,  उन  पर  पिछल  तीन  वर्षों  से  सम्बन्धित
 झाय  कर  की  कितनी  राशि  बकाया  है  ?

 विस  मंब्रालय  में  राज्य  संद्रो  थो  जुबफिकार
 उल्लाह)  :  (क)  जहां  तक  मेससे  कामरूप  पेपर
 मिखस  गोौहाटो  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  में  से  प्रस्येक
 बचे  में  सीमा  शुल्क  की  भ्रदायगी  को  सूचना  का  सम्बन्ध
 है,  बह  प्रस्तुत  नहीं  की  जा  सकतो,  क्‍योंकि  किसी  भी
 धायातकर्ता  निर्यातकर्ता  द्वारा  दा  किए  गए  सोमा-
 शुल्क  का  बर्ष-वार  रिकाई  नहों  रखा  जाता  है  t

 we  में  मांगी  गई  अन्य  सूचना  एकल्रित  को
 था  रहो  है  ग्लोर  यथासंभव  शोध  सटन-पटल  पर  रख
 दो  जाएगी  t

 (ख)  वह  पता  चला  है  कि  मैमस  कामरूप
 मिलस  लिमिटेड  एक  कम्पनों  है  जो  कम्पनी  प्रषि-
 नियम  के  अधीन  पंजीकृत  है  और  इसलिए  इसके
 किसा  भागोदार  के  होने  का  अश्न  ही  नहों  उठता  t
 इस  समय  विधि,  न्याय  तथा  कम्पनी-कार्य  मंत्रालय
 (कम्पनी-कार्य  बिभाग)  के  पास  उपलब्ध  सूचना  से

 झनुसार  उक्त  कम्पनी  के  पंजीकरण  की  तारीख
 O1-1974  है  शौर  इसमें  निवेश  की  गई  पूंजी
 B  बर्ष-वार  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  से  हैं  —

 FEBRUARY  23,  979

 निम्नलिखित  को  समाप्त  अवधि  प्रद  पूजी
 के  लिए  तुलन-पत्र  के

 झनुमार

 (  रुपये  )

 3i-2-974  3,63,000
 31-12-1975  7,98,000
 4i-2-976  17,00,000
 3I-2-977  17,00,000

 'नाफिड'  हारा  प्याज  को  खरोद

 716.  क्रो  धर्मसह  भाई  पटेल:  क्या
 धालिज्य  तथा  नागरिक  पूति  शौर  सहकारिता  मंत्री

 यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि।

 (क)  गूजरात  में  सौराष्ट्र  क्षेत्र  के  उन  कस्वों
 तथा  गांवों  के  क्‍या  नाम  हैं  जहां  से  'नाफेड'  ने  प्याज
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 उत्प।दकों  को  ह।नि  से  बचाने  क ेलिए  जनवरी,  i978
 से  दिसम्बर,  i978  के  बीच  प्याज  की  खरीद  की  ौर
 टनों  में  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  का  प्याज
 खरीदा  गया  ;  धौर

 (=)  यह  प्याज  किस  दर  पर  खरीदा  गया  ?

 बाणिज्य,  नागरिक  पूति  ह. अ  सहकारिता  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्रों  (यो  कृष्ण  कमार  गोयल)  :

 (के नाफेड  ने  गुजरात  राज्य  सहकारी  विपणन  संघ
 सहयोग  से  वर्ष  i978  में  राजकोट  जिले  के  धोरजी,
 भयावदार  धौर  गोष्डल  केन्द्रों  भौर  जामनगर  जिले  के
 जामजोधपुर  केन्द्र  से,  13,49,282  रुपये  के  मूल्य
 के  3,491  मोटरी  टन  प्याज  की  खरीद  की  ।

 (ख)  इसकी  दरें  275  रुपय  से  600  रुपये
 प्रति  मोटरी  टन  थी।

 प्याज  उत्पादकों  को  उचित  मल्व

 17  क्रो  घर्मंसिह  भाई  पटेल:  क्या  बाजिम्ध
 तथा  नागरिक  पृति  बोर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  “नाफेड'  सौराष्ट्र  क्षेत्र  म  ह  भी
 प्याज  की  खरीद  कर  रा  है,  यदि  हां,तो  उन  स्थानों  के
 जिला-वार  नाम  क्या  हैं  जहां  से  प्याज  खरीदा  जा  रहा

 (3)  क्‍या  नापेड'  ये  वर्ष  979%  सोराष्ट्र
 ह.  के  घारोजी,  उपलेटा,  जा

 के
 लाज  पुर,

 बांठली,  मांगरोस,  जनागढ़,  केशोद,  बरावल,  माहवा
 प्रादि  तालुकों  से  प्याज  की  खरीद  करने  का  कोई
 कार्यक्रम  तेयार  किया  है;  भौर  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्‍या  है;

 (ग)  7  979  के  दौरान  'नाफेड'  द्वारा
 लगभग  कितने  का  तथा  कितने  टन  प्याज
 आारीदेगा  घौर  इसी शे  सौराष्ट्र  से  कितते-मल्य  का
 तथा  कितने  टन  प्याज  खरीदा  जायेगा  तथा  किस  दर
 पर  खरीदा  जायेगा;  बौर *

 (घ)  क्‍या  'नाफेद'  तत्सम्बन्धी  घोषणा  प्याज  की
 फसल  तयार  होने  से  पहले  ही  करेगा  ताकि  प्याज
 उत्पादकों  की  उचित  मूल्य  दिलाया  जा  सके,  शौर
 यदि  हां,  तो  कैसे  धौर  कब  यह  घोषणा  की  जायेगी  ?

 बाजिज्व,  नागरिक  पृति  और  सहकारिता  मतालय
 में  राज्य  मंत्री  (भरी  कृष्ण  कुमार  गोयल):  (क)
 से  (घ)  ,  बच  i978  की  तरह  गुजरात  राज्य
 सहकारी  विपणन  संच  बर्थ  i979  में  भी  ताफ्ड  की
 झोर  से  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  प्याज  की  जमा  की  जाने  योग्य
 किस्म  की  खरीद  करेगा,  जिसके  लिए  नैनों  संगठनों
 द्वारा  मिल  कर  ब्यौरा  तैयार  किया  जा!  रहा  है।
 संबद्ध  ब्यौरे  की  धोषणा  खरीद  शुक  करने  से  पहले

 कर  दी  जाएगी
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 लौराच्टू  लेख  तथा  तसिलहन  शंज  लिमिटेड  राजकोट
 से  झम्यपाचेवन

 7i8.  wi  धर्मालहू  भाई  पटेल:  क्‍या  वालिज्य
 तथा  मागरिक  धूलि  शौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  सौराष्ट  तेल  तथा  तिलहन  संघ  लिमिटड
 राजकोट  ने  मूंगफली  ,  बिनौले,  तिलहन,  खली,  भरण्डी
 झहादि  के  तेज  ट्रडिग  क  बारे  में  3,  जून,  978  तथा

 5  जुलाई,  978  को  मंत्रालय  को  कोई  प्रभ्यावेदन
 दिये  थे  4

 (ख)  यदि  हां,  तो  उनके  हृमवार  किस  प्रकार
 की  मांग  को  गई  ;

 हि  (ग)  सरकार  ने  उन  पर  भ्ब  तक  क्या  कार्यवाही
 की  है  प्रथवा  करने  का  विचार  है  तथा  कब  झोर  किस
 प्रकार  ;  झौर

 लि
 य  मांगें  कब  ध्रौर  किस  रूप  में  स्वीकार

 षी  गौर  इन  मांगों  को  स्वीकार  करने  में
 बिलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं?

 शाजणिम्य,  नागरिक  पूति  जोर  सहकारिता
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (धो  कृष्ण  कुमर  मोयस)  :

 (क)  से  (घ)  :  कई  संगठनों  से  प्रभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए  हैं,  जिनम  विभिन्न  तिलहनों,  तेलों  तथा  खली  के
 झाबों  सौदा  व्यापार  से  प्रतिबंध  हटाने  का  भनुरोध
 किया  गया  है।  हन  पर  विद्यौर  किया  गया  है  भौर  यह
 निर्णय  किया  गया  है  कि  फिलहाल  तिलहनों,  खाद्य
 तेलों  तथा  खली  के  भावी  सौदा  थ्यापार  पर  लगे  प्रति-
 बन्दों  में  ढील  नदी  जाये  1

 पोरबन्दर  शहर  से  कर  बो्डों  क  नोति  सम्बन्धो
 मामलों  के  बार  में  शापन

 719%  श्रो  घमंसिहू  भाई  पटेल  :  क्‍या  उप
 प्रधान  मंत्रों  तथा  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि ः

 (क)  क्या  *
 गुजरात  के  जामनगर  क्षेत्र  के

 निरीक्षीक  सहायक  झायकर  प्रायुक्त  को  कर  बोडों  के
 नीति  सम्बन्धी  कुछ  मामलों  के  बारे  में  पोरबन्दर  शहर
 से  5  जुलाई,  977  को  कीई  ज्ञापन  प्राप्त  हुमा  है
 झौर  यदि  हां,  तो  ज्ञापन  में  क्या  मांग  की  गई  है  ;

 (ख)  प्रत्येक  मांग  पर  अ्रब  तक  कया  कार्यवाही
 की  गई  है  भर  कार्यवाही  कब  की  गई  तथा  उसका
 ब्यौरा  क्या  है;

 (ग)  प्रभी  तक  जिन  मांगों  पर  कोई  कार्यवाही
 नहीं  की  गई  है,  वे  क्‍या  हैं  प्रौर  इसके  क्या  कारण  हैं;
 धौर

 (म)  जिन  मांगों  के  बारे  में  प्रभी  तक  कोई  कार्ये-
 बाही  नहीं  की  गई  है  उन  पर  भ्रब  कब  और  क्या  कायें-
 वाही  की  जायेगी  ?

 78

 वित्त  मत्तालय  में  राज्य  मंत्रों  (भो
 उल्लाह):  (क)  से  (घ)  :  सूचना  एकन्नित
 की  जा  रही  हैभौर  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी ।

 Selling  of  unrefined  Silver  to  private
 Refiners

 720.  SHRI  VASANT  SATHE:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:,

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Reserve  Bank  has  okayeg  a  curious
 deal  by  the  Government  Mint  under
 which  it  proposes  to  sell  22  tonne  of
 unrefined  silver  worth  Rs.  3.3  crore  at
 current  prices  to  private  refiners  with-
 out  inviting  tenders  and  that  the  mint
 authorities  have  refraineg  from  any
 public  announcement  of  the  sale;

 (b)  if  so,  the  facts  of  the  matter  and
 justification;

 (c)  whether  the  Bombay  Bullion
 Association  has  protested  to  the  Gov-
 ernment  against  the  husn-hush  sales
 of  the  precious  metal  and  details
 thereof;  and

 (d)  action  taken  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  ZUL-
 FIQUARULLAH):  (a)  and  (b).  No,  sir.
 If  and  when  it  is  decided  to  sell  any
 unrefined  silver  available  with  the
 Mint,  it  will  be  done  in  accordance
 with  the  established  practice  after  in-
 viting  open  competitive  tenders.

 (९)  No  protest  has  been  received  by
 the  Government.

 (d)  Does  not  arise.

 Demands  made  by  Class  ma  and  IV
 Employees  of  LLC,  in  Maharashtra

 and  Gujarat

 721,  SHRI  R.  K.  MHALGI:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  _  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  8  fact  that  over
 six  thousang  Class  II]  and  IV  em-
 ployees  of  LI.C.  in  Maharashtra,
 Gujarat  and  Goa  have  represented  to
 Management  regarding  recruitment,
 absorption  of  ‘badi’  workers  and
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 annulment  of  victimization  of  Trade
 Union  leaders;

 (b)  ig  so,  the  nature  of  demands
 made;  and

 (९)  what  action  Government  have
 taken  or  propose  to  take?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  ZUL-
 FIQUARULLAH):  (a)  and  (b).  One  of
 the  Unions  of  the  LIC  (i.e.  Western
 Zone  Insurance  Employees’  Associa-
 tion)  gave  a  call  for  one  hour  strike
 to  था  the  Class  III  and  IV  employees
 working  in  the  Office  of  Corporation  in
 Western  Zone  on  20th  October,  1978.
 Out  of  the  total  11,800  employees
 working  in  the  Western  zone,  about
 2200  employees  participated  in  the
 aforesaid  action.  The  main  demands
 of  the  employees  are:

 (i)  absorption  of  Badli  workers,

 (ii)  Lifting  of  ban  on  recruitment,
 and

 (iii)  withdrawal  of  Censure
 Memoranda.

 (c)  The  LIC  intimated  that  out  of

 the  292  Badi  workers  employed  in

 the  Western  Zone,  only  85  workers

 were  considered  eligible  for  absorption

 against  vacancies  in  the  sanctioned
 posts,  on  the  basis  of  the  norms  laid
 down  for  this  purpose.  Of  these,  26
 Badli  Workers  have  so  far  been  absorb-
 ed  and  the  remaining  59  will  be  ab-
 sorbed  as  and  when  regular  vacancies
 arise.

 As  regards  the  lifting  of  ban  on
 recruitment,  the  LI.C.,  has  informed
 that  a  number  of  offices  have  since
 been  allowed  to  recruit  clerical  staff
 to  fill  in  the  vacancies  in  the  sanction-
 €d  posts.

 The  censure  memoranda  were  jssu-
 ed  to  some  of  the  office  bearers  of  the
 Insurance  Employees  Association  who
 led  a  mass  deputation  to  the  Chair-
 man  of  the  L.LC.  on  26th  September
 978  and  7  created  disorderly  scense,

 subversive,  of  discipline  and  miscon-
 duet.
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 Committee  to  suggest  ways  and  means
 to  increase  production  of  Rubber

 722.  SHRI  PIUS  TIRKEY:
 SHRI  MUKHTIAR  SINGH

 MALIK:
 SHRI  SHYAM  SUNDAR

 GUPTA;
 SHRI  6.  M.  BANATWALLA:
 DR.  BIJOY  MONDAL:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA.-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  of  India
 are  considering  to  constitute  any
 Committee  to  suggest  ways  and  means
 to  increase  the  production  of  rubber
 in  the  country;

 (b)  if  so,  what  will  be  terms  of
 reference  of  the  Committee;  ang

 (c)  by  what  time  the  Committee
 will  submit  its  report  to  Government?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  KRISHNA  KUMAR  GOYAL):
 (a}  to  (c).  There  is  no  proposal  under
 consideration  of  Government  to  consti-
 tute  a  Committee  for  specifically  sug-
 gesting  ways  and  means  to  increase  the
 production  of  rubber  in  the  country.
 Rubber  Board  takes  care  of  this  aspect.

 Visit  abroad  of  Official  Delegations

 723.  SHRI  PIUS  TIRKEY:
 SHRI  SHYAM  SUNDAR

 GUPTA;

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  ANp  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  and  number  of  Union
 State  Ministers  and  other  official  dele-
 gations  which  went  to  foreign  coun-
 tries  since  April,  977  to-date:

 (b)  what  was  the  purpose  of  their
 visit  in  each  case;  and

 (९)  foreign  exchange  involveq  in
 each  case?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  ZUL-
 FIQUARULLAH):  (a)  to  (c).  The
 information  is  being  collected  and  will
 be  laid  on  the  Table  of  the  House  as
 soon  as  possible.

 बिड़ला  अन्धुप्नों  को  बिदेशों  में  पूंजो  लगाने  को
 झम्‌सति

 724.  श्री  राम  नरेश  कुशवाहा  :  क्‍या  बाणिज्य,
 मागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मन्दी  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  चीन  ने  बिडला  बंधों  को  वहां  पूंजी
 लगाने  के  लिये  झामंज़ित  किया  है;

 (ख)  क्‍या  बिड़ला  बंधुपों  को  विदेशों  में  पूंजी
 लगाने  की  अनुमति  दे  दो  गई  है;  भौर

 (ग)  इस  पूंजी  निवेश  का  हमारे  देश  तथा  राजनीति
 पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 वाजिक्य,  नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (को  ध्रारिफ  बेग):  (क)  सरकार
 को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 5
 खि)  तथा  (7)  :  रूंयुकत  उच्चमों  के  लिए  निर्धा-

 रित  सामान्य  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  भ्नुसरन  में  विदेशों
 में  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  के  लिए  बिड़ला  समूह
 से  संबंधित  कुछ  कंपनियों  की  प्रस्थापनाएं  भ्रनुमोदित
 की  गई  है।  सयुक्त  उद्यमों  की  अनुमति  देते  समय  हमारे
 देश  का  हित  मुख्य  मापदण्ड  होता  है  ।

 British  Aid

 725.  SHRI  DINEN  BHATTACHARYA
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER

 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state  the  terms  and  condi-
 tions  of  the  new  British  aid  totalling
 4६  45  million  for  1978-79?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  SAT-
 ISH  AGARWAL):  UK  aid  has  been  in
 the  form  of  grants  since  June  975  and
 the  aid  of  £45  million  for  1978-79  is
 also  on  grant  basis.  The  grant  aid  is,

 however,  tied  to  imports  of  raw  mate-
 rials,  components,  capital  goods  and
 services  of  UK  origin.

 Import  of  Raw  Cashewnuts
 Shee

 726.  SHRI  SAMAR  MUKHERJEE:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state  what  is  the

 total  imports  of  raw  cashewnus_  in
 1978?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BEG):  The  total  import
 of  raw  cashewnuts  into  India  in  978
 was  23,005  tonnes.

 Foreign  Debt

 72%.  SHRI  SAMAR  MUKHERJEE:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state  the  total  amount  of
 foreign  debt  payable  by  India  till  this
 date?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  SAT-
 ISH  AGARWAL):  The  _  total  amount
 of  foreign  debt  (excluding  suppliers’
 credits)  payable  by  India  as  on  3lst
 December  1978,  at  current  rates  of  ex-
 change,  was  Rs.  12,258  crores.

 Foreign  Exchange  Reserves

 728.  SHRI  SAMAR  MUKHERJEE:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state  the  amount  of  foreign
 exchange  reserves  as  at  the  end  of  Iast
 month  (January,  1979)?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  _  Rs.  508.7l
 crores  (excluding  gold  and  _  Special
 Drawing  Rights).

 Decline  in  Exports  during  the
 Current  Year

 729.  SHRI  SAMAR  MUKHERJEE:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  attention  of  Govern-
 ment  has  been  drawn  to  the  fact  that
 as  compared  to  the  provisional  ex-
 ports  of  Rs,  3,472.4l  crore  in  the  cor-
 responding  eight  months  of  the  pre-
 vious  year  the  exports  during  the
 current  period  was  lower  by  2.3  per
 cent.,  whereas  in  comparison  to  the
 revised  exports  of  Rs.  3,535,84  crore
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 of  last  year,  they  are  lower  by  4.
 per  cent;  ang

 (b)  if  so,  reaction  of  Government
 thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Constant  watch  is  kept  on  the
 trend  of  exports  and  suitable  meas-
 ures  are  taken  from  time  to  time,  keep-
 ing  in  view  the  situation  and  develop-
 ments  at  home  and  abroad.

 Claims  received  by  National  Insurancc
 Units  in  Calcutta

 73!.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (ay  how  many  claims  have  been
 received  by  National  Insurance  units
 in  Caleutta  from  Birlas  and  other  big
 houses  on  account  of  flood  damages;

 (b)  total  value  of  such  claims;  and

 (c)  how  much  of  the  amount  has

 already  been  settled  and  paid?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  ZUL-
 FIQUARULLAH):  (a)  30  Claims  for
 flood  damages  have  been  lodged  _  in
 Calcutta  with  the  National  Insurance

 Company  Ltd.  by  ‘Birlas’  and  3  other
 ‘Big  Houses’,

 (b>  Rs.  5.65  crores.

 (c)  On  Surveyors’  recommendations,
 two  claims  of  Birlas  amounting  to
 Rs.  4.92  lakhs  have  been  settled  and  in

 respect  of  three  claims  from  two  other
 Big  Houses,  “on  account”  payment  of
 Rs.  59.50  Iakhs  has  been  made.

 Public  Distribution  System

 732.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:

 SHRI  SUKHDBO  PRASAD
 VERMA:
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 SHRI  M.  RAM  GOPAL
 REDDY.

 SHRI  BASANT  SINGH
 KHALSA:

 PROF,  P.  G.  MAVA.
 LANKAR.

 SHRI  Y.  P.  SHASTRI:
 CHAUDHRY  RAM  GOPAL

 SINGH:
 SHRI  NIHAR  LASKAR;
 SHRI  SHAMBHU  NATH

 CHATURVEDI.
 SHRI  G.  S.  THORA:
 DR.  BALDEV  PRAKASH:
 SHRI  DAULAT  RAM  SARAN;:
 SHRI  P.  K,  KODIYAN:
 SHRI  K.  LAKKAPPA:
 SHRI  BEDBRATA  BARUA.
 SHRI  K.  K.  MURTHY:
 SHRI  A_R.  BADRINARA-

 YAN:
 SHRI  DURGA  CHAND:
 SHR]  RAJ  KESHAR  SINGH:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  his  Ministry  has  drawn
 up  a  plan  to  expand  public  distribu-
 tion  system  in  the  country;  and

 (b)  if  so,  what  are  its  salient  fea-

 tures  and  when  the  samt  js  going  to
 be  put  into  effect?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  KRISHNA  KUMAR  GOYAL):

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  copy  of  the  Scheme  is  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [Placed  in

 Library.  Sée  No.  LT—3335/78].  The

 State  Governments  have  agreed  to

 implement  the  Scheme  by  Ist  July,

 1978,
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 Working
 Expenses  of  Banks

 733.  SHRI  JYOTIRMOY  8080:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  total  working  expenses  of  (l)
 nationaliseq  banks,  (2)  foreign  banks,
 and  (3)  non-nationalised  other  com-
 mercial  banks  year-wise  from  973  to
 1978;  and

 (b)  share  of  salary  of  DA  for  officers
 as  well  as  others  in  this  total  year-
 wise  from  973  to  1978?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  ZUL-
 FIQUARULLAH):  (a)  and  (b).  Infor-
 mation  to  the  extent  possible  is  being
 collected  and  wil!  be  laid  on  the  Table
 of  the  House.

 Sick  Units  Large,  Medium  and  Small
 Scale  Industrial  Sectors

 734.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  total  number  of  sick  units  in  the
 large  scale,  medium  and  smal]  scale
 industria]  sector,  year-wise  from  976
 to  1978;

 (b)  State-wise  and  industry-wise
 figures  of  the  sick  units  during  the
 same  years;

 (c)  amount  of  bank  capital  blocked
 in  the  sick  units  in  the  large  scale  and
 small  scale  sectors,  separately,  year-
 wise,  from  976  to  1978;

 (d)  whether  many  companies  under
 the  control  of  the  large  business  houses
 are  also  sick;

 (e)  if  so,  what  are  the  particulars;

 (f)  factors  responsible  for  this
 growing  sickness;  and

 (g)  what  positive  steps,  if  any,  have
 been  or  are  being  taken  to  make  these
 units  viable  or  steps  taken  to  recover
 the  bank  money  from  the  Directors
 who  are  prospering  in  other  spheres?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  ZUL-

 FIQUARULLAH):  (a)  to  (c).  The  Re-
 serve  Bank  of  India  collects  informa-
 tion  in  respect  of  advances  of  gsched-
 uled  commercial  banks  to  sick  indus-
 trial  units  enjoying  ‘aggregate  credit
 limits  of  Rupees  one  crore  and  above
 only.  The  State-wise  break-up  of  such
 industrial  units  is  given  in  Annexure
 I  and  the  Industry-wise  break  up  is
 at  Annexure  II.  The  total  outstanding
 bank  credit  to  these  units  stood  at
 Rs.  608.75  crores,  Rs.  858.45  crores  and
 Rs.  956.08  crores  as  at  the  end  of  De-
 cember,  1976,  December  977  and  June
 978  respectively.  No  statistical  data
 in  respect  of  bank  credit  to  sick  small
 scale  units  are  collected.  Roughly,  it
 is  estimated  that  about  8000  small  scale
 units  involving  bank  fund  of  the
 order  of  Rs.  200  crores  have  been
 affected  by  sickness.

 (d)  and  (e).  As  at  the  end  of  June,
 1978,  43  units  belonging  to  the  list  of
 undertakings  regiStered  under  Section
 26(2)  of  the  MRTP  Act,  969  (compiled
 as  on  30th  June,  1977),  were  sick.  In-
 dustry-wise  distribution  of  these  units
 and  the  bank  credit  outstanding  again-
 st  them  are  set  out  in  Annexure  III.

 (f)  According  to  information  furnish-
 ed  by  banks,  the  main  reasons  for  sick-
 ness  in  industry  are—demand  reces-
 sion,  inadequate  and  irregular  power
 supply,  uneconomic  prices,  industrial
 unrest  and  mismanagement.

 (g)  The  banks  have  been  advised  to
 set  up  special  cells  at  their  Head  Offi-
 ces  and  other  regional  offices  to  deal
 with  the  various  problems  associated
 with  sick  industrial  undertakings.
 Besides,  it  haS  been  enjoined  upon
 banks  to  quickly  examine  the  poten-
 tial  viability  of  the  sick  units  and
 come  to  an  early  decision  on  the  steps
 necessary  to  rehabilitate  them.  In
 view  of  the  large  number  of  sick  units
 in  the  small  sector,  banks  have  further
 been  advised  to  strengthen  their  orga-
 nisational  arrangements  to  deal  with
 the  problems  of  sick  small  scale  units
 so  that  sickness  in  such  units  is  detect-
 ed  at  the  incipient  stage  and  action
 initiated  to  provide  timely  assistance  to
 deserving  cases.  Appropriate  steps
 are  also  taken  by  banks  to  recover
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 outstanding  dues  from  defaulting  units  dered  dered  necessary,  including  avail-
 by  enforcing  securities,  where  consi-  abJe  ersonal  guarantee  of  directors.

 ¢
 ANNEXURE-—I

 State-wise  number  of large  sick  units
 N

 State/Union  Territory  As  on  As  on  As  on
 Dec.  976  Dec.  4977  June  978

 No.  of  No.  of  No.  of
 Units  Units  Units

 t.  West  Bengal  .  .  न  है  नि  .  58  7  78

 2.  Maharashtra  हि  हे  हे  60  63  68

 3  Tamil  Nadu  नि  .  मु  हा  26  35  36

 4.  Gujarat  :  के  26  32  38

 5  Karnataka  +  +  मु  7  11  3

 6.  Andhra  Pradesh  .  .  8  8  0

 7.  Bihar  मु  है  6  8  2

 8.  Haryana.  +  :  :  3  4  $

 9.  Rajasthan.  .  4  4  6  6

 t0.  Madhya  Pradesh  नि  6  5  I9

 i.  Orissa  है  मर  डे  डे  .  3  3  3

 az  Utear  Pradesh  +  नि  द  26  33  33

 ig.  Kerala  न  .  .  .  .  .  4
 ‘

 5  6

 i4.  Punjab  वि  .  I  1  I

 i5.  Assam  .  न  .  .  I  !  I

 16.  New  Delhi  मी  है  न  .  .  i  i  2

 ॥7-  Pondicherry  ड़  .  .  द  नि  ve  |  i

 18,  Goa.  न  .  मु  ॥  I  3

 Toray  .  .  .  न  .  .  .  .  24!  289  $25
 —_

 Nore.—Thv:  Sick  Textile  Units  taken  over  by  N.T.C.  have  not  bsea  included.
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 at  ANNEXE-—II

 y  Industry-wise  break-up  of  Sick  Units

 As  on  As  on  As  on
 Dec.  976  Dec.  977  June  3978

 No.  of  No.  of  No.  of
 Units  Units  Units

 ‘os  Engineering  and  Electricals.  :  85*  76  80

 2.  Iron  and  Stee]  «  20  32

 3.  Textiles  7  @  566  73**  7  श्र

 4  Jute.  नि  25  39  3

 5.  Chemicals.  7  +  0  77  ar

 6.  Sugar  मु  मु  मु  23  27  37

 7  Rubber  7  मु  मु  4  5  5

 8.  Cement  ‘  नि  3  3  4

 9.  Others  वि  35  38  43

 ToTaL  .  ?  ®  गे  24  289  325

 *Including  ‘Iron  and  Steel’.

 **This  excludes  Units  taken  over  by  N.T.C.

 ANNEXE—IIT

 Industry
 -wise  distribution  of  Sick  Units  under  the  Coxtrol  of  Large  business  houses  and  the  amount

 af  bank  advances  outstanting  against  them  as  on  30th  June,  1978.

 (In  crores  of  Rupees)
 el  ne

 ९  No.  of  Amount
 Industry  Accounts  Outstand-

 ing

 Engineering  7  9  24°35

 Textiles  .  .  .  .  I4  II4*l0

 Sugar  7  23°27

 Chemica!s  2  2°56

 Jute  नि  हे  मु  7  6  I2°00

 Others.  .  :  5  10°  25
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 Formation  of  a  Ccoperative  Airlines  by
 4  Jebless  Pilots

 735.  SHRI  NARENDRA  SINH:
 SHRI  P.  K.  KODIYAN:

 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  certain
 jobless  pilots  have  formed  a  Coopera-
 tive  Airlines  in  the  country;  and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction
 thereto?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOT-
 TAM  KAUSHIK):  (a)  Government  is
 not  aware  of  any  such  Cooperative
 Airline  formed  by  jobless  pilots.

 (b}  Does  not  arise.

 Purses  Presented  to  Political
 Personalities

 736.  SHRI  C.  R,  MAHATA:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  jt  is  a  fact  that  purses
 presented  to  political  personalities  are
 taxable;  and

 (b)  if  so,  what  are  the  details  there-
 of  and  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)
 Gifts  of  a  purely  personal  nature
 will  not  be  chargeable  to  Income-
 tax  except  when  they  can  be  regard-
 ed  as  un  addition  to  the  salary  or
 when  tliey  arise  from  the  exercise  of
 a  profession  or  vocation.  In  view  of
 this,  the  taxability  of  the  purse  pre-
 sented  to  politica]  personalities  will
 have  to  be  examined  with  reference
 to  facts  and  circumstances  of  each
 case,

 (b)  In  view  of  the  answer  to  part
 (a)  above,  this  part  of  the  question
 can  only  be  answered  if  more  speci-
 fic  information  js  indicated.
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 Restoration  of  cut  in  D.A.  for  Central
 Government  Employees

 737.  SHRI  VIJAY  KUMAR  i
 MALHOTRA:

 SHRI  MANORANJAN
 BHAKTA:

 SHRI  VASANT  SATHE:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-

 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  con-
 sidering  to  restore  the  half-per  cent
 cut  in  the  rate  of  Dearness  Allow@nce
 made  during  the  Emergency  for
 Centrai  Government  employees;  and

 (b)  if  so,  when?

 THE  MINISTER  OF  STATE  तार
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)
 and  (b),  The  isSue  is  before  the
 Board  of  Arbitration  (Joint  Consul-
 tative  Machinery).

 wer  भारत  ©  तेल  शोधक  मिलों  का  अम्द
 होगा

 738.  थो  बिजय  कुमार  मल्होत्रा  :  क्‍या  बालणिम्य
 तथा  सागरिक  पूति  शोर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  उस्तर  भारत  को  हाट  हेल  कोधक
 मिलें  गत  6  म  गेमों से  बन्द  बही हैं;

 खि)  यदि  हां,  तो  उसके  बया  कारए  है;  प्रोर

 (ग)  इस  संबंध  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है!

 बाजिम्य,  सागरिक  पूति  शौर  सहकारिता
 मंत्रालय  में  राज्य  मी  (ी  कृष्ण  कुमार  गोयल)  :(क)
 शौर  वि).  सारकार  को  एडिबल  प्रायल  रिफाइनर्स
 एसोसियेशन  नार्दन  इष्डियः  से  एक  अ्रभ्यावेदन  मिला
 है,  कि  सस्ते  सेल  के  प्रभाव  में  उनके  संध्टक  एकक
 बस्तुत:  बन्द  हो  गये  हैं।  एसीसियेशन  से  इत  शोधत
 एककों  को झायातित  लेल  का  प्रावंटन  करने  का  भनु-
 रोध  किया  है,  ताकि  उन्हें  जलाया  जा  सके  ।

 (ग)  प्रभी  हाल  तक  तो  निजी  शोधक  झ्ाया-
 लित  तेल  की  प्रपनी  प्रावश्यकता  की  पूति  के

 हक
 हे

 तेल  व्यापार  पर  निर्भर  कर  रहे  थे  ।  खाद्य  का

 सम्पूर्ण  भावी  प्रायात  केबल  राज्य  व्यापार  निगम  के
 माध्यम  से  ही  करने  के  हाल  के  निर्णय  के  संदर्भ  मे

 इस  एसोसियेशन  का  प्रदुरोध  राज्य  ब्यापार  निगम
 को  उपयुक्त  कार्यवाही  के  लिए  भेजा  गया  है।
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 Items  in  which  West  German  Firms
 interested

 739.  SHRI  ,  DINEN  BHATTA-
 CHARYA:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  firms  in  West  Germany
 are  interested  in  importing  a  wide
 range  of  items  from  India;  and

 (b)  if  so,  which  are  the  items  West
 German  firms  are  interested  to  import
 from  India?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)
 and  (b).  The  principal  items  being
 imported  by  West  German  firm;  from
 India  are:

 Cotton  garments  and  made-ups.

 Carpets.
 Leather  and  leather  goods.

 Tea.
 Precious  and  semi-precious  stones

 and  processed  pearls.
 Power  driven  vehicles.

 Flax,  hemp  and  jute  woven.

 Made-up  goods  of  silk  and  rayon.
 Coffee.
 Oil  cakes,  etc,

 Permission  to  Government  Officials  to
 Associate  with  Foreign  Organisations

 749.  SHRI  Cc,  K.  CHANDRAPPAN:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 of  the  fact  that  the  Ford  Foundation
 has  already  allocated  a  budgetary
 grant  of  352000  dollars  to  fund  a  “pro-
 gramme  of  studies,  seminars  and  train-
 ing  in  international  economic  relation”;

 (b)  if  so,  what  is  Government’s
 reaction  towards  it;

 (c)  whether  Government  are  aware
 of  the  fact  that  the  Committee  is
 headed  by  Mr.  K.  B.  Lal  until  recently

 448—LS

 India’s  Ambassador  to  European  Eco-
 npmic  Community  and  ‘Government
 Officials  are  there  namely  Dr.  R.  M.
 Honavar,  Chief  Economic  Adviser  in
 the  Finance  Ministry,  Dr.  Vijay  Kelkar,
 Economic  Adviser  in  Commerce  Minis-
 try  and  Dr.  V.  R.  Panchamukhi,  Chief
 of  Research  and  Analysis  Division  in
 the  Trade  Development  Authority;  and

 (d)  if  so,  whether  Government  have
 allowed  the  Government  officials  to
 be  associated  with  the  foreign  organi-
 sations  or  foreign  funded  organisations
 and  projects,  and  if  so,  details  there-
 of?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)

 Yes,  Sir.

 (b)  The  programme  is  intendeg  to
 improve  the  research  base  on  the
 New  International  Economic  Order
 in  existing  academic  jnstitutions  and
 to  contribute  to  the  negotiating  capa-
 city  of  Indians  in  international  con-
 ference,  dealing  with  complicated
 international  issues  and  are,  there-
 fore,  expected  to  be  beneficial  to  us.

 (c)  Yes,  Sir.

 (d)  The  officers  are  associated  with
 the  project  after  prior  permission  of
 the  Government.

 Demands  of  Banks  Employees
 41.  SHRI  2.  K.  CHANDRAPPAN:

 SHRI  P.  VENKATASUB-
 BAIAH:

 SHRI  SUKHDEO  PRASAD
 VERMA:

 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU:
 SHRI  AMAR  ROY  PRADHAN:
 SHRI  A.  R.  BADRINARAYAN:
 SHRI  K.  A.  RAJAN:

 SHRI  OM  PARKASH  TYAGI:
 SHRI  GYANESHWAR  PRASAD

 YADAV:
 SHRI  ARJUN  SINGH

 BHADORIA:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-

 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  decision  on  the  D.A.
 and  other  demands  of  the  Bank  Em-
 ployees  after  the  discussion  between
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 the  Government  and  the  representa-  बैंक  संघ  भ्रधिकारी  संघ  से  बैंकों  में  पिल्लै  समिति
 tives  of  Bank  employees  which  took  गैजना  के  कार्यान्वियन  के;  सबंध  में  उनके  द्वारा  उठाये
 place  recently  in  New  Delhi;  ra  मुद्दों  पर  भी  विचार  विमश  कर  रहा  है।

 (b)  ig  it  a  fact  that  the  Government
 had  threatened  the  striking  Bankmen

 पाकिस्तानी  व्यापार  शिष्ट्ंडल  को  भारत  यात्रा

 to
 declare

 “banking  as  an  essential  743.  भो  राजेसा  कुमार  शर्मा  :  क्‍या  बाजिम्य,
 service”;  and  सागरिक  पृति  शौर  सहकारित  मंत्री  यह  बताने  की

 (०)  if  so,  the  details  thereof?  कपा  करेंगे  कि  :

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  (*)
 ()  =

 पाकिस्तान  के  एक
 उच्च  स्तरीय  ब्या-

 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  पार  शिष्टमंडल  ने  हाल  ही  में  भारत  की  यात्रा  #१-

 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)  थी;

 Negotiations  on  demands  of  both  the  (a)  we  देशों  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  के  लिये
 bank  employees  and  the  management  जिन  समझौतों  पर  हस्पाक्षर  किये  गये  हैं  उनका  ब्यौरा
 are  still  going  on  bilaterally,  क्या, है;  भौर

 (7)  इन  समझोतों  के  परिणामस्वरूप  भारत  को (b)  and  (c).  There  was  no  ques-
 घ्रनुमातत:  कितना  लाभ  होगा  ? tion  of  any  threat  to  the  Bank  em-

 ployee;  by  Government,  though  Gov-
 ernment  had  declared  its  intention  to  बाजिज्य,  मागरिक  पूर्ति  धौर  सहकारिता  मंत्रालय

 deal  with  the  threatened  strike  ac-  में  राज्य  मंजी  (धो भारिफ  बेग):  (क)  जी  नहीं  1

 cording  to  law.  _

 बैंक  कमचारियों  ह्वारा  हड़ताल  महीना  धौर  बर्ष
 देश  का  नाम  जिसमें  व्यापार  करार

 74..  श्रो  झर्जन  सिह  भदोरिया  :  क्‍या  उप-  पर  हस्ताक्षर  हुए
 प्रधान  मंत्रों  तथा  जिस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  इस  बार  दिसम्बर,  978  &  प्रन्त  सीरिया  प्रप्रैल  978

 में  बैंकों  में  हुई  हड़ताल  से  बक  प्रधिकारियों  द्वारा  शामिल
 हो  जाने  के  कारण  बेंकों  में  समूचा  कार्य  ठप्प  हो  गया  प्रफ्गानिस्तान  जन  978
 था;

 इंडोनेशिया.  «  जन  978
 (खा)  बैंक  कमंचारियों  की  मांगों  कया  हैं  शौर

 लोबिया  ४  «.  जुलाई  978
 (ग)  ऐसी  स्थिति  में

 सुधार
 करने  के  लिये  क्‍या

 उपाय  किये  जा  रहे  हैं  जो  हडताल  का  रूप  घारण  बल्गारिया,  .  .  «.  दिसम्बर,  978
 कर  खेती  है  जिसमें  बैंक  कर्मचारियों  नारे  लगाते  हैं  ?

 ,  बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मतों  ो  जुल्किकार-  ऊपर  निदिष्ट  व्यापार  करार  सामान्यतः:  परम
 उल्लाह)  :  (क)वैंकों  में  विशेष  रूप

 से
 उस  दिन  काम-  मित्र  राष्ट  किस्म  के  व्यापार  करार  है,  जिनमें  प्रत्य

 काज  बिलकुल  ठप्प  सा  हो  गया  था  जिस  दिन  बक  प्रधि-  बातों  के  साथ  साथ  व्यापार  संवर्धन,  व्यापार  मेले  तथा
 कारियों  ने

 भी  हड़ताल  में  भाग  लिया  था  प्रदर्शनियां  लगाने  के  लिए  [सुविधा  देना,  ब्यापार  सम्बन्धी

 यात्रा  धादि  के  लिए  सुविधा  देने  की  व्यवस्था  है  7  इत

 (ख)  बेंक  कर्मचारियों  (एवार्ड  स्टाफ)  की  ब्यापार  करारों  में  व्यापार  की  समीक्षा  करने  तथा
 मांगें  बेतन  में  संशोधन,  महंगाई  भले  तथा  प्रन्य  वेतन  झापसी  व्यापार  में  [प्रौर  भागे  वृद्धि  करने  तथा  उमको
 से  सम्बन्धित  परिलब्धियों,  सीमांतिक  लाभों  जैसे  मकान  विविध  कपी  बताने  के  लिए  किए  जाने  बाले  उपायों  के

 किराया  मत्ता,  चिकित्सा  सहायता,  सेवा  निवृ्लि/निवर्तन  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  के  बीच

 लाभ  तथा  प्रन्य  सेवा  शर्तों;पे  सम्बन्धित  हैं।  बैंक  भ्रधि-  समय  समय  पर  व्यापार  वार्ताधों  का  प्रायोजन  करने

 कारियों  की  मांगें  पिल्‍ले  समिति  की  रिपोर्ट्रे  कं.  कार्या-  ी  की  व्यवस्था  है  ।
 बयन  से  सम्बन्धित  हैं  1

 (ग)  दोनों  देशों  के  बीच  ब्यापार  झादान  प्रदात

 (3)  भारतीय  बैंक  संघ  और  कमंचारी  संघ  में  को  सुकर  बनाते
 ीय

 सिए.  एक  व्यापार  करार  किया

 उस  सहमति  के  ग्राधार  पर  वार्ता  चल  रही  है  जिसके  थ्या  है।  इन  करारों  के  फलस्थेकूप  होने  बाले  लाभ  की

 परि  बाम  स्वरूप  हड़ताल  वापस  ली  गई  है  ।  भारतीय  माठ।  का  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  है  ।
 दि
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 Amount  Borroweg  by  Directors  of
 Pure  Drinks  Private  Limited

 744.  SHRI  SARAT  KAR:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  under  Section  2  sub
 Section  22(E)  any  loan  to  the  director
 from  a  company  in  which  the  public
 is  not  substantially  interested,  the
 Joan  amount  will  be  deemed  to  be  a
 dividend;

 (b)  whether  the  directors  of  Pure
 Drinks  Private  Limited,  New  Delhi
 have  borrowed  about  Rs.  32  lacs  from
 the  company  interest  free  and  if  so,
 what  are  the  regulations  governing;
 and

 (c)  if  not,  what  action  is  proposed
 to  be  taken  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)
 Under  section  2(22)(e)  of  the  In-
 come-tax  Act,  96  any  payment  by
 a  company,  not  being  a  company  in
 which  the  public  are  substantially
 interested,  of  any  sum  (whether  as
 representing  a  part  of  the  assets  of
 the  company  or  otherwise)  by  way
 of  advance  or  loan  to  a  shareholder,
 being  a  person  who  has  8  substan-
 tial  interest  in  the  company,  or  any
 payment  by  any  such  company  on
 behalf,  or  for  the  individual  benefit,
 of  any  such  shareholder,  to  the  extent
 to  which  the  ¢éompany  in  either  case
 possesses  accumulated  profits,  would
 be  includible  in  the  tota]  income  of
 the  shareholder  as  dividend.  How-
 ever,  any  advance  or  loan  made  to
 a  shareholder  by  a  company  in  the
 ordinary  course  of  its  business,  where
 the  lending  of  money  is  a  substantial
 part  of  the  business  of  the  company
 would  not  be  includible  gs  dividend.
 A  person  who  has  a  substantial  in-
 terest  in  the  company  in  relation  to
 a  company  means  a  person  who  is
 the  beneficial  owner  of  share,  not
 being  shares  entitled  to  a  fixed  rate
 of  dividend  whether  with  or  without
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 a  right  to  participate  in  profits,  carry-
 ing  not  less;  than  twenty  per  cent  of
 the  voting  power.  Loans  and  advan-
 ces  made  to  a  director  of  the  com-
 pany  in  which  the  public  is  not
 substantially  interested  would  be  in-
 cludible  in  his  total  income  as  deem-
 ed  dividend  only  if  such  a  director  is
 also  a  person  who  has  a  substantial
 interest  in  the  company.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  In  view  of  answer  to  part  (b)
 of  the  question,  answer  to  this  part
 does  not  arise.

 चाय  का  मूल्य

 745.  श्री  यादवेन्द्र  दत्त
 श्री  श्याम  लाल  हने:
 श्री  भारत  सिह  चौहान:

 क्या  वाणिज्य,  नागरिक  पूति  ओर  सहकारिता
 मत्री  यह  बताने  की  कृपः  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  चाय  व्यापार
 निगम  ने  चाय  के  मल्य  स्थिर  करने  के  लिये  कुछ  कदम
 उठाये  हैं  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  द्रौर  उसके
 क्या  परिणाम  निकले;

 (ग)  क्‍या  स  बारे  में  गैर  सरकारी  क्षेत्र  का
 सहयोग  लेने  के  लिये  भी  सरकार  ने  कदम  उठाये  है;
 झौर

 (घ)  यदि  हां,  तो  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य,  मागरिक  पूृति  ओर  सहकारिता
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल):
 (क)  जी  हां ।

 (@)  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  लि.  कलकत्ता
 सिलीगुड़ी,  गोहाटी  व  कोचीन  के  केन्द्रों  से  निर्यात  व
 झांतरिक  विपणन  के  लिए  प्रपनी  झावश्यकतानुसार
 साय  खरीदकर  भारत  में  चाय  नीलामी  केन्द्रों  की  सहा-
 यता  कर  रहा  है  ।

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  358  दुकानों  की
 माफंत  उचित  ब  निर्धारित  कीमतों  पर  आम  आदमी
 ज्ञाय  उपलब्ध  कर  रहा  है  ।  खली  चाय  जनता  को
 प्रधिक  से  अधिक  16 रु.  प्रति  किलो  ग्राम  के  हिसाब
 से  बेची  जा  रही  है।  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम
 की  कुछ  ब्रांडों  की  डिब्बा  बंद  चाय  राष्ट्रीय  उपभोक्ता
 सहकारी  फेडरेशन  की  मार्फत  वितरित  की  जाती
 है  ।  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  रक्षा  प्राध्रिकरणों,
 सरकारी  क्षेत्र  के उपक्रमों  व  धन्य  सरकारी  संगठनों  को
 ब्लेंडिड  चाय  की  सप्लाई  भो  कर  रहा  है  t



 99  Written  Answers

 ")
 तथा  (थ)  :  चाग  की  कीमतों  को  स्थिर

 सिए  सरकार  ने  चाय  उत्पादकों  का  सहवोग
 मांगा  है।  कई  चाय  उत्पादक  कम्पनियों  ने  या  तो
 झपने  कार्यालयों  झथवा  झपने  प्रभिकर्ताप्ों  के  माध्यम
 से  कई  नगरों  में  खुलो  व  पैकेट  वाली  चाय  की
 खुदरा  बिक्री  लुरु  कर  दी  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रक्वित  बैकों  की  शाखाएं  खोला  जाना

 746.  थ्  का  wer  सिह  :  क्‍या  उच  प्रधान  मंत्रों
 तथा  लिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  की  मांग  को
 राज्य  के  प्रत्येक  जिले  थे  खोली  गई  राष्ट्रीय  /

 क्त  बैंकों  की  ज्ञाखाधों  को  सख्या  काफी  कम  है  झौर
 यदि  हां,  तो  भिन्न-भिन्न  स्थानों  पर  979-80  में  किस

 =
 बेक  की  'कितनी-कितनी  शाखाएं  खोली  जायेंगी;

 र

 (ल)  र्राष्ट्रीकृत  बैंकों  को  शाखाशो  ने
 1978-79  में  किसानों  शौर  लघु  उद्योगों  को

 कितना  ऋण  दिया?

 थि  मंत्रालय  में,  राज्य  मत्रो  (भो  जल्किकार
 उल्लाह)  :  (क)  जन,  978  के  शत  तक,
 उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  48  जिलेये  जिनमें  प्रति  ग्रामीण।/
 भर  शहरी  शाखा  जनसख्या  20,000  से  झधिक
 थी।  भारतीय  रिज  बैक  ने  यह  भनुमान  लगाया  है  कि
 जनसंग्या  ब्याप्ति  के  इस  स्तर  तक  पहुंचने  क  लिए,
 1979-81,  को,  तीन  बचों  बंधि  के  दोरान,

 इन  जिलों  F686  ज्ञाखाए  खोलो  जायेंगी  ।  इन
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 went  के  सही  स्थानों  तथा  प्रस्त:  बैंक  नियतन
 विषयक  निर्भव  की  भारतीय  रिज  बैंक  हारा  राज्य
 सरकार  तथा  संबंधित  बैंकों  से  परामर्श  करके  झन्तिम
 रूप  दिया  जा  रहा  है।

 (ख)  खून,  978  के  झंत  तक  उत्तर  प्रदेश
 राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  हारा  कृषि  तथा  छोटे
 पैमाने  के  उच्योगों  को  दिये  गये  ऋण  क्रमशः
 193,  7  करोड़  रुपये  तथा  132.  ]  करोड़  रुपये  के  थे

 छठो  योजना  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  में  पर्यटकों
 को  सुचिधाये  दंगे  के  लिये  धम  का  झायटन

 747.  भी  गंगा  भक्त  सिह:  क्‍या  पर्यटन  शौर
 सागर  चिमालल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  उत्तर  प्रदेश  के  पयंटन  स्थलों  को  धौर  प्रधिक
 झाकर्षक  बताने  भौर  पर्यटकों  को  प्रधिक  सुविधाएं
 देने  के  सिये  छटी  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  राशि
 मंजूर  को  गई  है;  भौर

 (व)  ऐसे  पयंटक  स्थलों  के  नाम  क्‍य।  हैं  जहां
 कार्य  शीघ्र  प्रारम्भ  किया  जायेगा  ?

 पर्यटन  झौर  सागर  लिलामन  मंखी  दयो  पुरुबोसतम
 कौशिक)  :  (क)  भौर  ख).  एक  विवरण  संलग्न
 &  जिस  में  उत्तर  प्रदेश  के  ये  केन्द्र  दर्शाए  गए  है  जहां
 पंच  बर्चीय  योजना  ध्र्याध  1978-1983  के  दौरान
 केन्द्रीय  सैक्टर  के  प्रस्तगेंत  पयंटक  सुविधाएं  प्रदात  की
 जा  रही  है|  प्रदान  किए  आने  का  प्रस्ताव  है।  978-79
 में  इन  में  से  कुछ  स्कीमों  पर  कार्य  पहले  ही  प्रारम्भ  किया
 जा  चुका  है

 oz  स्कीम  खखतन  स्वीकृत  राशि

 कुशीनगर  /जावस्तो  बौद्ध  तीर्षयात्रियों  के  यातायात  के  विकास  के  8  साख  रुपए
 लिए  क्षेत्र  का  माइक्रोप्लानिंग

 कुशीनगर...  :  यात्री  गृह  का  बिस्तार  संज्ञावना  संबंधी  अध्ययन
 किया  जा  रहा  है  |

 श्र्ज  भूमि  कम्पसैक्स  क्षेत्र  के लिए  भूमि  प्रयोग  की  महायोजना  (मास्टर  प्राककलनों  की  प्रतीक्षा  है।
 लान)  ,

 पिपरवाह  न  द  भुमि  प्रयोग  के  सिए  महायोजना  75,000/-  5

 फरोहपुर  सीकरी  भ्रमि  प्रयोग  के  लिए  महामोजना  0.40  लाख  &.

 उत्तर  प्रदेश  हिमालय.  . यात्रा  मार्गों  (कटों)  का  विकास

 कार्बेट  नेशनल  पार्क  .  बन-गह
 वाराणसी.  .,  वि  होटल  वाराणसी  स्‍्शोक  का  विस्तार  35  लाख  रुपए  की  धनु

 मानित  लानत  पर

 धागरा  .  .  .  50-कक्षों  बाला  होटल  75  शाख  स्पएं  की  भू
 मानित  लागत  पर

 _
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 चिलानों  के  शपहरण  रोकने  के  लिए  कठोर  नियम

 748.  ली  भंगा  नक्ा  लिह:  क्या  पर्यटन  भोर
 सागर  जिमानन  मंत्री  महू  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्या  विमानों  का  भ्रपहरण  करने  की  घट-
 नाझो  की  देखते  हुए  सरकार  इस  प्रश्न  पर  विचार  करेगी
 कि  यात्रियों  को  विमानों  में  कोई  घातक  हथिया<
 महीं  ले  जाने  चाहियें  धौर  उन  के  सामानों  की  भली
 भांति  जांच  की  जानी  चाहिए;  धौर

 (ख)  क्‍या  सरकार  इस  प्राशय  के  नियम
 बनायेगी  कि  ऐसे  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की
 जाएगी  जो  विमानों  की  उड़ान  से  पहले  उचित  जांच
 नहीं  करते  हैं  शौर  यदि  हां,  तो  क्‍या  हाल  में  कठोर
 निधम  बनाए  गए  है  ?

 वर्यटन  शौर  सागर  विसासन  संत्रो  (शो  पुरुषोत्तम
 कोशिक)  :  (क)  भारतीय  वायुयान  नियम,  937
 के  नियम  8  के  झनुसार,  किसी  भी  हथियार,  विस्फोटक
 पदार्थ  मथा  खतरनाक  सामान  को  विमान  पर  ले  जाने
 की  प्रनुमति  नहीं  है।  विमान  पर  चढ़ने  से  पहले  सभी
 यात्रिया  की  शारीरिक  तलाशी  तथा  उन  के  सामान  की
 जांच  की  जाती  है  ताकि  यात्रियों  हारा  ऐसे  घातक
 हथियार  तथा  भ्रस्त  शस्त्र  ले  जाने  पर  रोक  लगायी
 जा  सबो  ।

 (ख)  एयरपोर्ट  सुरक्षा  काभिकों  का  यह  कर्तव्य
 है  कि  बे  यात्रियों  के  हाथ  के  सामान  की  जांच  करें  तथा
 उन  की  शारीरिक  तलाशी  लें  |  उन  के  द्वारा  यात्रियों
 की  जांच  करने  संबंधी  झपने  कर्तव्य  का  उचित  रूप  से
 पालन  न  करने  की  घटनाप्रों  पर,  वर्तमान  नियमों  तथा
 विनियमों  &  भ्रन्तगंत  उचित  विभाग्गेय  जांच  करने  के
 बाद  कार्यवाही  की  जाती  है।  लिहाजा,  जो  कर्मचारी
 विमान  क्षेत्रों  पर  यात्रियों  की  जांच  करने  के  झपने  कर्तव्य
 का  उचित  रूप  से  पालन  नहीं  करते  उन  के  विस्द्ध  कार्य  वाही
 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई  ग्रलग  नियम  नहीं  बनाये
 गए  है  t

 Trade  agreement  between  India  and
 Pakistan

 749,  SHRI  "SUKHDEO  PRASAD
 VERMA:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  trade  agreement
 has  been  reached  recently  between
 India  and  Pakistan;  and

 (b)  if  so,  the  details  of  the  agree-
 ment?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)
 No,  Sir.  °°"

 (b)  Does  not  arise,
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 wry  के  मुल्य  में  गिराबट  को  रोकने  के  लिये
 की  गई  कार्यवाही

 750.  जो  रामधारी  शास्त्रों:  क्या  बाणिब्य  तथा

 ग्ल्ण ु
 झ्रौर  सहकारिता  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा

 क  :

 (क)  प्वालू  के  गिरते  हुए  मूल्यों  को  रोकने  &  लिये
 सरकार  द्वारा  की  गई  इस  भाशय  की  घोषणा  के  ग्रनुसरण
 ें  श्रब  तक  क्‍या  ठोस  कार्यवाही  की  गई  है;  द्रौर

 (@)  सरकार  कितनी  माता  में  भालू  खरीदेगी
 धौर  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  करेगी  ?

 वाजिल्य,  मागरिक  पूति  शझौर  सहकारिता  मंत्रालय

 में  राज्य  संत्रो  (भो  कृष्ण  कुमार  गोयल)  :  (क)  भौर
 (ख).  भालू  को  मूल्य  समर्थन  योजना  के  भ्रन्तगंत  लाने
 का  प्रस्ताव  भारत  सरकार  (कृषि  विभाग)  के  विचाराधीन
 है।  7  फरवरी,  979  से  झालू  का  निर्यात  खुले  आम
 लाइसेंस  (भ्रो०  जी०  एल०)  के  प्रन्तर्गत  रख  दिया  मया
 है  ।  इसलिये,  भालू  के  नियात  पर  झब  कोई  मात्रिक
 प्रतिबन्ध  नहीं  है  t

 सातनें  बिल  श्रायोग  को  सिफारिशें

 75i.  शो बादवेग्द  दस:
 थी  श्यामलाल  1... ह  :
 खो  भारत  सिह  चौहान:

 कया उप  प्रधान  मंत्रो  तथा  बिस  मंत्री  मह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  विद्युत  शौर  सिंचाई  के  संबंध  में  सातवें
 वित्त  झायोग  द्वारा  की  गबी  सिफारिशों  का  ब्यौरा
 क्या  है;  श्रौर

 (ब)  सरकार  ने  हस  बारे  में  क्‍या  कार्यवाही
 की  है?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (ओो  सतोश  भअ्र्नवाल )  :

 (क)  धौर  (ख).  सातवें  वित्त  प्राथोग  की  सिफारिशों
 का  संबंध  केवल  राज्यों  को  केन्द्रीय  करों  ध्रौर  शुल्कों
 के  प्रन्तरण  तथा  संविधान  के  प्रनुच्छेद  275  के  भ्रन्तगंत
 उन्हें  देय  सहायता  झनुदान  से  है  ।

 लेकिन,  झायोग  ने  1979-84  तक  के  पांच
 वर्षो  में  राज्य  सरकारों  के  राजस्व  खाते  की  प्राप्तियों

 नि  दक
 /  0  ख़खचं  के  पर्बानेमानों  का  पुनर्मुल्‍्वांकन

 हुए  बिजली  भौर  सिंचाई  के  संबंध  में  निम्नलिखित
 प्रनुमान  लगाए  हैं  :--

 (i)  लघु  सिंचाई  के  मामले  में  979-80  में
 होने  वाली  हानियों  के  स्‍तर  को  लगातार  कम  करके
 1983-84  तक  प्राधा  कर  दिया  जाएगा  |

 (2)  बहुप्रयोजनी  बड़ी  शौर  दरमिजानी  सिंचाई
 यो  जनाझों  की  प्राप्तियों  से  न  केबल  कार्यचालन  व्यय
 की.  पूरा  किया  जाएगा  बल्कि  उन  से  “1978-79
 के  प्रन्त  तक  राज्यों  द्वारा  लगाई  गई  कुल  पूंजी  पर

 प्रतिशत की  दर  से  ब्याज  के  रुप  में  प्रामदनी  भी
 होगी  शौर  इस  एक  बतिशत  की  ज्ञामदनी  983-84
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 तक  हो  जायेयी  शौर  इस  में  धीरे  धोरे  0,  2  प्रतिशत
 प्रति  बचें  की  दर  से  बड्धि  होती  रहेगी।

 (3)  1978-79  के  झन्त  तक  राज्यों  द्वारा
 बिजली  के  क्षेत्र  मे  सगाई

 (गई  पृ
 पर  छ:  प्रतिशत  को

 झामदनी  की  मानक  दर  गई  है  जिस  में  बिजली
 बोर्डों  झथवा  विभागीय  उपक्तमों  हारा  झपने  बिजली
 उत्पादन  पर  देश  बिजली  शुल्क  धौर  केन्द्रीय  उत्पाद
 शुल्क  शामिल  है  ।

 Memorandum  from  Lawyers  protest-
 ing  against  Income  Tax  raid  at

 Mehrauli  Farm  of
 Mrs.  Indira  Gandhi

 752.  SHRI  VIJAY  KUMAR  N.
 PATIL:

 SHRI  VASANT  SATHE:

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Income  Tax
 Department  officials  recently  raided
 former  Prime  Minister  Mrs.  Indira
 Gandhi’s  South  Delhi  farm  at  Meh-
 rauli;

 (b)  if  30,  furnish  facts  of  the  nat-
 ter  and  the  details  of  the  report  on
 raid  received  by  the  Ministry;

 (c)  whether  before  conducting  the
 raid  the  officers  have  complied  with
 the  formalities  and  the  procedure  as
 per  normal  rule,  or  was  it  in  con-
 travention  of  the  same;

 (d)  whether  Government  have  re-
 ceived  a  protest  memorandum  from
 leading  lawyers  of  the  country  in
 this  regard—details  thereof;  and

 (e)  the  reaction  of  Government  to
 the  various  points  made  therein  and
 action  taken?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MIN'ISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)

 Yes,  Sir.

 (b)  The  Director  of  Inspection
 (Investigation)  had  receiveg  inform-

 ation  to  the  effect  that  some  members
 of  the  household  of  Shrimati  Indira
 Gandhi  had  buried  a  metal  container
 under  the  floor  of  her  farm  house
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 in  Chhatarpur  village,  and  that  it
 contained  valuables.  On  the  ३90  of
 January,  1979,  further  information
 was  receiveq  that  digging  was  going
 On  in  the  farm  house  of  Shrimati
 Gandhi,  presumably  for  the  removel
 of  the  valuables.  The  Director  of
 Inspection  (Investigation)  was  satis-
 fied  after  survey,  that  there  was  a
 Prima-facie  case  for  the  search  of
 the  premises,

 Since  the  belief  on  the  basis  of
 information  received  was  that  a  metal
 container  had  been  buried  under  the
 ground,  a  metal  detector  was  used
 to  locate  the  same.  The  metal  detec-
 tor  failed,  however,  to  reveal  any
 metal  container  jn  the  premises.  The
 search  did  not  result  in  any  seizure.

 (c)  The  prescribed  procedure  was
 duly  followed.

 (d)  and  (e).  A  memorandum  was
 personally  presented  to  the  President
 of  India  by  Shri  Kamlapati  Tripathi,
 Leader  of  the  Opposition  in  the  Rajya
 Sabha,  and  others,  on  the  2370  Janu-
 ary,  4979  pointing  out  inter-alig  that
 the  powerg  available  under  the  In-
 come  Tax  Act  for  conducting  sear-
 ches  should  be  exercised  with  due
 care.  The  memorandum  has  further
 expressed  the  view  that  a  complaint
 about  tax  evasion  against  a  perso:
 in  public  life  must  be  considered
 with  the  highest  caution  because  such
 a  person  is  “vulnerable  to  blackmail
 by  politica)  opponents”.

 It  has  also  been  brought  to  Gov-
 ernment’s  notice  that  the  daily  press
 had  reported  on  the  2ist  January,
 979  that  “a  group  of  advocates  and
 former  judges”  had  issued  8  state-
 ment  condemning  the  search  of  Smt.
 Indira  Gandhi’,  farm  house  and  e™-
 phasising  that  any  complaint  about
 tax  evasion  against  a  person  in  pub-
 lic  life  should  be  considered  with  the

 highest  caution.

 Government  have  looked  into  the
 matter  and  are  satisfied  that  the
 search  in  question  wag  authorised  by
 the  Director  of  Inspection  (Investi-
 gation)  in  the  light  of  the  information
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 available  with  him  ang  strictly  in
 accordance  with  section  32  of  the
 Income  Tax  Act  96l  and  the  rules
 made  thereunder.

 Sale  of  Confiscated  Goods

 758.  SHRI  VIJAY  KUMAR  पर.
 PATIL:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  attention  of  Govern-
 ment  has  been  drawn  to  the  news
 report  appearing  jn  the  Times  of
 India  dated  l7th  January,  979  under
 the  caption  “Confiscated  goods  to  be
 out  on  public  sale”;

 (b)  if  so,  what  is  the  reaction  of
 Government  to  the  various  observ-
 ations  point-wise  made  therein,  and
 facts  of  the  matter;  and

 (c)  action  taken  for  quick  disposal
 of  confiscated  goods  to  the  public
 through  co-operative  stores  spread  all
 over  the  country  and  details  State-
 wise,  of  the  sale  of  confiscated  goods
 during  1977-78  and  1978-79  upto
 December  and  how  does  it  compare
 with  the  corresponding  period?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)

 and  (b).  The  Press  Report  referred
 to  in  part  (a)  of  the  question  has
 come  to  Government’s  notice.  It
 would  not  be  correct  to  say  that  the
 State  Trading  Corporation  anq_  the
 Hindustan  Machine  Tools  have  failed
 to  undertake  the  disposal  of  textiles
 and  watches  7  respectively.  These
 organisations  are  finalising  the  scheme
 for  disposa]  of  such  goods.  The  India
 Tourism  Development  Corporation  is
 arranging  to  lift  the  stocks  of  liquor
 and  the  present  stocks  are  expected
 to  be  disposed  of  soon,

 For  facilitating  quicker  disposal  of
 confiscated  goods,  instruction  were
 issueq  recently  which  provide,  inter-
 alia,  for  disposal,  by  retail  sale,  of
 hetrogeneous  consumer  items  seized  in
 smal]  Jots  and  confiscated  to  Govern-
 ment  (excluding  wetches),  after

 meeting  the  requirements  of  Gov-
 ernment  Departments  and  educational
 research  institutions,  as  the  case  may
 be.  The  Central  Government  Emplo-
 yeeg  Consumer  Cooperative  Society
 Ltd.,  New  Delhi  has  also  been  allowed
 to  make  group  purchases  of  these
 items  on  behaif  of  its  members,

 The  value  of  seized  and  confiscated
 goods  lying  in  stock  in  the  customs
 godowns,  as  on  3l-2-978,  was  Rs.  58
 crores,  and  not  Rs.  80  crores,  as
 mentioned  in  the  press  report.  The
 value  of  such  goods  that  were  ripe
 for  disposal  as  on  3l-l2-978  was
 Rs.  7.5  crores,

 (c)  Instructions  have  been  issued
 to  al]  the  field  formations  for  expedit-
 ing  the  disposal  of  confiscated  goods
 ripe  for  disposal.  The  Customs  Houses
 and  Central  Excise  Collectorates  are
 making  necessary  arrangements  for
 effecting  retail  sales.  In  some  places,
 such  sales  have  already  commenced.

 The  proceeds  from  the  sale  of  con-
 fiscateqd  goods  effecteq  during  1977-78
 and  1978-79  (upto  December),  were
 as  follows: —

 ‘1977-78  Rs.  7.88  crores

 1978-79  (upto
 December)  Rs.  2.06  crores.

 (The  state-wise  break  up  of  these
 figure;  is  not  available).

 Proposal  to  help  Sick  Units

 754.  SHRI  VIJAY  KUMAR  गे.
 PATIL:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  attention  of  Govern-
 ment  has  been  drawn  to  the  news
 report  appearing  in  the  Indian  Ex-
 press  dated  26th  January,  979  under
 the  caption  “Body  to  help  out  sick
 units  proposed”;

 (b)  if  so,  what  is  the  reaction  of
 Government  to  the  various  observ-
 ations  made  therein;  and

 (c)  the  estimated  number  of  sick
 units  State-wise  identified  and  the
 loan  amount

 blocked  with
 these  units
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 and  the  steps  taken/proposed  to  pro-
 vide  soft  loans  to  such  units  as  also
 management  support  and_  efficient
 Monitory  as  suggested  by  the  inter
 institutional  group  constituted  by  the
 Reserve  Bank  of  India?

 THE  MINISTER  OF  STATE  एफ
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)
 and  (b),  The  news  item  in  the  Indian
 Express  dated  26th  January,  979
 refers  to  the  recommendations  made
 by  the  Inter-Institutional  Group  set
 up  by  the  Reserve  Bank  of  India  on
 “Coordination  of  the

 Lending  Opera-
 tions  of  the  Term-lending  Insitutions
 and  Commercial  Banks”.  The  Report
 of  the  Group  mainly  coverg  issues

 relating  to  coordination  of  lending
 operations  of  term  lending  institutions
 and  banks  and  not  merely  the  revival
 of  sick  units.  Mo:t  of  the  recommen-
 dations  of  the  Working  Group  have
 been  accepted  and  suitable  instruc-
 tiong  in  the  matter  have  been  issued
 by  the  Reserve  Bank  of  India.  The
 Industrial  Reconstruction  Corpora-
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 tion  of  India  has  also  initiated  steps
 to  Streamline  its  procedure  for  ap-
 praisal,  sanction  and  follow  up  of
 loans  to  sick  units.

 (c)  The  Reserve  Bank  of  India
 collects  information  in  respect  of  ad-
 vances  of  scheduled  commercial  banks
 to  sick  industria]  units  enjoying  ag-
 gregate  credit  limits  of  Rs.  l  crore
 and  above  only.  The  State-wise
 break-up  of  such  industria]  units  and
 the  amount  of  bank  credit  outstand-
 ing  against  them  are  set  out  in  state-
 ment.  The  Banks  have  been  advised
 to  set-up  special  cells  at  their  head
 offices  and  regional  office;  to  deal
 with  various  problems  associated  with
 sick  industrial  undertakings.  Besides,
 it  has  been  enjoined  upon  them  to
 quickly  examine  the  potential  viabi-
 lity  of  the  sick  units  and  come  to  an
 early  decision  on  the  step;  necessary
 to  rehabilitate  them.  Wherever  neces-
 sary  the  banks  bring  about  suitable
 changes  in  the  management  structure
 of  the  assisted  units.

 Statement

 State-wise  break  -up  of  Sick  Ussts  enjoving  bank  credit  of  हरि 1.  crore  and  abeve  and  the  amount
 of  bank  cretit  outstarding  azainst  them  as  at  th:  हई  of  Jane.  78.

 (In  Crores  of  Rupecs  )

 State/Union  Territory  No.  of  (Amount
 Units

 standing)

 t
 or  _  2  3

 t.  West  Bengal  -  .  78  229°  62

 2.  Maharashtra  न  68  227°6t

 3.  Karnataka  .  .  नि  3  48:60

 4.  Gujarat  .  .  ‘  नि  38  Bo-5t

 5.  Tamil  Nadu  :  न  ‘  न  न  36  754° 66

 6.  Andhra  Pradesh  .  70  क0* 51.

 7.  Bihar  नि  .  .  .  है  नि
 ‘

 i2  23°25

 8.  Haryana  .  7  60

 g  Rajasthan  2.  2  wets  .  ow  ww  -  art6

 20.  Madhya  Pradesh  .  7  द  ड़  «...  -  द  70  18°04 04
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 r  2  3

 ti.  Orissa  .  3  I5°4
 r2.  Uttar  Pradesh  33  77°37

 13.  Kerala  6  6°43

 i4.  Puniab  I  50

 i5.  Assam
 1  ०*  7०

 16,  New  Delhi  .  2  7°37

 MW  Pondicherry  .  1  93
 18.  Goa  3  4°48

 Toran  2.  we  325  956°  08

 Four  Star  and  Five  Star  Hotels
 constructed  by  ITDC

 755.  CHAUDHARY  BRAHM  PRA-
 KASH:  Will  the  Minister  of  TOUR-
 ISM  AND  CIVIL  AVIATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  four  star  and
 five  star  hotels  constructed  so  far  by
 the  ITDC  and  the  places  where  they
 have  been  built;

 (b)  the  number  of  Janata  hotels
 built  by  ITDC  so  far  and  the  places
 where  they  have  been  built;

 (c)  the  names  of  places  where  the
 hctels  at  (a)  and  (b)  above  are
 under  construetion  and  when  they
 are  likely  to  be  completed;  and

 (d)  the  places  where  such  hotels
 as  at  (a)  and  (b)  above  are  proposed
 to  be  constructed  during  the  year
 1979?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  to

 (d).  The  IT.D.C.  operates  8  hotel
 which  can.  be  categorised  as  4  and

 5-Star  hotels  although  all  of  them
 have  not  as  yet  been  classified.  ‘

 these  three  hotels  have  been  construc-

 ted  by  I.T.D.C.  and  the  remaining

 have  been  acquired/taken  on  lease  by
 it.  The  details  of  these  8  hotels  are
 given  in  the  enclosed  statement.

 The  I.T.D.C.  has  recently  taken  up
 the  construction  of  g  565-room  (1250
 beds)  Yatri  Niwas  (Janata  hotel)  at
 New  Delhi.  The  Five  Year  Plan
 978—83  envisages  the  construction  of
 such  Yatri  Niwas  at  the  other  three
 metropolitan  cities  of  Bombay,  Cal-
 cutta  and  Madras  as  well,  and  at  other
 centres  to  be  determined  after  a
 survey,  depending  upon  the  availabi-
 lity  of  resources.

 Excepting  for  the  expansion  of  its
 existing  4  and  5-star  category  hotels
 already  approved,  I.T.D.C.  is  not
 undertaking  the  construction  of  any
 new  hotels  in  4  and  5-star  category
 during  the  Five  Year  Plan  of  978—
 83.

 The  hotels  approved  to  be  expan-
 ded/constructed  during  979  are  the
 expansion  of  the  Ashoka  Hotel  ani
 Akbar  Ashok  hotel,  expansion  of  the
 Lalitha  Mahal  Palace  Hotel  in  Mysore,
 and  partial  construction  of  commis-
 sioning  200  rooms)  of  the  Ashok  Yatri
 Niwas  (Janata  Hotel)  in  New  Delhi.
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 Statement

 a  4  and  5  Star  category  Hotel  operated  by  I.T.D.C.

 S.No.  Name  of  the  Hotel  Category  Place  at  which  |  Whether  the  hotel  has
 the  hotels  are  been  constructed  by  ITDC

 situated  or  acquired/taken  on
 lease

 I  2  3  4  5

 1  Hotel  Ashok  5-Star  New  Delhi  Acquired  from  the  Minis-
 (Deluxe)  try  of  Works  and

 Housing.

 @  Hotel  Akbar  Ashok  .  (*)  New  Delhi  On  lease  from  NDMC,

 3  Hotel  Ashok  (*)  Bangalore  Constructed.

 4  Hotel  Qutab  Ashok  (ee)  New  Delhi  Acquired  from  the
 Ministry  of  Works  and
 Housing.

 5  Ashok  Beach  Resort  नि  (ee)  Kovalam  Constructed.

 Hotel  Airport  Ashok  .  (ee)  Calcutta  Constructed.

 7  Hotel  Janpath  Ashok.  (eee)  New  Delhi  On  lease  from  the  Min:s-
 try  of  Works  and  Hous-
 ing.

 8  Lalitha  Mahal  Palace  Hotel  (ee)  Mysore  On  lease  from  the  Govt.
 of  Karnataka.

 Not  classified.  Awaiting  classification  as  5-Star  hotel.

 of  the  two  departments  involved  in

 (c)  the  particulars  of  goods  seized;

 (*)

 (*०)  Not  classified.  Awaiting  classification  as  4-starhotel.

 (ree)  Awaiting  re-clamification  as  4-Star  hotel.

 Air  Cargo  Racket  detected  at  Delhi
 Airport  the  racket;

 756.  CHAUDHARY  BRAHM

 PRAKASH:
 and

 SHRI  K.  LAKKAPPA:

 SHRI  ARJUN  SINGH
 BHADORIA:

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a
 major  air  cargo  racket  has  been  re-
 cently  detected  at  Delhi  Airport  in-
 volving  the  Custom  Officials  and  Air
 india  Officials;

 (b)  if  so,  the  particulars  thereof
 as  well  as  the  particulars  of  officers

 e

 (d)  the  action  taken  against  the
 guilty  officers  and  arrangements  made
 to  check  the  recurrence  of  such  acts?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  to  (d).
 Yes,  Sir.  According  to  reports  received
 by  Government,  Customs  Officers,  act-

 ing  on  information,  intercepted,  on

 30-1-79,  at  Delhi  airport,  four  suit-
 cases,  declareq  as  unaccompanied
 baggage  and  consigned  from  Hons

 Kong  for  transhipment  to  Kabul.  The
 four  suitcases  were,  on  examination,
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 found  to  contain  contraband  articles,
 such  as  watch-parts,  sarees,  etc.
 totally  valued  at  Rs.  2,27,595/-.  In
 his  statement,  the  official  of  Air  India,
 handling  this  cargo,  stated  that  he  and
 an  officer  of  Customs  in  Air  Cargo
 Unit  at  Delhi  Airport  were  to  facili-
 tate  the  substitution  of  the  contents

 of  the  saigq  four  suitcases.  This  official
 was  arrested  and  produced  before  the

 Magistrate,  who  ordered  his  release
 on  bail.  The  officer  of  Customs  alle-

 gedly  involveg  in  this  case  was  trans-
 ferred  from  the  transhipment  godown.
 The  matter  has  been  referred  to  the
 Central  Bureau  of  Investigation  for
 further  investigation.  To  Check  re-
 currence  of  sucli  acts,  preventive
 control  and  _  supervision  over  such
 cargo  has  been  tightened  and  made
 more  effective.

 &
 Rejection  o¢  Public  Distribution

 Scheme  by  State  Governments

 757.  SHRI  AMAR  ROYPRADHAN:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  State
 Governments  have  rejected  the  pub-
 lic  distribution  scheme  which  has
 been  recommended  by  the  Union
 Government;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and
 the  reaction  of  the  Union  Govern-
 ment  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL):  (a)  No,  Sir.  On  the  con-
 trary,  the  State  Governments  have
 accepted  the  Scheme  and_  agreed  to
 implement  it  by  Ist  July  1979.

 (b)  Does  not  arise.

 2)  4

 Uniform  Price  Policy  for  Essential
 Commodities

 758.  SHRI  AMAR  ROYPRADHAN:

 SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,

 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Cent-
 ral  Government  have  agreed  to  for-
 mulate  a  uniform  price  policy  for
 essential  commodities;  and

 (b)  if  so,  what  are  the  outlines  of
 that  policy?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL):  (a)  and  (b.  In  the  Con-
 ference  of  State  Chief  Ministers  and
 Ministers  of  Civil  Supplies  held  in
 New  Delhi  ०  5-1-79  to  discuss  the
 Production-cum-Distribution  Scheme
 for  Selecteq  Essential  Commodities,
 the  suggestion  fhat  essential  commodi-
 ties  should  be  made  available  through
 the  Public  Distribution  System  at  uni-
 form  prices  throughout  the  country
 was  generally  endorsed,  However  a
 fina]  decision  on  this  issue  has  not  so
 far  been  taken.

 Development  of  various  areas  in
 Orissa  to  attract  Tourists

 759.  SHRI  PRADYUMNA  BAL:  Will
 the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  there  is  a  _  proposal
 under  consideration  of  the  Govern-
 ment  to  develop  various  areas  in
 Orissa  like  Chilka  Lake,  Simili  Pal
 hill  including  the  Tigar  Project,
 Marine  Drive  from  Konark  to  Puri,
 Deogarh  and  various  water  falls  to
 attract  inlang  and  foreign  tourists;

 (b)  if  so,  the  decision  taken  and
 when  the  work  thereon  is  likely  to
 be  taken  up;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  not  de-
 veloping  these  places  of  tourists  in-
 terest?  «+.

 '
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 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHO-
 TTAM  KAUSHIK):  (a)  to  (०).  Pro-
 posals  have  been  received  from  the
 Government  of  Orissa  from  time  to
 time  for  the  development  of  various
 areas  of  tourist  interest  in  the  State.
 The  position  regarding  those  under
 consideration  of  the  Government  is  as
 follows:

 Construction  of  a  Forest  Lodge  at
 Similipal  National  Park  will  be  taken
 up  by  the  Department  of  Tourism
 depending  on  the  resources  available,
 inconsultation  with  the  State  Govern-
 ment;  the  India  Tourism  Development
 Corporation  will  be  undertaking  the
 expansion  of  the  Travellers  Lodge  at
 Konarak;  the  conversion  of  Travellers
 Lodge  at  Bhubaneswar  into  a_  hotel,
 and  the  construction  of  a  Travellers

 Lodge  at  Puri  during  the  Five  Year
 plan  period  972.—83.

 Schemes  such  as  the  Marine  Drive
 from  Konarak  to  Puri  and  the  deve-
 lopment  of  areas  around  water  fal's
 would  be  within  the  purview  of  the
 State  Government.

 Import  of  Rubber  from  Countries

 ready  to  buy  Basmati  Rice  and
 Tobacco

 760.  SHRI  M.  RAM  GOPAL
 REDDY:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND

 COOPERATION,  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  STC  has  decided  to
 import  rubber  only  from  those  coun-
 tries  which  are  ready  to  buy  commo-
 dities  jike  Basmati  rice  and  tobacco
 in  exchange;

 (b)  if  so,  whether  STC  has  appro-
 ached  the  countries  in  thig  regard;
 and

 (c)  it  so,  the  names  of  these  coun-
 tries  and  their  reaction?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
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 CIVIL  SUPPLIES  AND,  COOPERA-
 TION  (SHRI.  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL):  (a)  to  (c).  The  State  Trad-
 ing  Corporation  of  India  had  explored
 the  possibility  of  linking  purchase  of
 rubber  from  Indonesia  ang  Vietnam
 with  the  export  of  tobac-o,  but  there
 Was  No  response.

 Racket  in  LTC  in  Public  Undertak-
 ings  unearthed  in  Bangalore

 761.  SHRI  M.  RAM  GOPAL  REDDY:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  racket
 in  LTC  in  some  Public  Sector  Under-
 takings  wag  uneartheq  in  Bangalore
 during  the  first  week  of  January,  1979;
 and

 (b)  if  so,  what  are  the  details  in
 tli,  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  _  IN
 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)
 and  (b).  The  following  Central  Gov-
 ernment  menufacturing  units  located
 in  Banglaore  have  reported  that  no-
 mis-use  of  Leave  Travel  Concession

 by  their  employees  has  been  detected
 during  January,  979  :

 l.  Kudremukh  Iron  Ore  Company  Ltd.

 2.  National  Textile  Corporation
 (Andhra  Pradesh,  Katnataka,  Kerala
 and  Mahe)  Ltd.;

 3.  HMT  Limited;

 4.  Indian  Telephone  Industries  Ltd;

 5.  Bharat  Electronics  Ltd;

 6.  Hindustan  Aeronautics  Ltd;
 t

 7,  Units  of  Bharat  Heavy  Electricals
 Ltd.

 Bharat  Earth  Movers  Limited,  havé

 informed  that  preliminary  invetiga-
 thons  had  indicated  that  some  emplo-

 yees  had  mis-used  the  Leave  Trav‘!
 Concessicn,  Preliminary  investigation®
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 reveal  that  in  76  cases  the  employees
 have  not  undertaken  the  journey  even
 though  they  had  drawn  the  advance
 and  in  those  cases  disciplinary  pro-
 ceedings  have  been  initiated.  In  39
 cases  the  employees  have  voluntarily
 refunded  the  amount  on  the  pretext
 that  they  could  not  perform  the  jour-
 ney  for  personal  reasons.

 Losses  suffered  as  a  result  of  Agita-
 tion  of  Bank  Employees

 762.  DR.  MURLI
 JOSHI:

 SHRI  A.  R.  BADRINARYAN:
 SHRI  OM  PRAKESH  TYAGI:
 SHRI  BHAGAT  RAM:

 MANOHAR

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  recent  agitation  of
 bank  employees  had  any  adverse  effect
 on  the  industria}  and  commercial  acti-
 vities  in  the  country;  and  if  go,  the
 extent  of  various  types  of  losses  suf-
 fered;  and

 (b)  the  reasons  of  thig  agitation  and
 the  steps  which  Government  have  tak-
 en  or  propose  to  take  to  stop  the  re-
 currence  of  such  situation?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)
 Industrial  and  commercial  activity
 was  adversely  affected  by  the  recent
 agitation  of  bank  employees  but  it  is
 not  possible  to  quantify  the  extent  of
 various  types  of  losses  suffered.

 (b)  The  agitation  of  bank  employe-
 es  was  in  support  of  their  demands
 for  wage  revision,  DA,  increase  in
 other  benefits,  etc.  Negotiations  bet-
 ween  bank  managements  and  their
 employees  are  going  on  with  a  view
 to  arrive  at  an  amicable  and  péaceful
 settlement.

 Anti  Smuggling  Drive

 763.  SHRI  BASANT

 KHALSA:

 SHRI  G.  S.  TOHRA:

 SINGH

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state;

 Government  have

 anti-smuggling

 (a)  whether

 launcheg  a  massive

 drive  in  the  country  recently;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)

 and  (b).  Yes,  Sir.  Pursuant  to  the  in-
 tegrated  strategy  which  aims,  on  the
 one  hand  to  provide  facilities  and  cour-
 teous  service  to  the  honest  tax-payers
 and  law-abiding  citizens  dealing  with
 the  Department  and,  on  the  other
 to  deal  sternlly  with  and  deter  the  tax
 evaders  and  smugglers,  in  the  month
 of  January,  979  a  facilitation  drive
 was  launched  streamlining  the  Cus-
 toms  procedures  for  clearance  of  air
 passengers  and  February,  979  is  be-
 ing  observed  as  a  month  of  ‘special
 drive  for  anti-smuggling  operations’,
 The  measures  being  taken  in  this  be-
 half  include  strengthening  and  re-or-
 ganisation  of  intelligence  set-up  at  all
 sensitive  points,  ensuring  more  effec-
 tive  use  of  anti-smuggling  equipment
 strengthening  of  all  strategic  customs
 preventive  check-posts  along  the  land
 borders  and  mounting  of  special
 watch  in  areas  known  for  storage  and
 sale  of  contraband  goods  with  a  view
 to  effecting  their  seizures.  As  a  result
 of  this  drive,during  the  first  fortnight
 itself,  several  important  seizures  were
 made  to  various  parts  of  the  country.
 The  value  of  the  goods  involved  in
 these  important  seizures  alone  comes,
 to  Rs,  83.87  lakhs,
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 Merger  of!  Dearness  Allowances  with
 Pay  of  Central  Government  Employees

 764.  SHRI  PlUs  TIRKEY;,
 SHRI  SHYAM  SUNDER

 GUPTA:
 DR.  BIJOY  MONDAL.
 SHRI  VASANT  SATHE:

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Board  of  Arbitra-
 tion  which  was  appointed  on  the  ques-
 tion  of  merger  of  dearnesg  allowance
 with  pay  of  the  Centra]  Government
 employees  has  given  its  award;

 (b)  if  not,  the  reasons  for  delay;
 and

 (c)  by  what  time,  the  Board  is  like-
 ly  to  give  its  award?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)
 No,  Sir.

 (b)  and  (c).  The  Board  of  Arbitra-
 tion  has  to  act  according  to  the  proce-
 dure  laid  down  for  the  disposals  of
 cases  referred  to  it.  At  the  request  of
 both  the  Official  Side  and  the  Staff
 Side,  the  Board  of  Arbitration  has
 adjourned  the  hearing  of  the  case,  to
 enable  them  to  carry  on  negotiations.
 The  Government  are  not  in  a  position
 to  indicate  the  date  by  which  the
 Board  of  Arbitration  could  be  expect-
 ed  to  give  its  award.

 Development  ef  Tourism  in  Kerala
 State  during  1979-86

 765.  SIRI  PIUS  TIRKEY:
 DR.  BIJOY  MANDAL;

 SHRI  SHYAM  SUNDER
 GUPTA:

 Will  the  Minister  of  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to
 develop  tourism  in  the  Kerala  State
 during  the  year  1979-80;
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 (0)  if  so,  what  are  the  names  of
 the  places  which  are  likely  to  be  de-
 veloped  for  tourism  in  that  State;  and

 (c)  the  funds  allocated  for  the  pur-
 Pose?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHUTTAM  KASUSHIK)  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  and  (c)  During  1979-80  the
 Central  Department  of  Tourism  in-
 tends  to  ccncentrate  efforts  on  the
 development  of  extra  tourist  facili-
 ties  at  the  Kovalam  Beach  Resort  to
 which  destination  traffic  is  likely  to
 increase  considerably  especially  in
 view  of  the  development  of  Trivand-
 rum  as  an  international  airport.  Facili-
 ties  proposed  are:

 (a)  Construction  of  a  Beach  Ser-
 vice  Centre  at  an  estimated  cost  of

 Rs.  2  lakhs;
 (b)  Construction  of  a  Yoga-cum-

 Massage  Centre  at  an  estimated  cost
 of  Rs.  8  lakhs.

 Places  cf  the  tourist  interest  in
 Kerala  will  also  by  given  que  coveraze
 in  the  publicity  programme  of  1979-
 80  through  films  and  tourist  literature.

 Incentives  to  Jewellery  Exporters

 766.  SHRI  SHANKER  SINH.'
 VACHIELA:  Will  the  Minister  of
 COMMERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  value  of  jewellery  exported
 to  various  countries  during  last  three
 years,  year-wise;

 (b)  the  names  of  jewellery  expor-
 ters  who  have  been  replenished  with

 20०0  and  the  quantity  of  gold  replen-
 ished  to  each  of  them  and  the  rates
 at  which  the  gold  has  been  given  to

 each  of  them;  and

 (c)  what  further  incentives  have
 been  given  or  afe  proposed  to  be

 given  to  jewellery  exporters  and

 whether  there  is  any  proposal  to  877
 courage  small  jewellers  to  enter  this

 trade?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  The
 value  of  jewellery  exports  to  various
 countries  during  the  last  three  years
 were  as  under:—

 (Ra.  in  lakhs)

 1975-76  1976-77  1977-78

 674°49  660°  9  862-29

 (b)  A  statement  is  attached,

 (c)  With  a  view  to  boost  up  the
 exports  of  gold  jewellery  a  scheme
 for  replenishment  of  gold  against

 Statement

 sae

 such  export  was  introduced  in  August
 1978,  Under  the  scheme,  gold  is  made
 available  at  near  prevailing  interna-
 tional  price.  To  widen  the  scope  of
 the  scheme  studded  gold  ornaments/
 gold  articles  of  not  less  than  4  carat
 purity  have  also  since  been  covered.

 It  is  expected  that  the  new  scheme
 for  replenishment  of  gold  for  export
 or  gold  jewellery  would  stimulate
 export  of  gold  jewellery  and  would
 help  small  jewellers/goldsmiths.  The
 Scheme  covers  inter-alia  cooperatives
 societies  cf  goldsmiths.  STC  has  also
 taken  up  schemes  for  helping  the  je-
 wellery  exporters  by  maketing  support
 and  design  backups.  Attempts  are  be-
 ing  made  to  involve  small  jewellers
 through  State  Small!  Scale  Industries
 Corporations  by  STC.

 (Obtained  from  State  Bank  of  India,  Bombay.)

 Rate  per  Quanti-  Total  Value
 Name  of  the  Party  .0  Gms.  ty  quantity

 of  9953s  sold
 Fineness  Gms.  Gms.  Rs.

 M/s.  Patni  Jewellers.  57 25  6490  3,82,92°  27

 617-09  887०0  15,360,  5,47,358°  83

 M/s.  Popley  Kewalram  Ghansham  Das  587  23  gio  53»437°  93

 617-09  9670  10,580,  5,96,726°  0g

 M/s.  B.  Dayalji  Adenwalla  587°23  2450  7,43,877°  35

 617-09  233०  ¥,43,78!°  97

 676-80  4690  9.470  3517,419"  20

 M/s.  Jayanti  Lal  Ranchod  Das  Salla  617-09  —  6ol0  6,010  3,70,87!-  09

 M/s.  N.J.  Anand  Jewellers  .  617-09  620  99,968-  58

 676°  80  3I20  4,740  2,11,161°60.

 M/s.  Tribhovandas  Bhimji  Zaveri  677.09  473०  45730,  2,91,883°  57

 M/s.  Jamnadas  Adenwalla  617°09  2940  7,8,424°  46

 676-80  =  7750  4090  77,832"  00

 M/s.  Subhodchandra  &  Co.  617° 09  3320  35320  —2,04,873°  88

 M/s.  Tarachand  Agarwala  &  Co.  587-23  3280  3,280  =  ,92,63:°44

 M/s.  Govindbhai  &  Co.  617°09  759  1,580  97,500"  22

 M/s.  Moti  Lal  Vijbhukhandas  6:7°09  440  440  27,757"  96

 Total.  .  63,600  39,38,986  38
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 Name  of  the  Party ‘
 Rate  uantity  Total  Value

 to  ms
 2

 wold”  quantity
 of  9953
 Fineness)  Gms.  Gms.  Rs..

 Rs.

 New  Delhi

 Mis.  Emkay  Exporters  617°09  470

 Mjs.  Tribhovandas  Bhimji  ,  .  .  617°09  340  I,5!0  93,380°  59

 Granp  TorTaL  65,110  40,32, 166°  97

 Complaints  regarding  non-supply  of
 certain  pulses  in  Delhi  through  Fair

 Price  Shops

 767.  SHRI  SHANKER  —  SINHJI
 VEGHELA:  Will  the  Minister  of
 COMMERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  Dal  Arhar  is  not  being  supplied
 through  fair  price  shops  in  Delhi
 under  the  scheme  of  supply  of  pu'ses
 through  fair  price  shops  for  the  last
 3-4  months;

 (९)  if  so,  the  reasons  therefor;

 (6)  the  names  of  fair  price  shop-
 owners  in  Delhi  against  whom  com.
 plaints  were  received  for  not  supply-
 ing  pulses  to  consumers  while  they
 had  the  stock  in  hand;  and

 (d)  the  action  taken  against  such
 people?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISJINA  KUMAR
 GOYAL):  (a)  and  (b).  The  distribu-
 tion  of  pulses  through  the  fair  price
 ration  shops  in  Union  Territory  of
 Delhi  was  taken  up  by  Delhi  Adminis-
 tration  for  a  limited  period  from
 1-9-1978  on  a  purely  adhoc  basis  in

 order  to  check  rising  trend  in  prices
 of  pulses  in  the  open  market.  The  sup-
 ply  of  arhar  dal  to  the  ration  card
 holders  cculd  not  be  continued  by
 Delhi  Administration  beyond  October,
 978  because  the  quantities  supplied

 by  the  National  Cooperative  Consu-
 mers  Federation  (NCCF),  out  of  mar-
 ket  purchases  made  by  them,  were
 exhausted  by  that  time.

 (c)  and  (d).  The  names  of  fair  orice
 shop-owners  in  Delhi  against  whom
 complaints  were  received  on  telephone
 by  Delhi  Administration  for  not  sup-
 plying  pulses  to  consumers  while  they
 had  stocks  in  hand  are  given  in  the
 statement  attached.  Enquiries  made

 by  Delhi  Administration  revealed  that
 the  allegations  made  by  the  complai-
 nants  were  incorrect.  Hence,  no  ac-
 tion  was  taken  against  them.

 Seatement

 S.No.  Name  and  No.  of  F.P.S.

 t  Mls.  Pyere  Lal  Suchdeva,  Old  Mar-
 ket,  West  Patel  Nagar,  Delhi,  FPS
 No.  1720.

 a  Mis.  Narula  General  Provision  Store,
 Moti  Nagar,  FP  Shop  No.  1939-

 3  Mis.  Sudethan  Lal  Madan  Lal,  Sits
 Ram  Bazar,  Delhi,  FPS  No.  ‘1210.

 4  M/s.  Om  Prakash  Batra,  Teliwara
 Shahdara,  Delhi,  FPS  No.  ॥4-

 M's.  Ishwar  Dayal  Jeet  Singh, :
 Kailash  Nagar,  FPS  No.  3858.

 6  1४९11.  Lai  Brij  Kumer  Lajpat  Nagar
 New  Delhi,  FPS  No.  2814.
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 fern  थि२ज्षाग  में  ब्रयल,  हिलोय  झोर  तृतोष  धेली
 के  पदों  पर  तीं  किए  गए  व्यक्ति

 768.  भो  छोतू  भाई  गामित:  क्या  उप  प्रधान
 मंत्री  तथा  जिस  मंतो चह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  मार्च,  977  से  दिसभ्यर,  1978  की
 वधि  के  दौरान  जिस  विभाभ  में  प्रथम  श्रेणी,  हितीय
 श्रेणी  शौर  तृतीय  श्रेणी  के  पदों  पर  कितने  व्यक्ति  भर्ती
 किए  गए  श्ौर  उन  में  भ्नुसूचित,जातियों भौर  भनुसूचित
 लजग-जातियों  के  कितने  ब्यचिस  हैं।

 ह अ  प्रनमूचित  जातियों  शौर  धनुसूचित  जन-
 बहिन,  4  ब्यविसियों  के  लिए  कितना  झारक्षित  कोटा
 रखा  गया

 ह शौर
 कोटा  कहां  तक  भरा  गया  है  झौर  सम्पूर्ण

 सुरक्षित  कोटे  को  न  भरने  के  क्‍या  कारण  हैं;  भौर

 (ग)  अनुसूचित  जातियों  शोर  प्रभुभूंचित  जन-
 जातियों  के  व्यक्तियों  के  लिए  झारक्षित  पूरे  कोटे  का
 भरा  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  की
 जा  रही  होस  का्यबाही  का  ध्योश  क्या  है  ?

 जिस  संब्रालथ  में  राज्य  नली  नो  जुलफिकार-
 उस्लाह)  :  (क)  से  (ग).  सूचना  इकट्टी  को  जा  रही
 है  झौर  यथा  संभव  शी  प्र सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी।

 Training  centres  for  Income  Tax
 Officers

 769.  SHRI  S.  R.  DAMANI:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  training  centres
 for  Income  Tax  Officers;

 (b)  the  names  of  places  where  the
 centres  are  located;

 (c)  the  period  of  training  for  the
 Income  Tax  Officers;  and

 (d)  how  many  conferences  or  semi-
 nars  are  being  held  in  order  to  ex-
 change  experience  gained  and  to  im-
 prove  efficiency?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 ६५८!  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)
 and  (b).  The  Indian  Revenue  Service
 (Direct  Taxes)  Staff  College  is  locat-
 ed  at  Nagpur  and  there  are  four  Re-
 gional  Training  Institutes  at  Banga-
 lore,  Bombay,  Calcutta  and  Lucknow.

 (c)  The  period  of  initial  training  at

 the  Indian  Revenue  Service  (Direct
 Taxes)  Staff  College,  Nagpur  for  di-

 rectly  recruited  Group-A  Income-tax
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 Officers  is  about  one  year.  This  is  in
 addition  40  four  months  foundational
 course  at  the  Lal  Bahadur  Shastri
 National  Academy  of  Administration,
 Mussoorie.  Various  in-service  refre-
 sher  orientation  and  specialised  courses
 Ses  are  also  conducted  throughout  the
 year  and  the  duration  of  these  courses
 varies  from  three  to  fifteen  days.  The
 specialised  courses  cover  various  as-
 pects  of  tax  administration,  such  as
 assessment  of  companies  trusts,  salary
 cases  and  investigation  techniques.

 (d)  In-service  short  term  courses
 are  conducted  throughout  the  year
 and  provide  a  forum  for  inter-action
 among  the  participants  and  opporuni-
 ty  to  discuss  practical  problems  ex-
 perienced  in  the  course  of  tax  adminis-
 ‘ration.  Management  courses  are  also
 conducted  every  year.  In  1978,  three
 such  Management  Development  Pro-
 grammes  were  held  in  addition  to  one
 senior  management  seminar.  This  se-
 minar  was  attended  by  senior  Assis-
 tant  Commissioners  and  Commissioners
 of  Income-tax.  An  annual  conference
 of  the  Deputy  Directors  (Training)  ‘is
 also  held  at  the  Indian  Revenue  Ser-
 viee  (Direct  Taxes)  Staff  College,
 Nagpur.

 Income  Tax  Officers  recruited  directly
 and  by  promotion

 470.  SHRI  5.  R,  DAMANTI:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  dispute  of  Income
 Tax  Officers  recruited  directly  and  by
 promotion  has  been  resolved;  and

 (b)  if  not,  the  steps  taken  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 *
 HE  MINISTRY  OF  FINANCE

 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)
 The  dispute  regarding  seniority  of  In-
 come-tax  Officers  (Group  ‘A’)  stands
 settled  with  the  Supreme  Court’s  final

 judgement  dated  16-4-1974  in  Civil

 Appeal  Nos.  2060  of  97l,  67,  39  and
 383  of  972—Bishan  Swarup  Gupta
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 Vs.  Union  of  India  and  others.  How-
 ever,  some  officers  have  filed  a  writ
 petition  in  the  Supreme  Court  for
 review  of  its  earlier  judgements  in  the
 matter.

 (b)  Does  not  arise.

 Creation  of  new  posts  of  I.T.O’s.  in
 relation  to  increase  in  number  of

 Assessees

 771,  SHRI  5.  R.  DAMANI.  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTEY.  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  Income  Tax  cases
 pending  for  more  than  two  years,
 zonal-wise  and  comparative  figures  for
 the  previous  financial  year;

 (b)  the  number  of  new  postg  of  In-
 come  Tax  Officers  created  in  relation
 to  the  increase  in  the  number  of
 assessees  during  the  course  of  the  year;
 and

 (c)  the  number  of  Income  Tax  Offi-
 eers  posts  which  were  lying  vacant  as
 on  31-12-78  and  the  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 SHRI  ZULFIQUARULLAM):  (a)
 The  number  of  assessments  pending
 for  more  than  two  years  as  on  Ist
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 April,  978  and  Ist  April,  977  ‘were
 as  under:  7  =

 l-4-978;  4,73,577  है
 ‘1-4-1977:  4,96,246

 Commissioner’s  charge-wise  pend-
 ency  as  on  these  dates  is  as  per  state-
 ments  A  &  B.

 (b)  50  posts  (75  Group  A  and  78
 Group  B)  of  Income-tax  Officers  were
 created  during  the  financial  year  1977:
 78  for  assessment,  collection  and  ad-
 ministrative  work.  No.  post  of  Income-
 tax  Officers  for  this  work  has  been
 created  during  the  financial  year  1978-
 79  so  far.  7

 However,  00  posts  of  Income-tax
 Officers  in  Group  A  and  50  posts  in
 Group  B  were  created  as  Leave  Rese-
 serve  in  1977-78  and  1978-79  respec-
 tively.

 (c)  There  were  74  vacancies  of  In-
 come-tax  Officers  as  on  3lst  Decem-
 ber,  78.  45  of  these  posts,  which  have
 been  upgraded  to  that  of  I.A.C.  (As-
 sessment)  would  stand  abolished  as
 soon  as  J.A.C.  (Assessment)  are  ap-
 pointed  against  these  posts.  Other  va-
 cancies  will  be  filled  in  by  promoting
 Inspectors  as  Income-tax  Officers,  and
 on  return  to  the  cadre,  of  officers  hold-
 ing  posts  on  deputation.

 Seatement  ‘A’

 Charge-wise  Pendency  of  Assessments
 pending  for

 more  than  two  years  during  the  month  of  April,
 1078.

 Si.  No.  Commissioner’s  Charge  No.  of
 amesments

 3  2  3

 a  Agra  ४  :  :  है  न  मै  3784

 ¢  Allahabad.  हे  न  .  ०  नि  न  .  rroit

 3  Amritsar  .  .  9497

 4  Andhra  ४.  se  «  ¢  &  #»  @  #  &  39966

 5  Asam  .  न  -  न  ठ  न  *  -  .  23490

 6  Bihar  .  .  ww  wl  a  ७  eo  5570
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 ’  3
 \

 7  Bombay  City  मु  न  -  है  77632
 8  Bombay  (C)  .  न  गे  हे  777

 9  Calcutta(C)  .  .  .  ४  “os  «  7738
 t0  Delhi  -  &  8  &  है  »  8  575०
 Delhi  (0)  .  «  -  of  -  न  «»  667

 ig”  Gujarat.  wt,  .  «  8  .  न  7064

 ig  Jullundur  न  2  «  .  द  «  «  6378

 Wn  Kanpur.  .  .  .  न  .  3895

 7§  Karnataka  5  70546

 6  Kerala.  न  मी  मे  न  .  7046

 37  Lucknow  .  न  ‘  *  .  द  ‘  456

 18  Madhya  Prad  च्डो।  नि  18932

 Ig  Meerut  .  .  .  6583

 go  Nagpur  .  वि  वि  वि  .  .  वि  4778

 दा  Orissa  .  *..  «०५  ।  .  7080

 22  Patiala  2650

 23  Pune  3583

 24  Haryana  &  Chandigarh  .  73846

 25  Jaipur  &  Jodhpur  .  «  70०397

 26  Tamil  Nadu  &  Coimbatore  37562

 27  Madras  (Cc)  ;  .  .  tI79

 28  West  Bengal  &  Asansol  .  A  ‘  65776

 LOTAL  .  473577

 Statement  ‘B’

 Charge-wise  Pendency  of  Assessments  pending  for  more  than  two  vears  during  the  month  of  April,  t977.

 Si.  No.  Commissioner’s  Charge  No.  of
 Assessmen  ts

 I  2  3

 :  Agra  .  6269

 a  Allahabad  न  ‘  न  है  ;  .  डे  I0:77

 g  Amritsar.  .  wo  3908
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 a  2  3

 4  Andhra  .  .  3295

 5  Assam  .  .  7०693

 6  Bhr  .  .  .  -  .  Lo  885०

 7  Bombay  City  .  .  -  6o72!

 8  Bombay  (C)  954

 9  Calcutta  (C)  .  .  803

 70  Delhi  हे  है  हि  .  .  .  63189

 11  Delhi  (C).  554

 sa  Gujarat  .  80342

 0 ठ  Jullundur.  .  .  wet  .  74०8

 4  Kanpur  .  7041

 35  Karnataka  ह  द  ले  .  .  7448

 36  Kerala  6908

 ॥7  Lucknow  .  ह  747०3

 38  Madhya  Pradesh  .  +  .  22570

 39  Meerut  .  «  33749

 20  Nagpur  .  5°47

 ai  Orissa  .  +  886

 a2  Patiala  rr er  नि  4238

 23  Pune  .  :  .  .  .  .  4762

 24  Haryana  &  Chandigarh.  न  हि  30§90

 25  Rajasthan  .  ‘  .  :

 26  Tamil  Nadu.  2  ढ  .

 27  Madras  (C)  -  .  नि  F  नि

 28  West  Bengal  .

 Tora,  .  है  है  न  ढ

 .  .  .  15525

 .  नि  ७  .  34620

 नि  °  न  .  ?  न  3239

 न  .  नि  7  .  82428

 .  .  F  ७  हे  4902  o

 Pending  cases  under  Self-Asgsssment
 °  |  Scheme

 7712.  SHRI  8,  R  DAMANI:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 “(a)  the  number  of  assessees  coming
 under!  the  Self-Assessment  Scheme;
 and

 (b)  the  number  of)  pending  cases
 under  the  Self.Assessment  Scheme  [०
 more  than  two  years  and  the  reasons
 thereof?

 _  THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAR):  (a)

 There  is  no  scheme  known  as  ‘Sel!

 Asseasment  Scheme’  under  the  Incom?
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 tax  Act,  96l.  However,  under  the
 provisions  of  Section  40A  of  the  In-
 come-tax  Act,  “where  any  tax  is  pay-
 able  on  the  basis  of  any  return  re-
 quired  to  be  furnished  under  section
 39  or  section  148,  after  taking  into
 account  the  amount  of  tax,  if  any,
 already  paid  under  any  provision  of
 this  Act,  the  assessee  shall  be  liable
 to  pay  such  tax  before  furnishing  the
 return  and  the  return  shall  be  accom-
 panied  by  proof  of  payment  of  such
 tax.”  The  provisions  of  this  section
 are  sub-titled  ‘Self  assessment’.  The
 number  of  assessees  liable  to  pay  tax
 under  the  provisions  of  this  section
 varies  from  year  to  year  and  is  deter-
 minable  only  after  the  returns  are
 received.  No  separate  record  of  the
 number  of  such  assessees  liable  to
 pay  tax  under  this  section  is  main-
 tained.

 (b)  In  view  of  the  answer  to  part
 (a)  above,  the  question  does  not  arise.

 C.B.I.  investigation  regarding  recovery
 of  85  bags  of  Rudraksha  in  Varanasi

 773.  SHRI  L.  L,  KAPOOR:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTRR  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  refer  ‘v  the  reply  given  to  Unstarr-
 ed  Question  No.  4633  on  the  22nd  De-
 cember,  1978,  about  investigation  re-
 garding  recovery  of  85  bags  of  Rudha-
 kshna  in  Varanasi  and  state:

 (a)  the  progress  made  in  the  CBI
 investigation

 (b)  whether  proper  charges  have
 been  framed  and  placed  before  a  pro.
 per  court;

 (c)  the  value  of  85  bags  of  Rud-
 raksha  referred  to  therein;  and

 (d)  the  names  and  addresses  of
 Parties  involved  in  the  racket?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)  and
 (b),  The  Central  Bureau  of  Investiga-
 tion  which  had,  with  respect  to  this
 Rudraksha  beads,  re-registered  a  regu-
 lar  case  for  investigation.  has  intimat-
 eq  that  the  investigation  has  since  been
 completed  and  that  no  racket  is  invo-
 lved  in  this  case  and  that  on  17.1,1979

 a  report  was  filed,  under  Section  173,
 Cr.P.C.,  in  the  Court  of  Special
 Magistrate,  Lucknow,  for  the  closure
 of  the  case.  Orders  of  the  court  are
 still  awaited,

 (९)  The  c.if.  value  of  the  consign-
 ment  is  reported  to  be  Rs.  18,381.60,
 No  estimate  is  available  of  its  market
 value,

 ~

 (d)  Does  not  arise  in  view  of  the
 reply  to  parts  (a)  and  (b)  of  the  ques-
 tion,
 Payment  of  income  tax  by  Medicine
 Factories  in  Delhi,  Bombay,  Calcutta

 and  Hyderabad
 774.  SHRI  L.  L,  KAPOOR.  Will  the

 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleaed
 to  refer  to  the  replies  gives  to  Uns-
 tarred  Questions  No.  3773  on  11th
 August  and  No.  4603  on  22nd  Decem-
 ber,  1978,  the  last  day  of  the  Winter
 Session  wherein  it  was  stated  that  as-
 surance  given  in  August,  978  would
 be  implemented  within  a  fortnight  and
 State

 (a)  whether  the  information  has
 since  been  collected  and  laid  on  the
 Table  within  the  stipulated  time:  '

 (b)  if  not,  whether  the  information
 would  now  be  laid  on  the  Table:  and

 (c)  the  names  and  addresses  of  each
 party  together  with  the  amount  of
 tax?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)  to
 (c).  The  information  has  been  col-
 lected  and  furinshed  to  the  Depart-
 ment  of  Parliamentary  Affairs  on  29th
 December,  1978  The  revised  copies  of
 the  Implementation  Report  alongwith
 Hindi  version  were  furnished  on  8rd
 Februray.  °979
 Loan  Extendeg  to  Agricullure  ang  In-
 dustry  by  Banks,  LIC  and  other  Public

 Finance  Institutions
 775.  SHRI  A.  K.  ROY:  Will  the

 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTEP.  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:  €

 (a)  amount  of  loan  extended  to  the
 Agriculture  and  to  the  Industry  to  the
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 rural  and  urban  sector  by  the  Banks,
 L.I.C.  and  other  public  Finance  Insti-
 tutions  since  1975,  year-wise  and  State.
 wise  break  up  in  details;

 (b)  the  same  for  Dhanbad  District
 of  Bihar;

 (c)  whether  he  is  aware  of  the  great
 resentment  in  the  agricultural  sector
 for  its  neglect  by  the  Banking  Organi-
 sations;

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  no  im-
 provement  took  place  in  this  sphere
 even  after  the  Janata  Government  had
 come  into  power;  and

 (e)  if  so,  steps  taken  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)
 A  State-wise  statement  giving  out-
 standing  advances  of  public  sector
 banks  as  at  the  end  of  December  1973,
 December  976  and  March  978  (latest
 available)  is  given  in  Statement  I
 laid  on  the  Table  of  the  House.  [Plac-
 ed  in  Library.  See  No.  LT-3336/79)
 The  information  relating  to  the  Indus-
 trial  Development  Bank  of  India,  In-
 dustrial  Finance  Corporation  of  India
 and  Industrial  Credit  and  Investment
 Corporation  of  India  are  shown  in
 Statements  II  to  IV  (State-wise)  Laid
 on  the  Table  of  the  House.  [Placed
 in  Library.  See  No.  LT-3336/79].
 The  role  of  Life  Insurance  Corpora-
 tion  in  giving  assistance  to  agricul-
 turists  and  industrialists  is  indirect
 because  of  certain  special  features  of
 its  functions,

 They  do  not  maintain  separate
 statistics  of  investments  In  rural  sec-
 tor  and  the  urban  sector.

 (b)  The  available  data  showing  the
 occupation-wise  classification  of  adv-
 ances  for  end-June  976  is  set  out  be-
 low:-

 (Rs.  in  lakhs)
 i.  Agriculture  and  all-

 ied  activities  7°06

 a.  Industry  of  which  6553°57

 «@  Transport  op-
 erators.  .  250°70
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 (6)  Small  Industry  347  '  74

 3.  Trade  of  which  ह 2 ४2
 retail  trade  द  go"  87

 भाग

 ?  Allothers  .  .  32657

 6824°9'

 (c)  to  (e),  There  has  been  progres-
 sive  flow  of  credit  to  the  rural  areas
 through  the  Commercial  Banking  sys-
 tem.  The  more  important  measures
 taken  for  streamlining  the  flow  of  cre-
 dit  are  mentioned  below:-

 (l)  Banks  have  been  advised  to
 charge  a  rate  of  interest  not  exceed-
 ing  0.5  per  cent  on  term  loans  of  over
 3  years  for  minor  irrigation  and  land
 development,  and  l  per  cent  for  allied
 activities.  Direct  individual  loans  to
 small  farmers  not  exceeding  Rs.  2500/-
 are  to  be  advanced  at  interest  rate
 not  exceeding  l]  per  cent.

 (2)  Banks  have  been  advised  to
 concentrate  in  areas  where  banking
 facilities  are  inadequate  at  present.

 (3)  The  public  sector  banks  have
 been  advised  to  ensure  that  60  per  cent
 of  their  deposit  resources  mobilised  in
 the  rural  and  semi-urban  areas  are
 deployed  in  such  areas  only.

 (4)  The  banks  have  been  asked  to
 lend  a  minimum  of  |  per  cent  of  their
 advances  at  4  per  cent  rate  of  interest
 under  the  scheme  of  Differential  Rate
 of  Interest.  They  are  to  ensure  that
 not  less  than  2/3rd,of  their  advances
 under  the  Scheme  are  routed  through
 their  rural  and  semi-urban  branches.

 (5)  More  Regional  Rural  Banks  are

 being  established  to  meet  credit  needs
 of  small  and  marginal  farmers,  8875
 cultural  labcurers  and  rural  artisans.

 सरकार  द्वारा  बैंक  कर्मचारियों  की  मांगों  पर  किया
 गया  झातिरिक्त  व्यय

 776.  थी  राज  भारायण :
 हो  भगत  रास  :

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री तथा  वित्त  मंत्री यह  बताते
 की  कृपा  करेंगे  कि  :  .

 (=)  बैंक  कर्मचारियों  की  विभिन्न  मांगे  कया  हैं
 धौर
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 ()  उन  मैं  से  कौन-कौन  सी  मांगें  सरकार  द्वारा
 रवीकार  कर  ली  गई  हैं  प्नौर  उन  मांगों  की  प्रति  पर
 सरकार  द्वारा  कितना  भ्रतिरिक्‍त  व्यय  किया  जा  रहा  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (भी  जुलफिकार-
 जल्लाह)  :  (क),बैंक  कर्मचारियों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई
 मांगें  निम्नलिखित  बातों  से  संबंधित  हैं  :--

 (i)  बेतन  में  संशोधन,  मंहगाई  भत्ते  भौरकप्रन्य
 पॉरलब्धियां  ;

 (ii)  सीमांतिक  लाभ  जैसे  मकान  किराया,  भत्ता,

 ता
 सहायता,  सेवा  निवृत्ति/निवर्तन  लाभ  प्रादि;

 र

 (iii)  wa  सेवा  लाभ  ।

 (ख)  क्योंकि  वार्ता  प्रभी  चल  रही  है  इसलिये  यह
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Proposal  to  lower  Interest  Rate

 777.  PROF.  P.  6.  MAVALANKAR:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose
 to  gradually  lower  the  interest  rates;
 and

 (b)  if  so,  how  and  when?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  and  (b).
 The  interest  rate  structure  of  the  com-
 mercial  banks  in  relation  to  both  their
 deposits  and  advances  is  kept  under
 continual  review  by  the  Government
 and  the  Reserve  Bank  of  India  and
 changes  therein  are  effected  from  time
 to  time  depending  on  the  require-
 ments  of  the  prevailing  economic
 situation.

 Delayed  Air  services  between  Ahie-
 dabaq  and  Bombay  and  Bombay

 .  Ahmedabad

 778.  PROF.  P.  6,  MAVALANKAR:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  air
 services  between  Ahmedabad  and
 Bombay,  as  also  between  Bombay-
 Ahmedabad-Delhi,  have  been  frequent-
 ly  delayed  jin  recent  months  causing
 the  passengers  considerable  incon-

 veniences;

 (b)  if  so,  facts  thereof;

 (९)  reasons  for  the  saiq  frequent
 delays  of  several  hours;  and

 (d)  Broad  outline  of  remedial  mea~
 sureg  taken  so  far?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  to
 (c).  Punctuality  on  these  sectors  for
 last  three  months  of  1978,  on  an
 average,  was  about  53  per  cent.  The
 basic  reason  for  delay  is  due  mainly
 to  unfavourable  weather  either  on
 Starting  station,  intermediate  points
 or  destination.  As  most  of  the  air-
 craft  operate  on  several]  sectors,  delay
 at  one  place  means  delay  throughout.

 (d)  Serious  attempts  are  being  made
 by  Indian  Airlines  to  effect  improve-
 ment  and  observe  punctuality,  The
 position  is,  however,  likely  to  show
 considerable  improvement  when  more
 aircraft  are  added  to  the  existing
 fleet.

 Direction  by  LA  and  A.J.  to  Staff/
 Personnel  to  Extend  Courtesy  to

 Travelling  Public

 779.  PROF.  P,  6.  MAVALANKAR;
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  he  wrote  recently  to
 the  Chiefs  of  the  IAC  and  Air  India
 urging  the  staff/personnel  of  both  these
 organisations  to  extend  possible  cour-
 tesy  and  prompt  attention  to  the
 travelling  public;

 (b)  if  so,  the  full  text  of  the  said
 communication;

 (c)  whether  the  desired  change  has
 been  appreciably  noticed  now;  and

 (d)  the  nature  of  the  complaints
 that  prompted  him  to  take  recourse  to
 such  @  communication?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)
 and  (b),  Yes,  Sir.  Instructions  te
 this  effect  were  issued  at  my  behest.
 A  copy  of  the  instructions  js  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-3337/79].
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 (c)  and  (0),  The  instructions  are
 expected  to  have  @  salutary  impact.
 Such’  instructiong  became  necessary
 as  there  were  complaints  from  the
 travelling  public  and  also  from  the
 Honourable  Member,  of  Parliament.

 Feature,  of  Agreement  arrived  at
 with  Bankmen

 780.  SHRI  0.  ४  ALAGESAN:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  what  are  the  main  features  of
 the  agreement  arrived  at  with  Bank-
 men  which  led  to  their  calling  off  the
 strike  expected  to  begin  on  2nd  Febru-
 ary,  1979;

 (b)  what  ig  the  extra  amount  in-
 volved  by  way  of  benefit  to  Bankmen;

 (c)  what  is  the  amount  of  profit
 made  by  the  concerned  Banks  in  1977-
 78;  and

 (d)  what  is  the  amount  saved  by
 these  Banks  by  curtailing  interest
 rates  on  deposits?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLH):  (a)  and  (b).
 An  agreement  is  yet  to  be  arrived
 at  as  the  negotiations  are  still
 going  on.

 (c)  Profits  made  by  the  public
 sector  banks  for  the  year  3977  as  pef
 their  balance  sheet  are  as  under:

 State  Bank  Group—Rs.  885.95  lakhs

 Nationalised  Banks—Rs.  2756.86  lakhs

 (d)  Information  is  not  available.
 However,  the  gains  due  to  reduction
 in  interest  rates  during  978  are

 likely  to  be  off  set  by  reduction  in
 the  rates  of  interest  on  advances.

 Issue  of  complimentary  passes  by  AI.
 and  ILA.

 781.  SHRI  0.  ६,  ALAGESAN;  Will
 the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  there  is  a  list  of  persons
 to  whom  Air  India/Indian  Airlines
 gives  complimentary  passes,  and
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 (b>  if  so,  their  names/designations
 and  brief  reasons  for  the  same?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVH,  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)
 and  (b),  In  line  with  the  practice
 followed  by  airlines  all  over  the
 world,  Air-India  and  Indian  Airlines
 issue  complimentary  tickets  to  their
 sales  agents,  general  sale;  agents,
 employees  of  other  airlines  on  a
 reciprocal  basis  and  to  certain  other
 categories  as  part  of  their  sales  pro-
 motion.  It  is  not  in  the  commercial
 interests  of  the  Corporations  to  make
 public  a  list  of  such  persons.

 Report  of  Task  Force  on  Export  policy

 782.  SHRI  M.  V.  CHANDRA-
 SHEKHARA  MURTHY:

 SHRI  R.  द  SWAMINATHAN:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,

 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Union  Government  had
 received  the  Report  of  the  Task  force
 constituted  by  the  Ministry  for  reori-
 entation  of  export  policy;

 (b)  if  so,  whether  Gavernment
 have  accepted  all  the  recommenda-
 tions;

 (c)  whether  the  new  export  policy
 has  helped  in  increasing  exPort  poten-
 tialities;

 (d)  if  so,  what  extent  the  new

 policy  has  proved  a  success;  and

 (e)  whether  some  new  changes  are
 being  made?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SfiRL  ARIF  BEG):  (a)  to  (e).
 The  following  Task  Forces  had  been

 appointed  by  the  Government  to  iden-

 tify  measureg  necessary  to  increase  ex-

 ports  in  their  respective  areas:—

 l.  Task  Force  on  Electronics;

 2.  Tazk  Force  on  Project  Exports;

 3.  Task  Force  on  Agricultural  Ex-

 ports,
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 4.  Task  Force  on  Handicrefts;
 5,  Task  Force  on  Gem  &  Jewellery;
 6.  Task  Force  on  Leather  &  Leather

 Manufactures;
 7.  Task  Force  on  Small  Scale  Sector;
 8.  Task  Force  on  Export  of  Furni-

 ture;  and

 9,  Task  Force  on  Export  Services.

 Out  of  these,  Task  Forces  on  Electro-
 nics,  Agricultural  Exports  and  Ex-
 port  of  Furniture  have  submitted
 their  final  reports  and  Task  Forces
 on  Gem  &  Jewellery  and  Leather  &
 Leather  Manufactures  have  submit-
 ted  their  interim  reports.  The  re-
 commendations  of  these  Task  Forces
 are  under  examination  by  an  inter-
 ministerial  Empowered  Committee.

 Conference  of  Traders

 783.  SHRI  M.  V.  CHANDRASHE-
 KHARA  MURTHY:

 SHRI  R.  K.  MHALGI:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  traders
 have  asked  the  Union  Minister  to  have
 some  role  also  for  traders  in  the  dist-
 ribution  plan  scheme;

 (b)  if  so,  whether  the  Conference
 of  Traders  wag  also  held  in  January
 1979;

 (c)  if  so,  whether  they  have  accept-
 ed  the  massive  distribution  plan  of
 Government;

 °

 (d)  if  so,  whether  they  have  made
 some  suggestions  in  the  scheme;  and

 (e)  to  what  extent  their  suggestions
 have  been  accepted?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL):  (a)  and  (b).  A  _  semi-
 nar  was  organised  by  the  Federation
 of  Indian  Chambers  of  Commerce
 and  Jadustry  towards  the  end  of  Jan-
 uary,  1979.  At  the  meeting,  the
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 FICCI,  President  suggested  that  the
 private  trade  should  be  associated
 with  the  Public  Distribution  Scheme.

 (c)  and  (d).  During  the  discus-
 sions  in  the  seminar,  several  trade  as-
 sociations  have  welcomed  the  scheme
 while  a  few  have  opposed  it,  The
 main  sugegstions  made  at  the  semi-
 nar  were—

 (i)  the  scheme  of  distribution
 should  be  confineg  to  the  poorer
 sections  of  the  society;

 (ii)  private  trade  should  not  be
 replaced  in  the  operation  of  the
 distribution  scheme.

 (e)  The  suggestion  at  (i)  above
 was  not  practicable.  Ag  regards  (ii)
 above  the  scheme  recognises  the  role
 of  the  private  sector  so  long  as  they
 abide  by  the  disciplines  and  supervi-
 sion  contemplated  under  the  Scheme
 and  function  in  interest  of  the  So-
 ciety.

 Selection  for  post  of  Deputy  Managing
 Director  in  LA.

 784.  SHRI  M.  N.  GOVINDAN
 NAIR:  Wil,  the  Minister  of  TOURI-
 SM  AND  CIVIL  AVIATION  be  plea-
 sed  to  state:

 (a)  the  number  of  posts  of  Deputy
 Managing  Directors  in  Indian  Airlines;

 (b)  whether  any  vacancy  in  the
 said  post  wag  filled  up  during  1977-
 78;

 (c)  if  so,  the  criteria;

 (d)  whether  the  Director  of  Oper-
 ations  Capt.  A.  M.  Kapur  of  Indian
 Airlines  was  selected  for  by  the  pub-
 lic  enterprises  selection  board  for
 appointment;

 (e)  if  so,  whether  his  selection  was
 turned  down;  and

 (f)  if  so,  the  reasons?
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 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PU-
 RUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  and
 (b).  At  present  there  are  tow  posts

 of  Deputy  Managing  Director  in
 I.A.C.  Out  of  these  one  post  was  fil-
 led  during  1977-78.

 (c)  to  (ft),  The  post  of  Deputy
 Managing  Director  is  a  selection  post
 appointment  to  which  is  made  with
 the  approval  of  the  Appointments
 Committee  of  the  Cabinet.  The  ap-
 pointment  involved  the  supersession  of
 Capt.  Kapur,  which  is  inherent  in
 any  system  of  appointment  by  selec-
 tion.

 Demand  for  Judicial  Probe  into
 Indian  Airlines  Boing-737  crash  at

 Hyderabag  in  December,  978

 785.  SHRI  M.  N.  GOVINDAN
 NAIR:  Will  the  Minister  of  TOURI-
 SM  AND  CIVIL  AVIATION  be  plea-
 sed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some
 Members  of  Parliament  have  deman-i-
 ed  a  judicial  probe  into  the  cause  of
 the  Indian  Airlines  Boeing-737  crash
 at  Hyderabad  on  December  17,  1978;

 (b)  if  so,  the  details;  and

 (c)  action  taken  thereon?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PU-
 RUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  to
 (c).  Yes,  Sir.  Some  Members  of
 Parliament  have  sugge:ted  a  judicial
 probe  into  the  cause  of  the  Indian
 Airlines’  Boeing  737  crash  at  Hyde-
 rabad  on  December  17  1978.  It
 hag  been  decided  to  appoint  g  Court
 of  Inquiry  under  Rule  75  of  the  Air-
 craft  Rules,  937  to  be  headed  by  a
 sitting  Judge  of  Andhra  Pradesh
 High  Court.  Necessary  action  to  ap-
 point  the  Court  of  Inquiry  is  in  hand.
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 Export  of  Sheep  and  (०४४  to
 West  Asia

 786.  SHRI  M.  Vv.  GOVINDAN
 NAIR:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  sheep  and  goats
 exported  to  West  Asia  during  the  last
 three  years,  year-wise;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the
 price  of  sheep  and  goats  has  risen  by
 nearly  25  per  cent  in  the  past  two
 years  on  account  of  export;

 (c)  whether  Government  are  aware
 that  meat-sellerg  have  demanded  ban
 On  export  of  sheep  to  keep  the  retail
 price  of  meat  under  control;

 (d)  whether  his  attention  has  been
 drawn  to  a  news-item  in  ‘STATES-
 MAN’  dated  l7th  January,  979  in  the
 matter;  and

 (e)  if  0,  Government's  reaction
 thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BEG):  (ea)  A_  state-

 ment  is  attached.

 (b)  No,  Sir.  The  total  annual  ex-
 port  of  live  sheep  and  goat;  includ-
 ing  Mutton  thereof  constitute  only
 less  than  0.5  per  cent  of  the  estima
 ted  sheep  and  goats  population  in
 the  country  which  *  would  have  70
 deleterious  effect  on  domestic  prices:

 (c)  Yes,  Sir.

 (d)  Yes,  Sir,

 (e)  A  series  of  meetings  have

 been  held  with  the  exporters  and

 merchants  of  meat  in  Delhi  and

 Bombay.  The  shipment  of  meat  has

 been  suspended  for  a  temporary

 period.  A  constant  and  close  watch  :
 being  kept  on  domestic  availabill  ,
 and  prices  and  domestic  needs  *

 being  given  priority,
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 Statement

 QUANTITY  in  Hundreds

 VALUE  in  Rupees

 975—76  976—77  :978—79

 Quantity  Value  Quantity  Value  Quantity  Value

 Goats  and  Kids

 3.  Bahrain  ००  1,195,  2,  90,000
 2.  Dubai/UAE  *  .  .  5,088  10,63,472  108,744,  2,59,97,023

 3.  Oman  ००  ve  I,272  4,29,899  3766  9,46,700

 4  Nepal  .  54  2,938  47  12,260  34  22.730

 5:  Qatar  .  ao  oe  32,450  50,70,507,
 6.  Egypt  &  Republic  ss  700  19,500,

 4.  Kuwait  न  -  35575  8,21,20)

 Tora"  54  2,938  £39,952  67,66, 148  35.7I9  2,78,07,153

 Sheeps  and  Lambs.

 re  Abu  Dhabi  650  1,59)  375  oe

 a.  Bahrain  न  se  oe  1792  3,32, 188  “s  ae

 3  Dubai/UAE  .  2,100  }  5144500  28,667  66, 48,574  7  34597  85,63,839

 ro  Japan  .  .  421  91,780  200  69,620  ee  oe

 5  Oman/Muscat  35739  7:38,596  4420  —  2,55,200  45165,  —2,28,36:

 6.  Qatar  *  .  1,802  3,96,  860  13,052  6,26,227  7  1,500,

 7.  Saudi  Arabia  ss  3t,602  6  4,80, 762  32500  943,396

 8.  Sri  Lanka  १  .  885,  445,000  oe  oe  me  es

 9.  Egypt  है  ms  400  78,000

 r0.  Nepal  .  oe  an  oe  oe  5977  11,95,690

 ॥  Kuwait.  .  oe  oe  we  ae  2,000  6,00,000

 Toran  .  पु  8,947  22,16,736/  = 79,863  1,55:71,946  350,640  1,26, 10,786

 Source:  D>  Ge  Ce  J+  S
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 चुंगो  व्यवस्था  समाप्त  किया  जाना

 787.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :
 श्रो  श्रघन  सिह  ठाकुर  :
 श्री  सुभाष  आहजा  :
 श्री  डी०  अमात  :
 श्री  राघव  जो:

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 _(क)  क्या  कैन्द्रीय  सरकार  ने  देश  के  सभी  राज्यों
 में  चुंगी  व्यवस्था  समाप्त  करने  का  निर्णय  किया  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  संबंध  में  की  गईं  कार्यवाही
 का  ब्योरा  क्‍या  है;

 (ग)  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राजस्व  उगाहने
 हेतु  राज्य  सरकारों  को  किसी  वैकल्पिक  स्रोत  का  सुझाव
 दिया  है;

 (घ)  यदि  हां,  तो  जिस  स्रोत  का  सुझाव  दिया  गया
 हैं,  उस  का  ब्यौरा  क्‍या  है;  और

 (डः)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  चुंगी  व्यवस्था
 समाप्त  करने  के  लिये  राज्य  सरकारों  से  भी  परामर्श
 किया  है  ?

 वित्त  मंटालय  में  राज्य  मंत्री  भी  सतीश  अग्रवाल ) ४
 (क)  ऐसी  राज्य  सरकारों  को,  जो  चुंगी  लगाती  हैं,
 'ुंगी  समाप्त  करने  के  संबंध  में  उपयुक्त  कानून  बनाने  के
 लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किए  गए  अनुरोध  के  इरादे
 की  घोषणा  पिछले  वर्ष  के बजट  भाषण  में  की  गई  थी  ।

 (ख)  सभी  संबंधित  राज्यों  को,  राजस्व  के
 बकल्पिक  स्रोतों  का  पता  लगाने  की  आवश्यकता  सहित
 चुंगी  समाप्त  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिए,
 लिखा  गया  था  |

 (ग)  और  (घ).  राज्य  सरकारों  से  झा  समिति  की
 संगत  सिफारिशों  पर  विचार  करने  के  लिए  अनुरोध
 किया  गया  था  ।  इस  समिति  का  थोड़ा  सा  पण्यावर्त
 कर  लगाने  की  शर  झुकाव  था  हालांकि  इस  का  मुख्य
 जोर,  किसी  विशेष  वैकल्पिक  खोत  द्वारा  इसे  प्रतिस्थापित
 करने  की  बजाय,  चुगीकर  को  समाप्त  करने  पर  था  |

 (87)  संबंधित  राज्य  सरकारों  से  चुंगी  समाप्त
 करने  के  संबंध  में  सहयोग  प्राप्त  करने  और  किन्हीं
 वैकल्पिक  व्यवस्थाओं  पर  परस्पर  सहमति  प्राप्त  करबे
 के  लिये  उन  से  विचार-विमर्श  किया  गया  ।

 बैंकों  शर  श्न्य  वित्तीय  संघ्थात्रों  क ेलिए  कार्यकारो
 दल  को  नियुक्ति

 788.  डा0  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :
 श्री  अघन  सिह  ठाकुर  :
 श्री  सुमाष  झाहूजा  :
 श्री  डी0  अमात  :

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  हाल  में  बैंकों  और  भ्रन्य  वित्तीय  संस्थात्रों
 के  लिए  कार्यकारी  दल  की  नियुक्ति  करते  समय  इसके

 चेयरमैन  को  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जन-
 जाति  के  लोगों  की  आवश्यकताओं  पर  विचार  करने
 का  भी  अनुरोध  किया  गया  था;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  इस  कार्यकारी  दल  की
 रिपोर्ट  सरकार  की  प्राप्त  हो  गई  है;  यदि  हां  तो  कब
 मर  उसके  मुख्य  तथ्य  क्या  हैं;

 (ग)  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  विचाराधीन
 कोई  योजना  है;

 (व)  यदि  हां,  हो  उसका  व्यौरा  क्या  है;  ग्ौर

 (=)  कार्यकारी  दल  की  रिपोर्ट  पर  सरकार  ने
 क्या  कार्यवाही  की  है?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  जुल्फिकार
 उल्लाह)  :  (क)  जी,  हां  |  8  अक्तूबर,  978  को
 प्रधान  मंत्री  द्वारा  बुलायी  गयी  बैंकों  तथा  वित्तीय
 संस्थाञ्रों  के  मुख्य  कार्याधिकारियों  की  बैठक  के  फल-
 स्वरूप  गठित  कार्यकारी  दलों  में  से  प्रत्येक  के  ग्रध्यक्ष
 से  यह  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  अ्रनुसूचित  जातियों
 एबं  अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  लोगों  की
 आवश्यकताओं  का  विशेष  ख्याल  रखें  |

 (ख)  तथा  (ग).  सभी  कार्यकारी  दलों  की
 रिपोर्ट,  सरकार  को  भ्रक्टूबर,  978  में  प्राप्त  हो  गई
 थी  तथा  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  कार्रवाई  के  साथ
 कार्यकारी  दलों  द्वारा  को  गई  सिफारिशों  का  सार,
 24  नवम्बर,  978  को  लोक  सभा  के  अतारांकित

 प्रश्त  संख्या  958  के  उत्तर  के  साथ  सदन  के  पटल  पर
 रखा  गया  था  ।

 (घ)  तथा  (5)  इन  दलों  द्वारा  ग्रनुसूचित  जातियों
 तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  को  दी  जाने  वाली  सहायता
 में  वृद्धि  के  लिए  सुझाए  गए  तथा  सरकार  हारा
 स्वीकृत  महत्वपूर्ण  उपाय  ग्नुबंध  में  बताए  गए  हैँ।
 सरकार  तथा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  तथा  कार्यकारी
 दलों  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  तथा  उनके
 कार्यान्वियन  पर  नजर  रखने  के  बारे  में  बैंकों  और  वित्तीय
 संस्थाओं  को  निर्देश  जारी  कर  दिया  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  असूचचित  जनजातियों  के
 लोगों  को  झ्ावश्यकताओ्ों  को  पुरा  करने  के  लिए
 कार्यकारी  दलों  द्वारा  सुझाये  गये  विशेष  उपाय

 (i)  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  —

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को
 उत्पादक  उद्यमों  के  लिए  4  प्रतिशत  की  रियायती  दर
 पर  ऋण  दिए  जाते  हैं  |  बकों  से  कहा  गया  है  कि  इस
 योजना  के  अन्तर्गत  दिये  जाने  वाले  क्रणों  के  स्तर  को
 if2  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर.  i  प्रतिशत  कर  दें।  यह

 निर्णय  भी  अलग  से  किया  गया  है  कि  योजना  के  अन्तर्गत
 दिये  जाने  वाले  ऋणों  का  कम  से  कम  40  प्रतिशत
 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  से
 संबंधित  व्यक्तियों  को  दिया  जाये  ।  इस से  पूर्व  यह  निर्धा-
 रित  प्रतिशत  331/3  था  1  अनुसूचित  जनजातियों  को
 और  सहायता  श्रदान  करने  के  लिये  भारतीय  रिज
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 बैंक  की  योजना  में  परिवर्तन  कर  बैंकोंकी  सहकारी
 संनितियों

 ज  बहुत
 समितियों  (एल०

 ए  एम०  Ho  हस०)  को,  कि  वितेषत:  जनजाति
 के  लीयों  के  हिंतों  के लिए  गहठित  की  गई  है,  मध्यम  के
 कप  में  काम  में  लाने  की  इजांजत  दे  दी  है  ।

 (2)  रोजगार  प्रोत्लाहस  —

 x
 बैंक  से  समग्रत:  बाबिक  शझ्राधार  पर  प्रति  शाखा

 ते  मास  केम  से  कम  दो  प्रतिरिक्त  ऋणकर्तापों  को
 ऋण  देने  के  लिए  कहा  गया है  a  जिन  ब्लाकों  के  लिए
 विंकास-कार्यक्रम  तैयार  हो

 कक
 उन  में  स्वयं  रोजगार

 योजनायें  कार्यान्वित  करने  की  लिये  बैंक  हस  पर  ध्यान  देंगे
 तंबा  साथ  ही  इन  योजनाशों  को  झम्य  ब्लाकों  में  भी  लागू
 करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।  जिला  स्तरीय  योजना  तथा
 जनजाति  उपंयोजना  के  अन्तरगत  qo  ज  ०  तथा  To
 ao  जा०  को  दिये  गये

 9
 को  देखते  हुए,  इन  समुदायों

 के  लिये  ऋण  पोजना  महत्वपूर्ण  होगी।  fo  जा०।
 भ  wo  जाति  के  लिंए  स्वयं  रोजगार  जैसी  विशेष  योज-
 मए  तैयार  की  जावैंगी  |  जहां  कहीं  जनजातीय  क्षेत्रों  के
 लिए  प्राई०  te  tro  पी०  जैसी  विशेष  योजनाएं
 हँवार  की  आती  हैं,  बैंक  योजना  तैयार  करने  में  पूर्ण
 सहयोग  देंगे  तथा  बैंक  ऋण  उपलब्ध  करायेंगे  ।

 (3)  कृषि  ऋण  :--

 ae  #88  कहा  गया  है  कि  सघन  क्षेत्रीय  विकास  के

 लिए  चुने
 गये  2000  ब्लाकों  में  कृषि  ऋण  देने  के  लिये

 च्े  प्रयास  करेंगे  ।  नये  ब्लाकों  का  चयन  करते
 समय,  बेरोजगारी  की  निम्नमात्ता  तथा  कृषि  उत्पादकता
 के  भ्रतिरिक्त,  20  प्रतिशत  से  भ्रधिक  न ०  जाति
 जनसंड्या  होना  भी  एक  भोप॑दर्क  है।  जनजातोय  क्षेत्रों
 में  कार्यरत  कृषि  सेवा  समिति  (एफ०  एस०  एस०)
 तथा  बृहदाकार  बहुउहेशीय  समितियों  (एल०  To  एम०
 पी०एस०)  को  वाणिज्यिक  बैंकों  हारा  दी  जाने  वाली
 कृषि  ऋण  सहायता  में  प्राथभिकता  दी  जायेगी

 (4)  छोटे  पैसाने  के  उच्चोग  —

 बैकों  से  कहा  गया  है  कि  मे  ऐसे  शिल्पकारों  शौर
 ब्रामीण/कुटीर  उद्योगों  के  सिये,  जिन  की  प्रलग  प्रलग
 झ्रायहश्यकताएं  25,000  to  से  भ्रधिक  न  हों,  3
 प्रतिशत  की  दर  से,  पूंजी  गत  व्यय  एवं  कार्यकारी  पूंजी
 दोलों  'ही  विषयक  ऋण  झवश्यकता  पूरी  करने  वाली
 मिश्रित  ऋण  योजनायें  तैयार  करें  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  में
 इन  मिश्रित  ऋणों  की  ब्याज  दर  oe)  2  प्रतिशत  होगी  ।
 इस  सभूह  में  Wo  wte/wo  wo  जांति  के  अधिक  संख्या
 में  ध्याप्ति  की  संभावना  है।  वे  ऋणकर्ता  जो  विभेदी
 ब्याज  दर  योजना  के  भ्रन्तर्गत  ऋण  के  पात्र  हैं  विभेदी
 ब्याज  दर  योजना  के  प्रधीन  यह  मिश्रित  ऋण  4  प्रतिशत
 की  दर  पर  प्राप्त  कर  संकेंगे  श्ति

 पे
 (टाइनी)

 उद्योगों  तथा  झन्य  छोटे  पैमाने  के  लोगों  ष्  बारे  में,
 बैंकों  से  कहा  गया  है  कि  वे  वित्तीय  संस्थाप्रों  तथा  प्रनु-
 सूचित  जातियों  एवं

 धनुपूचित
 सूचित  जनजातियों  के  लिए

 गठित  विशेष  प्रतिष्ठानों  को उपकरण  जुदा  तथा  उत्पादों
 के  विपणत  मे  सहाता  करें
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 राष्ट्रॉयक्त  बैंकों  से  ऋण  लेने  में  सॉकिनों  को  होने

 78d.
 न

 गोपाल  सिंह  :  कया  उप  प्रधान

 मंत्री  सजा  चिस  यह  बताने  की  कपा  करेंते  कि  :

 (क)  कया  सरकार  का  ध्यान  कृषि  कार्यों  के  लिये
 झझौर  कृषि  उपकरणों  को  खरीदने के  लिये  बैंकों  से ऋण
 लेने  में  किसानों  को  होने  वाली  कठिनाइयों  की  शोर
 दिलाया  गया  है;  भ्रौर

 (8)  यदि  हां,  तो  इस  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने
 झोर  भ्रशिक्षित  किसानों  के  लिये  इसे  शौर  प्रधिक  भासान
 बनाने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है।

 चित्त  संत्रासय  में  राज्य  मंत्री  भी  जुल्फिकार
 उल्लांह)  :  (क)  तथा  ख).  सरकार  तथा  भारतीय
 रिज  बैंक  द्वारा  समय  समय  पर  बाणिए  थिक  बैंकों  द्वारा
 कृषि  प्रयोजनों  तथा  कृषि  सम्बन्धी  झौजार  श्वरीदने  के
 लिये  विभिन्न  ऋण  प्राप्ति  की  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के
 लिए  उपयुक्त  कदम  उठाये  जाते  हैं।  भारत  सरकार  द्वारा
 गठित  एक  दिल  ने  हाल  ही  में  कृषि  ऋण  सम्बन्धी  प्रावेदन
 पत्नों/।प्ौर  बैंकों  द्वारा  ऋण  प्रदान  करने  की  कार्यकारी
 कार्यप्रशाली की  समीक्षा  की  हैभोर  भनक  सुझाव  दिये  हैं
 जिन  से  सभी  कृषि  संस्यन्धी  ऋणों  के  विशेष  कर  11 |  ौर
 सीमॉतिक  किसानों  को  ऋणों  के  लिये  बनाये  गये  वेदन
 पत्नों  तथा  उन  की  प्रक्रिया  सरल हो  जांण।  कार्यकारी
 दल  ने  मन्य  बातों  के  साथ  साथ  सभी  वाणिज्यिक
 बैकों  द्वारा  प्रपनाए  जाने  के  लिए  एक  सामान्य  भांवेदन
 पत्र  भी  तैयार

 पका  है
 बीए  ऐसे  ऋण  प्राप्त  करने  के

 लिये  उदार  मानक  निर्धारित  किये  हैं।  यह  भी  निर्धारित
 किया  गया  है  कि  छोटे  भर  सीमातिके  किसानों  को  दिए
 गए  ऋण  के  मामले  में  भ्रंजित  भनी  पर  जीर  न  दिया
 जाए  ।

 Proceedings  against  Advertisers/
 Companies  who  issued  advertisements

 to  Congress  Souvenir

 790.  DR.  BAPU  KALDATE:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleaseq  to  state:

 (a)  whether  Government  have  in-
 stituted  any  legal  or  departmental
 proceedings  against  advertisers/com-
 panies  who  issued  advertisements  to
 Corigtess  Souvenir—Indian  National
 Congress  (O)  in  1975-76  under  Rule
 6B(2)  of  the  Income  Tax  Rules  1962;

 (b)  if  sa,  the  details  thereof;  and

 (c)  what  action  has  been  taken  and
 against  whom  for  the  violation  of  the
 above  ‘Rule  @B(2)?
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 THE  MNISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  JULFIQUARULLAH):  (a)  to
 (c),  The  assessment  of  the  Indian
 Nationa]  Congress  (0)  for  the  asses-
 sment  year  ‘1976-77  (relevant  to  the
 accounting  period  1975-76)  has  not
 yet  been  finalised.  The  information
 whether  the  provisions  of  rule  68  (2)
 of  the  Income-tax  Rules,  962  have
 been  invoked  in  the  cases  of  adver-
 tisers/companies  can  be  obtained
 only  after  the  details  have  been  filed
 by  the  Congress  (O).

 Proposal  to  step  up  tempo  of  Tourist
 inflow  to  South

 ‘791.  SHRI  R.  MOHANARANGAM:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  ४९  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 percentage  of  inflow  of  foreign  tou-
 rists  to  the  South  is  far  less  than  the
 flaw  to  the  North;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  the  lower
 inflow  despite  the  significant  tourist
 attraction  of  the  South  with  its  his-
 toricity,  archaeological  marvels  and
 fine  places  for  holidaying;  and

 (c)  the  steps  praposed  by  Govern-
 Ment  to  step  up  the  tempo  of  tourist
 inflow  to  the  South?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):

 (a)  Yes,  Sir,

 (b)  and  (c).  The  comparatively
 less  number  of  internationa]  tourists
 visiting  South  than  the  North  has
 been  mainly  due  to  the  fact  that  the
 growth  of  infrastructural  facilities

 by  way  of  accommodation  and  trans-
 portation  in  the  South  did  not  keep
 pace  with  the  growth  of  international
 tourist  traffic  to  the  country.  This
 gap  in  infrastructural  facilities  has
 now  to  a  great  extent  been  reduced
 by  more  hotles  of  acceptable  standard
 coming  up  in  many  of  the  tourist
 centres  in  the  South,  and  larger  air-
 craft  being  used  on  the  Southern
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 trunk  routes.  As  a  result  the  inter-
 national  tourist  traffic  to  the  South
 has  appreciably  grown,  In  order  to
 augment  this  traffic,  the  Central  De-
 partment  of  Tourism  launched  a
 “Destination  South  India”  campaign
 in  1977.  Similarly,  a  large  number
 of  delegates  attending  the  annual
 conference  of  the  Society  of  Amrican
 Travel  Writers  held  in  New  Delhi  in
 September,  978  were  encouraged  to
 take  post-Conference  tourg  to  places
 of  tourist  interest  in  South  India  so
 that  they  could  write  about  the
 tourist  attractions  of  the  South,  and
 thereby  generate  interest  in  visting  the
 South.  Travel  agents  groups  and
 trave]  publicists  invited  by  the  De-
 partment  of  Tourism  to  visit  India  are
 also  taken  to  the  South  to  familiarise
 them  with  its  attractions  so  that  they
 inturn  can  promote  _  tourist  traf-

 fic  to  the  South.  Thus,  every  effort
 is  being  made  by  the  Central  Depart-
 ment  of  Tourism  in  concert  with  the
 State  Govrenments,  ITDC,  Indian  Air-
 lines,  Air-India,  ravel  agents  and  hotc-
 liers  to  promote  a  larger  flow  of  inter-
 national  tourist  traffic  to  the  South.

 Trained  Personne]  taken  away  from
 ITDO

 792,  SHRI  SIVAJI  PATNAIK:
 Wil)  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  lure  of  more  mo  and  better
 pay  and  perks  in  West  Asian  and
 Other  foreign  countries  have  taken  8
 heavy  tol]  of  trained  personnel  from
 the  India  Tourism  Development  Cor-
 poration;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereon?

 THE  MINISTER  OF  ‘TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PU-
 RUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  and

 (b).  A  small  proporaton  of  LT.DC.

 employees  do  leave  service  in  order

 to  take  up  assignments  on  highef
 salaries  with  organisations  and  hotel
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 chains  in  India,  West  Asia  and  other
 foreign  countries,  A  larger  number
 Of  persons  is  accordingly  recruited
 and  trained  in  order  to  meet  the
 shortage  of  personnel  thus  created.

 Export  of  Cashewnut  Shell  Liquid
 793.  SHRI  SIVAJI  PATNAIK:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  quantity  of  export  of
 Cashewnut  shell  liquid  and  its  value
 during  1977-78;  and

 (b)  the  expected  quantity  of  export
 for  the  year  1979-80?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  and  (b).
 The  actual  export  of  Cashewnut
 Shel]  Liquid  from  India  in  1977-78
 and  projected  export  during  1979-80
 are  as  follows:

 Quantity  Value
 (Tonnes)  (Rs.  lakhs)

 977—78.  न  2587
 3979—78  (Projected)  5000

 I05°5!
 §00°00

 Loan  with  Interest  payable  to  U.K.
 794.  SHRIMATI  AHILYA  P.  RAN-

 GNEKAR:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  state  the  total
 loan  with  interest  which  is  payable  to
 U.K.?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  The
 total  amonut  07  U.K.  Government
 loans  outstanding  as  on  ist  January
 979  was  £56,655,64.70;  the  total
 amount  of  interest  payable  on  the  out-
 Standing  loans  as  on  ‘that  date  was
 £  27,370.193.01.

 |  Steps  to  check  Smuggling  and  Sale
 of  Imported  Goods

 795.  SHRI  MANORANJAN  BHAK-
 TA:  Will  the  DEPUTY  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  are
 aware  of  the  large  scale  smuggling
 of  imported  articles  which  are  freely

 254

 being  sold  in  markets  of  cities  like
 Delhi,  Bombay,  Calcutta  etc;

 (b)  if  so,  what  are  the  reasons  and
 whether  any  steps  have  been  taken  to
 identify  the  sources  of  inflow  of  these
 imported  goods;  and

 (c)  what  steps  are  contemplated  to
 check  the  smuggling  and  sale  og  these
 imported  goods  in  India?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  to  (c).
 Periodical  reports  received  by  Govern-
 ment  do  not  support  the  view  express-
 ed  in  part  (a)  of  the  question.  Accord-
 ing  to  these  reports,  the  problem  of
 smuggling  has  been  contained.

 However,  the  fight  against  smuggling
 is  continuous  one;  and  such  measures—
 administrative,  organisational,  legis-
 lative,  economic  and  other—as  are
 considered  necessary  from  time  to  time
 to  meet  the  changing  situations,  con-
 tinue  to  be  taken.

 The  possibility  remains  of  some
 foreign  goods  finding  their  way  into
 the  market  from  out  of  those  that
 either  get  legally  imported  into  the
 country  aS  passenger  baggage  or  gift
 parcels  etc.  or  of  which  clearance
 through  customs  gets  allowed  on  pay-
 ment  of  fine  and  duty.  With  the  ob-
 ject  of  making  circulation  of  smuggled
 goods  in  the  market  more  difficult,
 detaileg  provisions  have  benn  made  in
 the  law  to  regulate  the  acquisition,
 transport,  storage  and  sale  in  Indian
 market  of  imported  goods  that  are
 notified  for  this  purpose.  Due  vigi-
 lance  igs  exercised  to  ensure  that  these
 regulatory  provisions  are  properly  en-
 forced  and  not  circumvented,  appro-
 priate  watch  is  kept  on  the  areas
 known  for  sale  and  distribution  of
 foreign  goods,  and  _  necessary  action
 taken  for  search  and  seizure  where
 goods,  believed  to  be  smuggled,  are
 found.

 Tourism  Schemes  of  ITDC  for  Nalanda
 District

 796.  SHRI  BIRENDRA  PRASAD:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state
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 the  names  of  tourism  schemes  being
 implemented  by  or  ‘under  considera-
 tion  of  India  Tourism  Development
 Corporation  in  respect  of  the  Nalanda
 district  of  Bihar  State  and  full  details
 in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHO-
 TTAM  KAUSHIK)  The  Five  Year
 Plan  (978—83)  of  the  I.T.D.C.  does
 not  envisage  any  tourism  scheme  in
 the  Nalanda  District  of  Bihar  State.

 For  regulating  the  development  of
 tourist  facilities  at  selected  atchaeolo-
 gical  monuments  of  tourist  interest  in
 such  a  manner  as  to  preserve  their  en-
 vironmental  chanacteristics,  the  De-
 partment  of  Tourism  had  commission-
 ed  the  Town  ‘and  Country  Planning
 Organisation,  Ministry  of  Works  &
 Housing  to  prepare  master  plans
 (Lan@-use  plans)  of  selected  centres.
 The  master  plan  of  Nalanda  has  been
 completed.  The  master  plan  which  has
 been  approved  by  the  Government  of
 Bihar,  is  proposed  to  be  implemented
 in  consultation  with  the  State  Gov-
 ernment.

 ‘Employment  for  Unemployed  Pilots

 797.  SHRI  BIRENDRA  PRASAD:
 SHRI  P.  K.  KODIYAN:

 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  that  number  of  unemployed
 pilots  are  increasing  in  the  country
 from  last  ten  years  and  whai  are  their
 numbers  in  India,  State-wise:  and

 (b)  what  plan  Government  of  India
 proposes  to  give  employment  to  the
 unemployed  pilots?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHO-
 TTAM  KAUSHIK):  (a)  There  has
 been  no  appeciable  increase  in  the
 number  of  unemployed  pilots  in  the
 preceding  three  years.  State-wise
 break  up  of  about  200  unemployed
 commercial  pilot’s  licence  holderg  is

 being  collected  and  will  be  placed  on
 the  table  of  the  Sabha.
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 (b)  The  following  steps  have  been
 taken  ‘by  Government  to  assist  the  un-
 employed  trained  pilots  in  securing
 employment  :  ा

 Q  Rules  for  recuritment  to  the
 post  of  Assistant  Aerodrome  Officer
 in  the  Civil  Aviation  Department
 were  amended  in  97l  to  make  un-
 employed  pilots  eligible  for  appoint-
 ment  as  Assistant  Aerodrome  Officer;

 (2)  Organisations  like  Indian  Alir-
 lines,  Air  India  and  International
 Airports  Authority  of  India  were
 advised  to  utilise  the  services  of
 these  unemployed  pilots  wherever
 possible;

 (3)  The  Directorate  of  Agricul-
 tura]  Aviation  was  requested  to  pro-
 vide  jobs  fo  such  pilots  wherever
 possible;
 (4)  State  Governments  were  re-
 qttested  to  give  consideration  to
 Commercial  Pilots  Licence  holders
 for  employment  under  them,
 wherever  possible;

 (5)  A  proposal  for  setting  up  third
 level  air  services  is  under  considera-
 tion.  It  is  expected  that  a  number

 of  unemployed  pilots  will  be  able  to
 secure  employment,  when  _  this
 scheme  is  implemented.

 जिहार थे  राष्ट्रोयकत  बैंकों  के  ।  अबा  राशि

 798.  थी  जीरेगा  प्रसाद  :  क्‍या  र  ज  मंत्र

 न  जिस  cal)  बह  बताने  की  कृपा  करेंशे  कि  1978
 79  में  बिहार  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के पास  कुल  कितनी
 मा  राशि  थी  झौर  'रखका  कितना  असिशत  राम्य में
 किवास्थित  की  जा  रही  विभिन्न  बोजनाधों  पर
 किया  गया  ?

 जिस  अमंशालय  में  राज्य  ॥. क  दुणी  शुश्किकार
 gong):  बिहार  में,  सितम्बर,  i978  क  अन्त  को

 स्थिति  के  अमुसार  सरकारी  1... ह  के  बैंकों  की  बना
 राशियों,  जों  शीर  नियेशों  से  सम्बस्तित  झांक
 मीचे  चिये  पे  हैं  -—

 (करोड़  क्यों  में)
 i.  जमा  राशियां  963.40  द

 2  विधियों  का  निवेश  (क  @)  565.  84
 448.2i

 5
 len

 निकायों  की  ब्रतिभूतियों
 में

 50.63

 ऋषणों  के  प्रलाबा  भी  बिहार में  करीब
 लि 00  करोड़  रुपये  के  ऋणों  का,  सामायतः  3

 ट्  आता  हमे
 भले  ही,  वे  ऋण  राज्य  के  बाहर

 बस्थित

 शार्थाधों,  द्वारा  जजूर  किये  गये  हीं।
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 Reactions  of  the  Chief  Ministers  of
 States  on  the  proposeg  Distribution Plan  Scheme

 799.  SHRI  P,  M.  SAYEED:
 SHRI  NIHAR  LASKAR:
 SHRI  SHAMBHU  NATH

 CHATURVEDI:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Distribution  Plan
 Scheme  has  been  placed  or  discussed
 with  the  State  Chief  Ministers,

 (b)  if  so,  what  are  their  reactions;
 and

 (c)  total  expenditure  involved?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  State  Governments  have
 welcomed  the  Scheme  and  agreed  to
 implement  it  by  Ist  July  1979.

 (c)  The  Scheme  envisages  financial
 outlay  on  price  support  and  buffer-
 stocking  operations  confined  to  agri-
 cultural  commodities  and  the  expendi-
 ture  would  vary  from  year  to  year
 depending  on  the  support.  prices  and
 issue  prices  fixed  and  the  size  of  buffer-
 stocks  or  several  other  factors.

 Contraband  “Goods  in  Possession  of
 Customs  in  Bombay

 800.  SHRI  P.  M.  SAYEED:
 SHRI  R,  V.  SWAMINATHAN:

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND”  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  20  crore
 worth  contraband  goods  was  in  pos-
 session  of  Customs  in  Bombay  alone

 during  the  month  of  December,  1978;

 (b)  whether  in  different  raids  on
 Bank  lockers  in  Delhi  alone  8  lakh
 jewellery  worth  was  found  on  the
 2th  January,  1979;

 (c)  is  it  also  a  fact  that  in  January
 itself  a  big  haul  of  smuggle@  goods
 were  seized  at  Palam  in  New  Delhi;
 and

 (d)  if  so,  what  action  has  been
 taken  against  those  held  responsible?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  Reports
 received  by  Government  indicate  that,
 as  on  31-12-1978,  the  total  value  of
 seized  and  confiscated  goods  lying  in
 stock  in  the  Customs  godowns  at  Bom-
 bay  was  Rs.  8.64  crores  approximate-
 ly.

 (b>  There  was  no  such  seizure  under
 the  Customs  Act,  1962.

 (c)  ani  (d).  Yes  Sir.  Contraband
 goods  like  watch  parts,  sarees,  etc.,
 valued  at  Rs.  2,27,595/-,  were  seized
 at  Delhi  Airport  on  30-l-979.  An
 Airline  official  who  was  concerned  with
 the  handling  of  the  transhipment  cargo
 in  which  the  said  contraband  was
 fofund,  was  arrested  for  his  involve-
 ment  in  the  case.  He  was  subsequent-
 ly  released  on  bail  by  the  court.  The
 matter  has  been  referred  to  the  Cen-
 tral  Bureau  of  Investigation  for  in-
 vestigation.

 MR.  SPEAKER:  Now  Papers  to  be
 Laid  on  the  Table.

 (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  This  is  not  to  be
 recorded.

 (Interruptions)  *

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Ona

 point  of  order  on  the  observations
 made  by  you,  Sir...  (Interruptions)

 (Interruptions)

 *Not  recorded
 448  LS
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 at  मोहन  लाल
 ह

 (
 में  बारह  तारीख  को  के  प्वसर  पर  लाठी
 चार्ज  झौर  गोलो  थी  जिस  में  दो  सो  के  करीब
 झादमोी  घायल  हुए  थे  ।

 गहु
 राज्य  मंत्रों  जी  बहां  स्वयं

 गए  थे  ।  उन्होंने  देखा  है  कि  बहां  पर  जो  लोग  जख्मी
 हैए  थे  शौर  जिन  को  पकड़ा  गया  है  उनके  भी  बेडियां
 शौर  हथकड़ियां  पड़ी  हुई  हैं।  हम  ने  इस  घटना  के  आरे
 में  कालिंग  एट्रेंशन  दिया  है  लेकिन  उस  पर  विचार  नहीं
 हो  रहा  है  झौर  उसका  यहां  रखने  का  मौका  नहीं  दिया
 जा  रहा  है।  झाप  कृपया  इसके  लिए  कोई  समय  दें  या
 मंत्री  महोदय  से  कहें  कि  बह  इस  घटना  के  बारे  में  एक
 वक्तव्य  दें  |

 MR.  SPEAKER:  |  will  try  to  give
 it  next  week.  Please  repeat  it.  At  the
 end  of  the  week,  it  lapses.  Now
 Papers  to  be  Laid,

 ye  मुजफ्फरनगर

 2.02  hrs,

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 NOTIFICATION  UNDER  Tosacco  80457
 Act

 THE  MINISTER  OF  STATE  क्त
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  I  beg  to
 lay  on  the  Table  a  copy  of  the
 Tobacco  Board  (Second  Amendment)
 Rules,  1978,  (Hindi  and  English  ver-
 sions)  pub‘ished  in  Notification  No.
 G.S.R.  596(E)  in  Gazette  of  India
 Gated  the  28th  December,  1978,  under
 sub-section  (3)  of  section  32  of  the
 Tobacco  Board  Act,  1975.  [Placed
 in  Library.  See  No,  LT-3299/79).

 ANNUAL  Reports  or  Natronar  Co-
 OPERATIVE  CONSUMERS’  FEDER\TION  AND

 INDIAN  STANDARDS  INSTITUTION.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIV!'I,  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL):  I  beg  to  lay  on  the
 Table: —

 (1)  A  copy  of  the  Annual  Report
 (Hindi  and  English  versions)  of  the
 National  Cooperative  Consumers’
 Federation  Limited,  New  Delhi  for
 the  year  1976-77  along  with  the
 Auditeg  Accounts.  [Placed  in  Lib-
 rary.  See  No,  LT-3300/79].
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 (2)  A  copy  of  the  Annual  Report
 (Hindi  and  English  versions)  of
 the  Indian  Standards  Institution,
 New  Delhi,  for  the  year  1977-78.
 (Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 3301/79),

 “Economic  Survey,  1978-79",  Drrecr
 Tax  Laws  Comm™rtTrees’'  Report
 (HINDI  VERSION),  NOTIFICATIONS  UNDER
 Customs  ACT,  UNDER  CENTRAL  EXcrIse
 RULES,  UNDER  DELH:  SALEs  Tax,  Act,
 ANNUAL  REPORT  AND  AUDITED  ACCOUNTS
 oF  INDIA  ASSURANCE  CO.,  LTD.,  BOMBAY

 AND  TWO  STATEMENTS.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  I  beg  to  lay
 on  the  Table:

 qa  A  copy  of  “Economic  Survey,
 1978-79"  (Hindi  and  English  ver-
 sions).  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-3302/  79).

 (2)  A  copy  of  the  Finai  Report
 *(Hindj  version)  of  the  Direct  Tax
 Laws  Committee.  [Placed  in  Lib-
 rary.  See  No,  LT-3303/79].

 (3)  A  copy  cach  of  the  following
 Notifications  (Hindi  and  English
 versions)  under  section  59  of  the
 Customs  Act,  1962:

 (1)  G.S.R,  582(E)  published  in
 Gazette  of  India  dateq  the  1811
 December,  1978,  together  with  an
 explanatory  memorandum  regird-
 ing  import  of  unmated  mares  for
 breeding  purposes  jn  India.

 (ity)  GSR.  546  and  547  pub-
 lished  in  Gazette  of  India  dated
 the  30th  December,  978  together
 with  an  explanatory  memorandum
 regarding  partial  exemption  from
 Customs  duty  on  component  parts
 and  ruber  tyre  and  tubes  for
 manufacture  of  motor  vehicles
 and  tractors.

 (iil)  GSR.  548  published  |

 Gazette  of  India  dated  the  30th

 December,  978  together  with  a”

 exp'anatory  memorandum
 vt

 garding  prohibition  of  export  ९

 Sann-Hemp  unless  the  same
 —_——— ww

 “English  version  of  the  Report  was  Jaid  on  the  Table  on  the  8th  December,  1978,
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 been  graded  in  accordanre  with
 the  rules.

 (iv)  G.S.R.  549  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  30th
 December,  978  together  with  an
 explanatory  memorandum  _re-
 garding  reduction  in  Customs
 duty  on  Odelca  Camera.

 (v)  G.S.R.  550  and  55l  pub-
 lished  in  Gazette  of  India  dated
 the  30th  December,  978  together
 with  an  explanatory  memorandum
 regarding  partial  exemption  from
 customs  duty  on  wrist  watches
 and  wrist  watch  parts,

 (vi)  G.S.R.  4(E)  and  5(E)  pub-
 lished  in  Gazette  of  India  dated
 the  ist  January,  1979,  together
 with  an  explanatory  memoran-
 dum  regarding  grant  of  exemption
 from  additional]  duty  on  melting
 scrap  (other  than  heavy  melting
 scrap)  of  iron  and  steel.

 (vii)  GS.R.  2(E)  and  3(E)
 published  in  Gazette  of  India
 dated  the  4th  January,  977  to-
 gether  with  an  explanatory  memo-
 randum  regarding  grant  of  partial
 exemption  from  customs  duty  on
 Soda  Ash.

 (viii)  GS.R.  5(E)  to  7(E)
 published  in  Gazette  of  India
 dated  the  5th  January,  1979,  to-
 gether  with  an  explanatory
 memorandum  regarding  exemp-
 tion  from  customs  duty  on  viscose
 staple  fibre,  viscose  tow  and  poly-
 nosic  staple  fibre.

 (ix)  GR.  43(E)  and  44(E)
 published  in  Gazette  of  India
 dated  the  25th  January,  979  to-
 gether  with  an  explanatory
 memorandum  regarding  exemp-
 tion  of  ull  medical,  surgical  and
 diagnostic  equipment,  subject  to
 certain  conditions,  for  use  in  cer-
 tain  specified  categories  of  hos-
 pitals  from  the  whole  of  basic,
 additional  and  auxiliary  duty  of
 customs.

 (x)  G.S.R.  47(E)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  27th

 January,  979  together  with  en
 explanatory  memorandum  re-
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 garding  oxtomeion  of  thc  tal
 preferences  under  the  Bangkok
 Agreement  to  four  more  items,  -x.

 (xi)  GS.R.  48(E)  to  50(E)
 published  in  Gazette  of  India
 dated  the  27th  January,  1979,  to-
 gether  with  भा  explanatory
 memorandum  regarding  exemp-
 tion  to  timber  from  basic  customs
 duty  when  imported  from  Bangla-
 desh  under  the  Bangkok  Agree-
 ment.

 (xii)  G.S.R.  5l(E)  and  52(E)
 published  in  Gazette  of  India
 dated  the  27th  January,  979  to-
 gether  with  an_  explanatory
 memorandum  regarding  partial
 exemption  from  customs  duty  on
 Isoborny]  Acetate  imported  for
 the  manufacture  of  Camphor.  ,

 (xiii)  G.S.R.  69  and  70  publish-
 ed  in  Gazette  of  India  dated  the
 3th  January,  979  together  with
 exlpanatory  memorandum  _re-
 garding  partial  exemption  from
 customs  duty  on  ceramic  and  glass
 spinnerettes.

 (xiv)  G.S.R.  68(E)  published
 in  Gazette  of  India  dated  the  ]4th
 February,  1979,  containing  corri-
 gendum  to  Notification  No.  G.S.R.
 34(E)  dated  the  29th  January,
 1979,

 (xv)  G.S.R.  69(E)  published
 in  Gazette  of  India  dated  the  14th
 February,  979  together  with  an
 explanalory  memorandum  _re-
 garding  exemption  from  export
 duty  on  Tea.

 (xvi)  G.S.R.  70(E)  to  75(E)
 publishej  in  Gazette  of  India
 dated  the  5th  February,  979
 together  with  an  _  explanatory
 memorandum  _  regarding  exemp-
 tion  to  component  parts  in  excess
 of  duty  leviable  on  main  machi-
 nery  when  imported  complete.

 (xvii)  G.S.R.  76(E)  published
 in  Gazette  of  India  @ated  the  6th
 February,  979  together  with  an
 explanatory  memorandum  =  7९५
 garding  exemption  from  export
 duty  on  black  pepper.
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 li
 (xviii)  G.S.R.  93  and  94  pub-

 shed  in  Gazette  of  India  dated
 the  400  February,  979  together
 with  an  explanatory  memorandum
 regarding  exemption  of  certain
 specified  leather  processing
 chemicals  and  footwear  accessories
 to  a  net  40  per  cent  ad  valorem
 only.  s

 {Placed  in  Library.  See  No,  LT-
 3304/79],

 Notificatiois  (Hindi
 (4)  A  copy  each  of  the  following

 and  English
 versions)  issued  under  the  Central
 Excise  Rules,  944:—

 (i)  G.S.R.  9(E)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  6th
 January,  1979,  together  with  an
 explantcry  memorandum  regard-
 ing  exemption  to  Guar  Splits  fal-
 ling  under  Tariff  item  No.  68  from
 the  whole  of  the  excise  duty.

 (ii)  G.S.R.  20(E)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  6th
 January,  979  together  with  an
 explanatory  memorandum  _re-
 garding  exemption  of  goods
 manufactured  in  Jails  from  the
 whole  of  the  excise  duty.
 (iii)  G.S.R.  26(E)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  l5th
 January,  979  together  with  an
 explanatory  memorandum  _re-~
 garding  exemption  of  converted
 types  of  paper  from  excise  duty.

 (iv)  G.S.R.  35(E)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  20th
 January,  979  together  with  an
 explanatory  memorandum  _re-
 garding  excise  duty  concessions
 in  respect  of  steel  ingots  and  iron
 or  steel  products,

 (v)  G.S.R.  36(E)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  20th
 January,  1979,  together  with  an
 explanatory  memorandum  a]
 garding  exemption  from  full  ex-
 cise  duty  on  skull  scrap  and
 runners  and  risers  consumed  in
 manufacture  of  steel  ingots.

 (vi)  G.S.R.  40(E)  and  4(E)
 published  in  Gazette  of  India
 dated  the  23rd  January,  979  to-
 gether  with  an  explanatory
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 memorandum  regarding  rehate
 of  excise  duty  on  ‘package  tea’.

 (vii)  G.S.R.  4l  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  27th
 January,  979  together  with  an
 explanatory  memorandum  _re-
 garding  exemption  from  excise
 duty  on  Cement-Ashmoh,

 (viii)  G.S.R.  58(E)  published
 in  Gazette  of  India  dated  the  2nd
 February,  979  together  with  an
 explanatory  memorandum  res-
 cinding  notification  No.  5/77-CE
 dated  the  8th  June,  977  relating
 to  excise  duty  07  electrolytic
 copper  wire  bars.

 (ix)  G.S.R.  59(E)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  2nd
 February,  979  together  with  an
 explanatory  memorandum  re-
 garding  reduction  of  excise  duty
 on  Transformers  and  Gencrators.

 (x)  G.S.R.  60(E)  published  in
 Gazette  of  India  dateg  the  2nd
 February,  979  together  with  an
 explanatory  memorandum  _  re-
 garding  reduction  of  excise  duty
 on  Electric  motors,

 (xi)  G.S.R.  6(E)  published  in
 Gazette  of  Indja  dated  the  2nd
 February,  1979,  together  with  an
 explanatory  memorandum  res-
 cinding  Notification  No.  79-Cus.
 dated  the  8th  June,  977  relating
 to  customs’  duty  concession  on
 electrolytic  copper  wire  bars  im-
 porteg  into  India.

 (xii)  G.S.R,  95  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  0th
 February,  1979,  together  with  an
 explanatory  memorandum  amend-
 ing  notification  No,  82/66-CE
 dated  the  26th  November,  966  in
 order  to  convert  the  specific  con-
 cessional  rate  into  its  approxi-
 mate  equivalent  ad  valorem  rate.

 (xiii)  G.S.R.  96  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  0th

 February,  979  together  with  an
 explanatory  memorandum  re-

 garding  exemption  to  footwear
 samples  for  tent  purposes  from
 excise  duty.

 [Placed  in  Library.  See  No,  LT-

 3305/79].  S
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 (5)  A  copy  each  of  the  following
 Notification  (Hindi  and  English
 versions)  under  section  72  of  the
 Delhi  Sales  Tax  Act,  975:—

 (i)  The  Delhi  Sales  Tax  (Sixth
 Amendment)  Rules,  1978,  pub-
 lished  in  Notification  No.  F4(33/
 78-Fin.  (G)  in  Delhi  Gazette  dated
 the  30th  December,  1978.

 (ii)  The  Delhi  Sales  Tax  (First
 Amendment)  Rules,  1979,  pub-
 lisheq  in  Notification  No,  F.4(50)/
 76-Fin.  (G)  in  Delhi  Gazette
 dated  tlie  5th  January,  1979.

 {Placed  in  Library.  See  No.  LT-3306/
 79).

 (6)  A  copy  of  the  Central  Sales
 Tax  (Registration  and  Turnover)
 (Amendment)  Rules,  978  (Hindi

 and  English  versions)  published  in
 Notification  No.  G.S.R.  603(E)  in
 Gazette  of  India  dated  the  30th
 December,  978  under  sub-section
 (2)  of  section  3  of  the  Central
 Sales  Tax  Act,  1956.  [Placed  in

 Library.  Sze  No.  LT-3307/79].

 (7)  A  copy  of  the  Annual  Report
 (Hindi  and  English  versions)  of  the
 Delhi  Financial  Corporation  to-
 gether  with  the  Auditor’s  Report  for
 the  year  1977-78  published  in  Noti-
 fication  No,  F.  6/2/77-Fin.(G)  in
 Delhi  Guzette  dated  the  20th  Sep-
 tember  1978,  under  sub-section  (3)
 of  section  38  of  the  State  Financial
 Corporations  Act,  95l,  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-3308/79].

 (8)  A  copy  each  of  the  following
 papers  (Mindi  and  English  versions)
 under  sub-section  (l)  of  section
 6l9A  of  the  Companies  Act,  956:—

 (i)  Annual  Report  of  the  New
 India  Assurance  Company  Limit-
 ed,  Bornbay,  for  the  year  ended
 3lst  Dezember,  1977,  along  with
 the  Audited  Accounts  and  the
 comments  of  the  Comptroller  and
 Auditor  General  thereon.

 PHALGUNA  4,  900  (SAKA)  Papers  Laid  266

 (ii)  A  statement  explaining  that
 Government  are  in  agreement
 with  the  above  Report  ang  there-
 fore  no  separate  Review  on  the
 working  of  the  Company  is  being
 laid.

 [Placed  in  library.  See  No,  LT-3309/
 79),

 (9)  A  statement  (Hindi  and
 English  versions)  showing  reasons
 for  delay  in  laying  the  papers  men-
 tioned  at  (8)  above.  [Placed  in
 Library.  See  No,  LT-3309/79].

 SHRI  JOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mond  Harbour):  I  am  on  a  point  of
 order.  I  would  draw  your  attention
 to  the  observations  that  you  had
 already  made.  I  had  given  a  privi-
 lege  motion  against  the  Chief  Election
 Commissioner,  because  of  certain
 reasons  known  to  the  House.  I  would
 like  to  make  certain  points  for  your
 further  consideratin.  One  is:  Lok
 Sabha  is  master  of  its  privileges.
 Second:  it  is  a  serious  contempt  if  any
 individual  or  institution  takes  upon
 itself  to  enquire  directly  or  indirectly
 on  an  issue  of  privielege  decided  by
 the  House  finally.  According  to  you,
 Lok  Sabha  is  q  ‘big  institution’,  That
 is  more  so  the  reason  why  the  Chief
 Election  C«immissioner  should  not
 have  held  a  public  hearing.  He  acted
 on  a  letter  written  by  Shri  Stephen
 challenging  the  judgment  of  the
 House  regarding  the  privilege  issue.
 The  Chief  Election  Commissioner,
 after  having  committed  the  contempt,
 is  now  trying  to  justify  his  action.  I
 would  now  request  you  to  consider
 my  privilege  motion  again.

 MR.  SPEAKER:  I  have  considered
 all  that,  and  I  have  not  accepted  your
 point.

 (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  No  further  record-

 ing  on  this.

 (Interruplions)  *

 *Not  recorded,
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 नवी,

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER
 OF  ,URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 REPORTED  ECENOMIC  BLOCKADE  OF
 SCHEDULED  CASTE  REFUGEES  IN  WEST

 BENGAL,

 SHRI  SUSHIL  KUMAR  DHARA
 (Tamluk):  {  cal]  the  attention  of  the
 Minister  of  Home  Affairs  to  the  fol-
 lowing  matter  of  urgent  public  im-
 portance  and  request  that  he  may
 make  a  statement  thereon:

 '“The  reported  economic  blockade
 of  Scheduled  Caste  refugees  who
 migrated  from  Dandakaranya  to
 Marichjhapi  in  West  Bengal,  leading
 to  Police  firing  on  them  resulting

 in  killing  of  a  large  number  of
 refugees,  inciuding  criminal  assaults
 on  many  of  their  womenfolk.”

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFF-
 AIRS  (SHRI  H.  M.  PATEL):  Sir,
 In  February  and  March  1978,  about
 1,20,000  refugees  from  former  East
 Pakistan  who  were  rehabilitated  in
 Dandakaranya  and  other  areas  desert-
 ed  these  camps  and  came  to  West
 Bengal.  After  a  good  deal  of  effort,  all
 but  about  8,000  of  them,  who  had

 taken  shelter  in  Marichjhapi  in
 Sunderban,  were  persuaded  to  return
 to  Dandakaranya.  It  is  not  known
 whether  they  belong  to  scheduled
 castes  but  those  remaining  behind  in-
 duiged  in  illegal  activities,  like  indis-
 criminate  ang  extensive  felling  of
 forests,  destruction  of  forest  produce
 and  allotment  of  land  in  exchange  of
 money,  The  West  Bengal  Government
 has  been  persuading  these  refugees
 to  leave  Marichjhapi,  and  return  to
 Dandakaranya.

 It  was  reported  that  some  leaders
 of  these  refugees  were  trying  to  lure
 the  families  who  had  returned  by
 offering  land  to  them  the  reserve  for-
 est  area.  The  refugees  in  Marich-
 jhapi  have  raised  their  own  volunteer
 force  to  resist  by  force  any  police
 action  to  move  them  from  that  area.

 As  the  situation  in  the  area  was  be-
 coming  tense,  orders  under  Section
 344  Cr.  P.  C.  were  promulgated  by
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 the  Ditrict  Magistrate.

 On  3lst  January  1979,  about  1,000
 refugees  attempted  to  cross  over  to
 Kumirmari  by  boats.  When  the  police
 tried  to  prevent  them,  some  of  the  re-
 fugees  launched  an  attack  on  the  po-
 lice  camp  by  using  arrows  and  other
 missiles,  causing  injury  o  a  constable.
 The  police  were  compelled  to  fire  4
 rounds  in  an  effort  to  contro]  the
 situation.  The  refugees  withdrew  but
 soon  reassembled  and  again  attack-
 ed  the  police  party.  The  police  fired
 again  resulting  in  the  death  of  2  per-
 sons  and  injury  to  4  others.  48  police-
 men  including  the  Additional  S.P.
 and  the  Magistrate  on  duty  also  re-
 ceived  injuries.  The  State  Government
 has  ordered  an  executive  enquiry  by
 the  Commissioner,  Presidency  Division
 into  the  firing  incident,

 There  has  been  no  incident  of  cri-
 minal  assault  on  any  refugee  women.

 There  have  been  no  reports  of  any
 further  trouble  in  the  area.  The  situa-
 tion  can,  however,  become  normat
 Only  when  the  refugecs  return  to
 Dandakaranya,  as  Marichjhapi  is  not
 an  area  suitable  for  rehabilitation.  I
 hope  that  leaders  of  all  political  parties
 will  join  the  efforts  of  the  State  Gov-
 ernment  in  persuading  the  refugees  to
 go  back.  This  is  in  their  best  interest.

 श्री  सुशोल  कुमार  धारा:  श्रध्यक्ष  महोदय,  मंत्री
 महोदय  ने  जो  उत्तर  दिया  है  वह  अ्सत्य  है  ।  मंत्री  महोदय
 के  पास  श्राज  तक  यह  खबर  नहीं  है  कि यह  लोग  शेड्यल्छ
 कास्ट  है  कि  नहीं  ।  इसकी  इन्हें  जानकारी  होनी  चाहिये:
 थी

 दूसरी  बात  यह  है  कि  घारा  344  कब  प्रोपल्गेट

 दूर
 इसके  बारे  में  कोई  तारीख  मंत्री  जी  ने  नहीं  दी  t

 बजह  से  मैं  ने आपको  यह  काल  भ्र्टेशन  दिया  है
 उसका  कारण  है  कि  मारीचआंपी  सुन्दरवन  में  बहुत  दूर
 में  पूर्व  दक्षिण  कोने  में  हैं  नर  हमारे  एकदम  बिल्कुल
 सरहद  में  ही  है,  भ्ौर  सरहद  से  0  मील  भीतर  में  बंगो
 सागर  के  बहुत  नज़दीक  है  |  लेकिन  मारीचझगपी  जैसे
 नेता  जी  नगर  बन  गया,  एक  साल  पहले  की  कहानी  है,
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 है  उसी  पर  गृह  मंत्री  जी  बयों  बोलते  हैं।  कम  से  कम
 30,000  भ्रादमी  वहां  पर  हैं  A  .  .  .  (ध्यकधाम )
 झापकी;  इजरी  में  साल्‍्ट  लगता  है।  वहां  24  तारीख  से
 इकानामिक  बलाकेड  किया।  38  स्टीम  लांच  द्वीप  में  रख
 दिया  i  ट्रीप  में  चारों  प्र  नदियां  हैं  भ्ौर  नदी  मे  38  स्टीम
 बोट  रख  कर  कम-से-कम  500  पुलिस  और  एक  बटा-
 लियन  ऑझाम्ड  पुलिस  वहां  रख  दिया  श्रौर  कम-से-कम
 8,  0  प्रफसर,  एडीशनल  एस.पी,.  एस.पी.,  डी.एम.
 झौर  एडीशनल  डी.एम  वर्ग  रह  वहां  रखे  शौर  गोयन्दा
 विभाग  के  बहुत  प्रादमी  वहां  रखे  ।  जो  कोई  भ्रादमी
 झाते  है,  उनकी  तलाशी  करते  है,  पूछते  हैँ  कहां  जाशोगे  ।

 मारिचझापी  एक  जंगल  है,  जन्तु-जानवरों  का
 जगह  था,  लेकिन  श्राज  वह  जन्तु-जानवरें  सरकार  का
 जगह  हो  गया  है,  वबाइत्ड  गवनंमेट  का  जगह  हो  गया  है,
 वह  बहा  रूल  कर  रही  है  जहां  पहले  जर्तु-जानवर
 बसते  थे  ।  इसमें  ]  लाख  52  हजार  बीघा  जगह  में  से
 इन  लोगों  ने  2  हजार  बीघा  जगह  ज्यादा  से  ज्यादा
 झाबाद  किया  है  1  वह  लोग  कैसे  गये  ?  उनको  इन  लोगों
 ने,  ज्योति  बसु  ने  बुलाया  था  ।  जब  हमारे  विधान  चादर
 राय  मुख्य  मंत्री  थे  962  में. .  (ध्ययघान)

 SHR{  DINEN  BHATTACHARYA
 (Serampere):  He  has  no  right  to  ma-
 lign  the  Chief  Mintster  who  is  not
 here  to  defend  himself?

 MR.  SPEAKER:  Chief  Minister  is
 part  of  the  Government.

 श्रो  सुशोल  कुमार  धारा  :  जब  श्री  विधान  चद्ध
 राय  1962  4  मुख्य  मंत्री  थे,  तो  इन  लोगों  ने  उनको
 लालच  दिया  दण्डकारण्य  जाकर  ज्योति  बसु  के  पार्टी  के
 झ्रादमियों  ने  लालच  दिया,  उत्तेजित  किया  और  कहा  कि

 दण्डका  रण्य  तुम्हारे  बनने  की  जगह  नहीं  है,  तम
 बंगाली  हो,  बंगाल  में  चलो  ।  इसकी  बहुत  सारी  कहा-
 नियां  हैं,  हम  सब  बोल  सकते  हैं,  प्रभी  बोलेंगे  -  मेरे  पास
 रिकार्ड  है,  वह  सब  में  प्रापको  दे  सकता  हूं  (व्यवधान)|

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mond  Harbour’):  Let  him  lay  it  on  the
 Table  of  the  House.

 °

 MR.  SPEAKER:  Leave  it  to  me.
 You  will  have  your  turn.

 at  सुशील  फूमार  धारा  :  हमको  डिबरंट  नहीं
 कर  सकते  हैं

 श्री  प्रपहलचन्द्र  सेन,  जो  वहां  वे.  मस्य  मंत्री  थे,
 उन्होंने  उनको  म्यौता  दिया  दण्डकारण्य  द्ाने  के  लिये  |

 You  leaders  went  to  Dandakaranya
 and  requested  them  to  come  to  Sun-
 derbans.

 974  में  जब  सईद  घाटा  में  गोली  चलो  हो  उस
 समय  हमारे  समर  मुखर्जी  साहव  वहां  गये  थे  जो  कि

 refugees  in  West  Bengal  (C.A.)

 म।किसस्ट  कम्युनिस्ट  पार्ट्री  के  नेता  हैं  1  |इनके  साथ
 श्री  सुरीत  मल्लिक  चोधरी  एम.  पी.  भी  वहां  गये  थे  ।
 बह  लोग  वहां  बोले  कि  तुम  लोग  सुन्दरबन  के  दाबी
 उठाझो,  सुन्दरबन  चलो  ।

 975  साल  में  माना  कंम्प  में  3  दिन  सम्मेलन
 हुभा,  उस  सम्मेलन  में  श्री  राम  चटर्जी,  जो  आपकी
 गवनंमेंट  के  मंत्री  हैं  और  फावर्ड  ब्लाक  के  महामंत्री
 श्री  धोते  भी  गये  थे  ।  उनको  भी  सुन्दरबन  जान  के  लिये
 न्‍्यौता  दिया  ।  975  साल  में  सी.पी.एम.  के  राज्य
 दपतर  में  श्री  ज्योति  बसु  के  सभापतित्व  में  8  लैफ्ट  फ्रन्ट
 पार्टी  का  मीटिंग  हा  था  ।  उस  मीटिग  में  उन  लोगों
 ने  भी  सुन्दरबन  का  मांग  उठाया।

 2  जुलाई,  977  को  उन  लोगों  ने  लेफ्ट  फ्रंट
 गवर्नंमेंट  क॑  मंत्री,  श्री  राधिका  बनर्जी,  को  एक  मेमो-
 रेंडम  दिया,  जिसमें  उन्होंने  भ्रल्टीमिटम  दिया  कि
 l960R  झाप  हमें  लालच  देते  आा  रहे  हैं,  शापने

 कहा  था  कि  जब  हम  सत्ता  में  झायेंगे,  तो  हम  श्रापको
 ले  जायेंगे,  शब  श्राप  सत्ता  में  भ्रा  गये  हैं,  इस  लिए  ब
 श्राज्ञ  हमें  सुन्दरवन  में  लाने  का  इन्तज़ाम  करें
 28-I-77  को  लेफ्ट  फ्रंट  गवर्नमेंट  ने  अपने  एक
 मंत्री,  श्री  राम  चटर्जी,  और  जनता  पार्ट्री  के  दो  एम.
 एल.एज.,  श्री  शरार,  एस.  पांडे  और  श्री  के.  ननन्‍्दा,  को
 सरकार  ने  दंडकारण्य  भेजा  ।  वहां  जा  कर  उन्होंने  कहा
 कि  आप  लोग  तो  निर्वासित  हो  कर  यहां  झ्राये  है,  शब
 हम  श्रापका  उद्धार  करेंगे  |  लेकिन  उन  लोगों  के  लिए
 कुछ  नहीं  किया  गया  ।

 इस  कारण  वे  लोग  आ  गये--एक  साल  पहले  श्र
 गये  ।  उन्हें  एक  साल  पहले  क्‍यों  नहीं  रोका  गया  ?
 केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य  सरकार  ने  उन्हें  तब  क्‍यों  नहीं
 रोका  ?  उसके  बाद  उन  लोगों  ने  खुद  अपने  रहने
 के  लिए  जगह  ढूँढ  ली  -  गृह  मंत्री  ने  कहा  है  कि  वहां
 बसने  की  जगह  नहीं  है।  में  कहना  चाहता  हूं  कि  किसी
 भी  जगह  को  बसने  लायक  बनाना  पड़ता  है।  वे  लोग
 प्रादिवासी  शौर  शिड्यूल्ड  कास्ट  हैं  ।  उन्होंने  बहुत
 मेहनत  से  अ्रपने  रहने  के  लिए  जगह  बनाई  ।  वे  महली
 और  खेती  का  काम  करते  है  |

 MR.  SPEAKER:  I  have  given  you
 5  minutes.  Further,  there  are  four
 other  Members  who  have  to  partici-
 pate.  So,  please  put  the  question.

 श्री  सुशील  कुमार  घारा  :  वहां  पर  26  आरादमियों
 की  गोली  से  मार  दिया  गया  और  43  आ्रादमी  भूखे  मर
 गये  ।  उन  लोगों  की  ,  33,  7  4  रुपये  की  नौकायें,  चावल
 श्रौर  गेहूं  छीन  लिया  गया  ।  तीन  महिलाओं  के  साथ
 बलात्कार  किया  गया  ।  24  यूवतियों  को  पुलिस  कैंप  में
 रोक  कर  रखा  गया  ।  हम  नहीं  जानते  कि  उनकी  क्‍या
 हालत  है

 ara  सब  पार्टियों  की  एक  कमेटी  बना  दीजिए
 झौर  वहां  भेज  दीजिए  ।  वह  कमेटी  सब  स्थिति  को  देख

 कर  ग्राये  भौर  भ्पनी  रिपोर्ट  दे  ।  मंत्री  महोदय  भी  साथ
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 [at  सुशील  कुमार  धारा]
 ।  चलें  ।  इस  समय  वहां  जो  हालत  है,  उसको  देख  कर  यह

 पता  नहीं  चलता  है  कि  हम  भाज़ाद  हिन्दुस्तान  में  हैं,
 1  या  ब्रिठिश  जमाने  में  हैं  कपा  यहिया  की  सरकार  के  नीचे

 हैं।  प्रधान  मंत्री  ने  7  तारीख  को  पालियामेंट  पार्टी  की
 ,  मीटिंग  में  कहा  था  कि  पालियामेंट  के  मेम्बरों  की  एक

 टीम
 हज

 भेजेंगे  ।  लेकिन  भ्रभो  तक  ऐसा  नहीं  किया
 गया  है  ny

 PROF.  SAMAR  GUHA  (Contai):  Be
 careful  in  your  answer.  I  warn  you
 to  be  careful.  I  know  that  it  is  by
 an  accident  that  my  name  is  not  there.
 The  whole  of  West  Bengal  is  burning
 now  on  this  issue.  The  Minister  must
 be  very  careful  in  his  reply.

 SHRI  H.M.  PATEL.  The  hon.  Mem-
 ber  gave  me  a  lot  of  information  ab-
 out  the  situation,  which  adds  to  what-
 ever  I  have  said.  I  am  in  no  position
 to  say  whether  the  information  is  cor-
 rect  or  not  because  I.  speak  on  the
 basis  of  information  that  is  furnished
 to  me  by  the  State  Government.  Mr.
 Samar  Guha  says  that  I  should  be
 very  careful  I  am  being  very  careful.
 The  Central  Government  does  not  run
 West  Bengal.  The  Central  Government
 has  to  obtain  information  from  the
 State  Government  in  regard  to  an
 incident  which  happened  in  the  State.
 So,  whatever  informatinon  they  have
 given  I  have  placed  before  the  House
 and  therefore  all  I  can  say  is  that  in
 regard  to  the  information  that  is  given
 to  me  now,  I  shall  again  put  it  to  the
 State  Government  and  ask  them  to
 reconcile  the  difference  between  the
 information  they  have  given  and  the
 information  now  given  by  the  hon.

 Member.  '

 PROF.  SAMAR  GUHA:  He  has  not

 replied  to  the  question  whether  an

 all-party  ccmmittee  would  be  sent
 there  as  has  been  promised  by  the
 Prime  Minister  himself  to  enquire  in-
 to  this  ghastly,  inhuman  incident  that
 has  occurred  there.

 SHRI  H,  M.  PATEL:  I  have  already
 state]  that  my  information  is  different.
 Until  I  get  the  full  information,  I  can-
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 not  say  whether  there  is  need  for  any
 committee  or  anything  else.

 *SHRI  RAJ  KRISHNA  DAWN
 (Burdwan):  Mr.  Deputy  Speaker  Sir.
 At  the  very  out  set  I  would  like  to
 make  a  submission  to  you  and  ask  for
 time  to  express  my  view  fully  be-
 cause  I  know  as  soon  as  I  start  say-
 ing  some  thing  you  will  say  that  it  is
 not  relevant  to  the  issue.  I  would  like
 to  assure  you  that  I  would  speak  ab-
 out  the  core  issues  that  have  given
 rise  to  this  refugee  problem.

 Sir,  today  you  are  seated  in  the
 Speaker’s  Chair  and  the  Ministers  are
 adorning  the  treasury  benches.  This
 is  possible  because  we  are  free  today.
 The  country  could  not  have  been  free
 without  the  partition  of  Bengal  and
 Punjab  and  with  the  partition  of  these
 two  provinces  the  country  gained
 freedom  and  the  refugees  came  to  this
 country.  But  it  is  a  matter  of  utter
 shame  that  the  Government  during
 the  last  30  years  could  not  make  ar-
 rangements  for  the  permanent  settle-
 ment  of  these  refugees  who  had  in  a
 way  brought  freedom  to  this  country.
 Whatever  it  be,  we  cannot  forget  the
 fact  that  all  those  who  have  come
 from  Dandakaranya  are  human  beings
 and  they  have  to  be  rehabilitated
 permanently.  It  is  also  a  fact  that  the
 State  of  West  Bengal  is  suffering  from
 heavy  density  of  population  and  it
 would  be  impossible  to  pour  in  thou-
 sands  and  thousands  of  persons  into
 this  State  for  permanent  settlement.
 The  hon.  Home  Minister  in  his  state-
 ment  has  said  that  these  refugees
 have  to  go  back  to  Dandakaranya.  I
 agree  with  him  that  they  have  to  go
 back  either  to  Dandakaranya  or  any-
 where  else.  I  have  no  doubt  about  it.
 But  I  would  like  to  know,  whether
 these  people  the  refugees  but  for
 whom  the  country’s  independence
 could  not  be  achieved,  are  to  be  com-

 ‘pelled,  pressurised  and  oppressed  to
 effect  their  return  to  Dandakaranya  or
 the  issue  hag  to  be  considered  as  a
 human

 "The  orginal  speech  was  delivered  in  Bengali,  /  8  जग
 é
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 issue  and  a  humanitarian  approach
 will  be  made  in  dealing  with  this  pro-
 blem,  This  is  the  main  issue  which
 the  democratic  and  free  cftizens  of  this
 country  will  have  to  decide.  Sir  it  is
 true  that  the  police  resorted  to  firing
 on  the  refugees;  the  Government  re-
 sorted  to  blockade  of  the  island,  no
 medical  aid  was  given,  even  drinking
 water  was  denied.  All  these  have  ap-
 peared  in  newspapers.  I  have  read  the
 details  of  the  accounts  though  I  per-
 sonally  could  not  go  there.  Nearly,
 1,20,000  refugees  had  gone  from  Dan-
 dakaranya  to  Sunderbans  and  about
 the  migration  of  these  refugees  both
 the  Central  Government  and  the  State
 Governments  have  been  saying  that
 there  is  a  conspiracy  behind  the  move.
 How  strange  it  is?  Two  responsible
 Governments.  are  taking  identical

 position  and  no  one  is  able  to  detect
 who  conspired  and  who  instigated
 these  refugees  to  go  to  Sunderbans
 and  who  called  them  there.  This  is
 a  sad  thing  Lakhs  of  rupees  are  be-

 ing  spent  and  no  one  wants  to  find
 out  the  truth,  But  then  why  should
 the  poor  refugees  suffer  because  of
 the  lapses  on  the  part  of  the  two  Gov-
 ernments.  If  any  one  is  to  suf-
 fer  then  these  two  ‘Governments
 should  suffer  and  not  the  refugees
 and  they  have  to  pay  to  ensure
 that  the  refugees  do  not  suffer.

 Sir,  when  the  country  gained  inde-
 pendence,  the  refugees  came  from
 East  Bengal  and  also  from  West  Pak-
 istan.  It  is  a  happy  thing  that  the  re-
 fugees  coming  from  West  Punjab  were
 fully  rehabilitated  and  they  have  no
 problem  but  not  much  was  done  about
 the  refugees  from  East  Bengal.  Accord-
 ing  to  the  reports,  the  Central  Govern-
 ment  had  spent  a  sum  of  Rs.  303  cro-
 res  on  the  refugees  coming  from  West
 Punjab  whereas  the  Central  Govern-
 ment  speut  only  Rs.  200  crores  on  the
 refugees  coming  from  East  Bengal.
 .

 MR,  SPEAKER:  This  is  outside  the
 scope.

 SHRI  RAJ  KRISHNA  DAWN:  I  had
 said  it  at  the  very  outset  that  you  will

 surel«,  prevent.  me  from  saving  these
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 things  but  these  are  bare  truths.  It
 must  be  noted  that  the  Central  Gov-
 ernment  had  given  an  outright  grant
 of  Rs.  303  crores  to  the  refugees  of
 West  Pakistan  where  as  they  spent  Rs.
 200  crores  for  the  rehabilitation  of  the
 Bengali  refugees.  To  West  Pakistan
 refugees  the  Government  distributed
 7  lakh  acres  of  land  free  of  cost.  7
 lakh  residential  units  were  built  and
 given  to  the  West  Pakistan  refugees
 2  lakh....but  nothing  was  dcne  for
 the  East  Bengal  refugees.  As  against
 2,21,000  to  Pak  refugees  who  were  given
 employment,  the  number  of  East
 Bengal  refugees  getting  employment
 was  only  204.  If  the  Centre  deals
 with  such  human  issues  in  a  discrimi-
 natory  way  and  disparities  allowed
 then  the  problems  cannot  be  solved,  I
 will  take  a  minute  or  two.

 MR,  SPEAKER:  Your  minutes  seem
 to  be  too  long.

 SHRI  RAJ  KRISHNA  DAWN:  But
 these  were  done  by  the  Congress  Gov-
 ernment  and  not  by  the  present  Janata
 Government.

 MR.  SPEAKER:  Please  put
 question.

 SHRI  RAJ  KRISHNA  DAWN:  I
 would  therefore  urge  that  it  is  the
 responsibility  of  the  Central  Govern-
 ment  to  give  adequate  assistance  to
 the  State  Government  to  enable  them
 to  render  all  necessary  help  to  the  re-
 fugees.  As  I  have  already  said  the
 State  has  ne  capacity  to  absorb  the
 refugees  and  in  case  if  they  do  not
 want  to  go  back  to  Dandakaranya,  the
 Government  must  develop  the  islands
 of  Andamans  and  settle  them  there.
 I  would  also  urge  that  the  blockade
 must  be  lifted  and  proper  airange-
 ments  should  be  made  for  the  supply

 your

 of  food  and  medical  aid  to  the  re-
 fugees.

 SHRI  H.  M.  PATEL:  The  hon.
 Member’s  question  is,  whether  the  re-
 fugees  can  be  diverted  to  Andaman
 and  Nicobar  Islands,  This  is  a  new
 point.  I  wi'l  certainly  examine  it.
 But  even  if  we  take  some  time  to
 find  out,  the  first  position  should  be
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 that  they  should  go  back  to  Danda-
 karanya  or  to  the  transit  camp  in
 Madhya  Pradesh.  It  is  desirable  and
 it  is  in  their  interest  to  82  back  be-
 cause  this  is  not  an  area  which  wi!l
 provide  employment  or  anything.  It
 is  a  forest  area,  A  great  deal  for-
 est  destruction  has  already  taken
 place.  Leaving  that  aside,  certainly
 Our  sympethy  would  be  with  the  re-
 fugees  and  we  will  do  whatever  we
 can.  But  ‘t  is  acsirable  that  they  sho-
 auld  go  back,  The  hon.  Merber  said
 that  they  shculd  not  be  forc:i  to  go
 back  but  persuaded  to  go  back.  If
 you  will  see,  in  my  appeal  I  have  said
 that  leadeis  of  all  parties  should  rper-
 suade  them  and  should  join  the  State
 Government  in  persuading  them  to  go
 back.

 SHRI  JYOTIRMOY  8080:  Sir,  I
 must  place  on  record  my  Call  Atten-
 tion  Notice....

 MR.  SPEAKER:  You  do  not  have  to.
 This  is  the  Call  Attention  that  has
 been  selected.

 SHRI  JXOTIRMOY  BOSU:  Because
 this  is  net  779  call-attention.  it  reads
 as  follows:—

 “Intrusion  of  different  foreign
 agencies  in  Marichjhapi  in  Sunde:-
 ban  in  West  Bengal  creating  a  seri-
 ous  law  and  order  situation  involv-

 ing  about  10,000  refugees  there.”

 That  was  my  Call  Attention.  Sir,
 your  Secretariat  has  done  nothing
 wrong;  I  am  not  blaming  them.  But

 what  happens  if  the  first  man  whose
 name  comes  in  the  ballot  is  not  here...

 (Interruptions).

 PROF.  SAMAR  GUHA:  On  a  point
 of  order.  When  the  Call  Attention  of

 one  kind  has  been  accepted,  he  cannot
 call  his  call  attention.  He  can  mention
 it  in  the  course  of  his  speech  but  it

 should  not  go  as  his  call-attention.
 (Interruptions)  He  can  mention  it  in

 the  course  of  his  speech,  but  he  can-
 not  call  it  ay  ais  call  attention.  It  is

 absolutely  wrong.  I  want  to  know
 from  you  Sir;  can  he  mention?
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 MR.  SPEAKER:  He  has  selected
 the  subject  in  question.  It  is  yp  to  him.
 If  he  thinks  that  the  Call  Attention
 is  not  acccr@ng  to  his  taste,  accord-
 ing  to  his  wish,  he  may  drop  out...

 PROF,  SAMAR’  GUHA:  Yes;  he
 could  drop  out;  he  may  not  speak  at
 all,

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  This  is
 one  of  the  worst  instances  where  frus-
 trated  politicians  and  foreign,  agen-
 cies,  joining  hands  together,  are  creat-
 ing  human  miseries  for  political
 gains....

 PROF,  SAMAR  GUHA:  I  strongly
 object  to  it.  Seven  of  our  MLA’s  have
 been  arrested;  the  Leader  of  the  Op-
 position  of  West  Bengal  has  been  ar-
 rested.  I  wart  to  know  this.  Is  Leader
 of  the  Opposition  a  foreign  agent?
 (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  He  has  not  mention-
 ed  it.

 PROF.  SAMAR  GUHA:  On  a  point
 of  order.

 MR.  SPEAKER:  There  is  no  point
 of  order.  He  has  not  mentioned  any
 name  at  all,  I  do  not  think  any  ob-
 ection  can  be  taken  to  that.  Mr.  Samar
 Suha,  you  are  trying  to  snatch  every

 opportunity  to  make  a  speech.  This  is
 not  proper  at  all.

 PROF.  SAMAR  GUHA:  No,  Sir;  I
 am  not  trying  to  make  a  speech.  Blood
 is  boiling  there.  It  is  not  a  question
 of  making  a  speech.  Butcheries  are  be-
 ing  committed.  It  is  rot  a  question  of
 making  speeches.  I  know  how  to  make
 speeches  outside.  It  is  a  question  of
 human  concession,  It  is  a  question  of
 protesting  against  brutalities.
 (Interruptions)

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA:
 Is  he  going  on  record?  On  other  oc-
 casions  you  say  that  it  will  not  be
 recorded,

 (Interruptions)
 MR.  SPEAKER:  Mr.  Samar  Guha,

 this  is  not  proper  at  all.  You  are  sett-
 ing  a  very  bad  precedent.  Don’t  re-
 cord  him.  a
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 PROF,  SAMAR  GUHA:*

 MR.  SPEAKER:  I  have  a  right  to
 look  up  to  the  senior  Members  for
 assistance.  If  you  set  a  bad  example,
 the  others  will  certainly  follow  it,
 they  have  a  right  to  follow  it.  This  is
 a  Call  Attention.  Your  name  has  not
 come  in  the  ballot.  Therefore,  you
 should  patiently  wait  for  another  op-
 portunity  to  make  your  speech.  But
 you  are  interfering  at  every  stage  and
 are  trying  to  make  your  own  contri-
 bution  to  the  debate.  That  is  not  pro-
 per.  He  has  not  called  the  Leader  of
 the  Opposition  as  a  spy,  He  was  say-
 ing,  some  others;  it  may  be  his  ima-
 gination;  I  do  not  know;  it  may  be
 real  or  it  may  be  false;  I  am  not  con-
 cerned  about  it.

 PROF.  SAMAR  GUpIA  Sir,  may
 I  make  e  submission?

 MR.  SPEAKER:  No.

 PROF.  SAMAR  GUHA:  On  a  point
 of  order.

 MR.  SPEAKER:  What  is  your  point
 of  order?

 PROF,  SAMAR  GUHA;  My  |  hon.
 friend,  Mr.  Jyotirmoy  Bosu,  has  men-
 tioned  that  foreign  agents  are  there,
 foreign  agents  have  gone  and  created
 trouble....

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA:
 They  are  there.  (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  He  has  risen  on  a
 point  of  order.  Let  me  see  whether
 there  is  any  point  of  order  at  all.

 PROF.  SAMAR  GUHA:  On  22th  Fe-
 bruary....

 MR,  SPEAKER;  Don’t  record  any-
 thing.  I  am  not  allowing  it.

 PROF.  SAMAR  GUHA:*
 e

 MR.  SPEAKER:  There  is  no  point
 of  order.  You  are  trying  to  make  your
 eontribution.

 refugees  in  W,  Bengal  (CA)

 PROF,  SAMAR  GUHA;  On  a  point
 of  order.

 MR,  SPEAKER:  Before  you  begin,
 please  tell  me  which  rule  is  contra-
 vened,  which  provision  of  law  is  con-
 travened.

 (Interruptions)

 PROF.  SAMAR  GUHA:  I  want  to:
 know,  Will  you  permit  this,  that  the
 Leader  of  the  Opposition  is...

 MR.  SPEAKER:  He  has  not  men-
 tioned  it  at  all,  I  will  not  permit  it
 at  all.

 (Interruptions)*

 MR.  SPEAKER:  This  will  not  go  on
 record.

 Prof,  Guha.  why  do  you  get  so  emo-
 tional?  You  do  not  hear  me.  You
 want  to  talk  all  the  while.

 (Interruptions)*

 MR.  SPEAKER:  Don't  record.

 (Interruptions)*

 MR.  SPEAKER:  Don’t  record.  Prof.
 Guha,  have  you  finished?  Mav  {i  say
 what  the  order  is?  ]  will  not  allow  any
 individual’s  name  to  be  brought  in.

 Supposing  somebody  either  feels  or

 imagines  or  things  that  there  are  fore-
 ign  agents,  that  does  not  mean  that  the
 Leader  of  the  Opposition  is  a  foreign
 agent.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  take
 the  full  responsibility  for  what  I  say.
 Would  the  Home  Minister  be  kind

 enough  to  look  into  the  documents  o£
 1977-78?  I  have  been  repeatedly  writ-
 ing  to  the  Home  Minister  that  the
 Sunderbans  has  become  a  playground
 of  foreign  intelligence  agencies.  Whe-
 ther  the  letters  are  there  or  not—-let
 them  find  out...

 MR.  SPEAKER:  Now  please  come  to
 the  point.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  ]  am

 saying  it  once  again  that  it  is  one  of

 *Not  recorded.
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 the  worst  recent  instances  where  fur-
 strated  politicians  and  foreign  agencies
 joining  hands  together  are  creating
 human  miseries  for  political  gains.
 This  is  the  worst  type  of  politica!  op-
 portunism.

 Sir,  it  is  on  the  Bangladesh  border.
 There  is  a  concentration  of  foreign
 intelligence  agencies,  using  disgruntl-
 ed  and  frustrated  politicians  of  the
 Congress  and  a  section  of  West  Bengal
 Janata,  only  a  small  section—not  all
 of  them  but  only  a  minor  section  of
 them.  I  want  to  make  it  clear.

 (Interruptions)
 PROF.  SAMAR  GUHA:  Will  you

 allow  me?  He  has  specifically  men-
 tioned  Janata  and  the  Congres  also
 he  has  specifically  mentioned.  This
 means  by  implication  those  MLAs  and
 the  leade>  of  the  Janata  Party  who
 visited  recently  the  Sunderbans.  He
 is  implicating  them.  Am  I  not  duty-
 bound  to  defend  them?  I  leave  it  to
 you.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  How
 can  an  individual  or  a  few  individuals
 induce  120,000  persons  to  come  away
 all  the  way  from  Dandakaranya  to
 the  remotesit  part  of  the  Sunderbans,
 facing  the  Bay  of  Bengal  which  is
 a  reserved  forest?  Who  had  financed
 their  journey?  Who  had  financed  their
 food?  Who  had  made  the  propaganda?
 Who  had  ccnducted  them?  Who  hed
 told  them?  .(Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  I  can  now  under-
 stand  it,  Please  go  on.

 SHRI  JYOTIRMOY  8080:  120,000
 refugees  were  induced  to  come  away
 from  Dandsakaranya  to  Sunderbans.
 You  know  what  the  distance  is.  It
 is  more  than  a  000  km.  How  did  they
 come?  Who  paid  for  it  without  the
 foreign  intelligence  agencies’  hand?
 Sir,  I  am  rutting  it  at  my  own  res-

 ponsibility  on  the  floor  of  the  House
 and  I  have  written  to  the  *fome  Minis-
 ter  categorically,  that  the  Suaderbans
 has  become  a  playground  of  foreign
 fnteMligence  agencies—the  Hillary
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 expedition  and  the  visit  of  the  Smi-
 thsonian  Institute  people.  I  have  men-
 tioned  there  all  these  things.  He  can
 search  these  documents.

 Sir,  the  Chief  Minister  and  ‘the  Gov-
 ernment  of  West  Bengal  are  anxious
 to  avoid  any  sort  of  violence.  The
 Hillary  Expedition  visit  and  the  visit
 of  the  CIA—controlled  Smihsonian
 Institute  people  ang  many  other  events
 were  indicators  and  some  of  us  were
 apprehanding  some  trouble  which  has
 now  come  to  be  true.

 Oue  of  120,000  refugees,  except  8000
 of  them,  the  rest  realised  their  mis-
 take  and  went  back  to  Dandakaranya
 for  which  the  West  Bengal  Govern-
 ment  had  to  spend  Rs.  4  crores  out  of
 their  funds,  The  rest  8,000/10,000  re-
 fugees,  under  the  leadership  of  Shri
 Satish  Mondal,  the  Chief  of  the
 Agent  Provocateers  are  creating  the
 law  and  order  situation.  Arms  have
 been  smuggled  from  Bangladesh.

 Now,  Sir,  the  refugees  in  Marichij-
 hapi  had  declared  freedom  demand-
 ing  statehood  and  running  a  rarallel
 Government,  the  worst  ever,  not  al-
 lowing  anybody  from  outside  to  enter.
 Even  the  District  Magistrate  and  the
 S.P.  aro  not  allowed  to  enter.  The
 Prime  Minister’s  right  stand  ha3
 supported  the  Chief  Minister,
 West  Bengal  Government’s  actions,
 in  this  regarq  and  assured  _  all
 help  to  maintain  law  and  order  enfor-
 ced  by  lawfully  established  Govern-
 ment  in  West  Bengal.  Enormous  for-
 eign  monev  is  giving  encouragement
 and  impetus.  Shri  Satish  Mondal  owns
 a  bus  route  in  Raipur—I  am  told—
 and  owns  property.  He  is  giving  the
 leadership.  The  situation  has  become
 very  tense  and,  as  a  result  of  police
 firing,  one  died  and  one  injured.  We
 say  that  that  is  very  very  unfortunate.
 I  say  this  on  my  party’s  behalf  and
 on  behalf  of  the  West  Bengal  Govern-
 ment.  (Interruptions)

 Sir,  as  soon  ag  the  news  of  qeath
 of  one  refugee  came  to  the  Writers’
 Building,  Calcutta,  immediately,  the
 West  Bengal  Government  had  held  an

 emergent  session  and  deputed  three
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 ministers—one  belonging  to  my  party,
 the  other  belonging  to  R.S.P.  and  the
 third  one  belonging  to  Forward  Block
 who  went  and  visited  that  place.

 One  hon.  Member  of  this  House
 should  have  been  present  here—Prof.
 Dilip  Chakravarty—to  reply  and  refute
 it.  He  said  that  70  persons  died  as  a
 result  of  polsce  firing.  The  West  Ben-
 gal  Government  repeatedly  asked  him

 to  give  some  names  and  details  but
 he  failed  ar.d  avoided  that  and  ran
 away.

 They  are  violating  the  forest  law,
 felling  trees  and  making  furniture  and
 exporting  them  to  Bangladesh  870  sel-
 ing  land  to  misguided  refugees—a
 coterier,  a  bunch  of  miscreants.  So
 many  police  personnel  have  been
 found  at  fault  and  action  has  been  ta-
 ken.  The  malicious  propaganda  of  eco-
 nomic  blockade  is  nothing  but  false-
 hood.  Government  has  created  transit
 camps  with  al!  the  facilities.  They  are
 still  to  go  there.  There  are  being  brou-
 ght  to  Dandakaranya  at  government
 cost.

 Will  the  Minister  bear  with  me  and
 may  I  ask  him  as  to  what  assistance
 is  the  Centra]  Government  willing  to
 sive  iu  solving  the  residual  r>fugees’
 problem,  those  who  came  from  erst-
 while  East  Pakistan.

 MR.  SPEAKER:  Mr.  Minister.

 SHRI  H.  M.  PATEL:  The  only  qucs-
 tion  is  this,  I  would  like  to  say  that
 on  this  repeated  statement  that  the
 foreign  intelligence  agencies  have
 been  in  existance  there  and  ere  in
 operation,  we  have  no  such  ‘nforma-
 tion.  We  have  made  special  enquiries  to
 see  if  there  was  any  foundation.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  If  I
 write  to  the  Home  Minister  whether
 he  will  reply  or  not.

 MR.  SPEAKER:  That  by  itself  is
 not  proof.

 SHRI  H.  M  PATEL:  That  does  not
 mean  that  those  are  at  work.
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 So  far  as  this  question  is  concerned
 it  is  really  a  hypothetical  question.
 The  point  is:  your  State  Government
 itself  is  determined;  and  it  is  the  right
 policy  of  it  to  send  the  refugees  back
 to  Dandakaranya,

 On  the  question  of  assistance  to
 maintain  them,  in  this  new  home,  this
 does  not  really  arise  because  that  ig
 not  the  problem.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  What
 about  the  residual  reugees  problem?

 SHRI  H.  M,  PATEL:  I  do  not  know
 what  is  meant  by  _  residual  refugee
 problem.  There  is  no  such  thing  as  re-
 sidual  refugee  problem  now.  I  thought
 that  he  meant  those  persons  who  have
 been  left  behind  here  and  who  have
 come  from  Dandakaranya  and  who
 have  not  gone  back  that  is  the  only
 question.  On  this  I  can  give  him  the
 reply,  My  reply  is  that  they  have  to
 be  persuaded  to  go  back,

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  asked
 you  what  assistance  the  Central  Gov-
 ernment  gave  to  solve  the  residual  re-
 fugee  rehabilitation  problem?

 MR.  SPEAKER:  Mr.  Hannan  Alhaj.
 eft  एम०  Qo  हनान  श्रलहाज  (बसिरहाट)  :  ग्रध्यक्ष

 महोदय  सुन्दरबन  के  जंगल  में  हरिजन  रिफ्यूजियों
 पर  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  पुलिस  ने  जो  श्रत्या-
 चार  शौर  जुल्म  किये  हैं  उसकी  मिसाल  पिछले  तीस
 सालों  में  नहीं  मिलती  है  7  यह  एक  नजीर  बन  कर  रह
 गयी  है  1  भ्रापको  मालम  है  कि  पिछले  साल  एक  लाख
 से  ज्यादा  रिप्युजी,  पोलिटिकल  मोटिव्ज  से,  सी  .पी.एम.
 सरकार  क  कुछ  लोगों  द्वारा  भड़का  कर  सुन्दरबन  में
 लाये  गये  ।  उनको  रंगीन  सपना  दिखाया  गया  था  कि
 पश्चिमी  बंगाल  चलो,  वहां  तुम  को  हम  लोग  अच्छी
 तरह  से  रखेंगे,  हम  तुम  लोगों  की  झ्च्छी  तरह  से  देखभाल
 करेंगे  ।  लेकिन  वह  सब  गलत  था  ।  भड़काने  वाले  कौन
 लोग  थे  यह  बात  पश्चिमी  बंगाल  की  सरकार  को  अच्छी
 तरह  से  मालूम  है।  लेकिन  वह  उनके  खिलाफ  कोई
 कारवाई  नही  करती  है  क्योंकि  ये  लोग  फ्रंट  सरकार  के
 लोगों  में  से  ही  हैं,  उन  से  ही  सम्बद्ध  हैं।  यही  लोग  उन
 लोगों  को  भड़का  कर  लाए  थे  ।  कुछ  दिन  पहले  ग्रापको
 मालम  ही  होगा  कि  मारिचझापी  में  पश्चिम  बंगाल  से  सात
 इम  एल०  ए०  गए  थे  जिस  में  प्रपोजीशन  पार्टी  क ेलीडर
 मी  थे  it  वे  वहां  हालात  को  देखने  के  लिए  गए  थे  1  वहां
 पर  धारा  44  लागू  थी  या  नहीं  थी  इस  बात  का  पता
 नहीं  था  ।  वहां  पर  रिफ्यजी  लोगों  ने  कुछ  भी  जुल्म
 नहीं  किया,  उनका  कोई  दोष  नहीं  ।  उन  लोगों  ने  रिजर्व

 पुलिस  में  कुछ  भी  नहीं  किया  था  द्रौर  न  वहां  कोई  कम्यु-
 नल  टैंशन  ही  था  ।  फिर  भी  उन  लोगों  पर  पुलिस  द्वारा:
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 झांसू  गैस  छोडी  गई,  गोली  चलाई  गई  झोर  बहुत  सारे
 हरिजन  उस  में  मारे  गए  ।  पुलिस  ने  उन  पर  लांच  चला
 दिए  ।  झौर  उसकी  वजह  से  तीस  चालोस  देशी.
 नावों  को  ड्वों  दिया  ।  इसकी  वजह  से  भी  काफी  बड़ी
 तादाद  में  रिफ्यूजी  डूब  कर  मर  गए  |  भ्रफसोस  की  बात
 है  कि  पश्चिमी  बंगाल  की  सरकार  ने  कुछ  भी  कार्रवाई
 उस  पर  नहीं  की  है  जो  जुल्म  के  द्वारा  किया  गया  है
 धोर  जिस  की  इतिहास  में  नहीं  मिलती  है।
 स  घटना  की  जांच  के  लिए  हमने  पश्चिमी  बंगाल
 सरकार  पर  काफी  जोर  डाला  है  श्रौर  कोशिश  की  है
 लेकिन  फोई  सुनवाई  नहीं  हुई  है  7  हमारी  इस  मांग  पर
 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  कोई  कारंवाई  नहीं  को  है  ।
 में  बिनती  करूंगा  कि  हमारे  गृह  मंत्री  जी  ऐसी
 व्यवस्था  करें  कि  यहां  से  एक  सैंट्रल  पालिमँटरी  ग्रुप
 मारिचझापी  जाए  और  वहां  की  जो  हालत  है  उसको
 देख  कर  शपनी  रिपोर्ट  दे  ।  श्री  राज  कृष्ण  डान  नें
 सुझाव  दिया  है  कि  इन  हरिजन  रिफ्यूजीज्ञ  को  अगर
 झंदमान  निकोबार  में  बसा  दिया  जाए  तो  बहुत  श्रच्छा
 होगा  क्‍योंकि  इन  लोगों  के  पास  कोई  अ्रच्छी  जगह  वसने
 के  लिए  नहों  है  और  ये  लोग  भटकते  फिर  रहे  हैं

 ow
 चाहता  हूं  कि  इसके  बारे  में  भी  क्या  ऑ्ाप  कुछ

 करेंगे
 ‘iRi  H.  M  PATEL:  I  have  nothing

 tc  cay  as  he  has  not  put  any  question.

 SITRi  SSUGATA  ROY  (Barrack--
 pore):  Sir,  it  is  not  very  often  in  this
 House  that  7  have  to  take  up  cudgles
 to  speak  against  the  State  Govern-
 ment  but  Marichjhapi  is  an  issue  on
 which  whole  of  West  Bengal  is  burn-

 ing.  The  Bengali  mind  is  agitated  and
 I  have  to  bring  forward  certain  facts
 in  order  to  expose  the  real  face  of  this
 very  Left  Front  Government.  Of  courSe
 it  is  very  convenient  for  our  Marxist
 friends  whenever  there  is  any  opposi-
 tion  to  them  they  call  it  a  conspiracy
 by  foreign  elements.  When  they  create
 some  trouble  it  is  people’s  upsurge
 and  when  something  is  done  against
 their  government  it  is  foreign  conspi-
 racy.  Whether  it  is  Tripura  where
 people  are  up  in  arms  _  against
 the  Left  Front  Government  or  it
 is  in  West  Bengal  where  peOple  are
 agitated  over  this  question  of  Marichj-
 hapi  they  say  it  is  foreign  conspiracy.
 And  Mr.  Jyotirmoy  Bosu's  imagina-
 tion  runs  riot  and  he  says  it  is  the
 foreigners  who  are  running  through

 *Sunderbans  and  all  sort  of  detective
 stories  he  imagines.

 Sir,  what  are  the  facts  of  this  matter
 s(Ynterruptions)  The  Dandakaranya  re
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 fugees  have  gone  there  as  far  back  as
 950s.  They  are  living  there,  From

 1973-74  when  the  CPI(M)  was
 out  of  power  in  West  Bengal  a  consis-
 tent  attempt  has  been  made  by  the
 CPI(M)  Leaders  to  lure  away  these
 refugees  back  to  West  Bengal.  In  959
 when  Dr.  B.C.  Roy  was  the  Chief
 Minister  they  said  that  these  refugees
 must  be  rehabilitated  in  Dandakar-
 anya  and  Andamans,  (Interruptions)

 It  is  these  people  who  incited  the
 refugees  and  prevented  their  rehabi-
 litation  in  Andamans.  I  have  got  docu-
 ments  to  show  that  the  leader  of  the
 CPI(M)  grcup  in  this  Assembly  who
 is  Secretary  of  |  UCRC,  Shri  Samar
 Mukherjee.  had  gone  to  Dandakaranya
 in  975  and  told  the  refugees  that  you
 must  come  to  West  Bengal  and  occu-
 py  areas  in  Sunderbans,  At  that  time
 they  did  not  in  their  farthest  imagina-
 tion  thought  that  they  would  come  to
 power  in  west  Bengal  and  that  is  why
 they  made  those  irresponsible  reinarks
 at  that  time.  Even  after  he  left  Front
 government  was  formed  in  West  Ben-
 gal,  Shri  Ram  Chatterjee.  a  Minister
 in  the  Left  Front  government,  as  has
 been  admitted  by  Shri  Sikandar
 Bakht  on  the  Floor  of  the  House
 went  to  Dandakaranya.

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDER
 BAKHT):  I  know.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  He  said
 that  now  your  government  is  in  West
 Bengal,  You  come  back.  We  will  give
 Sunderbans  for  your  rehabilitation.
 What  happened  when  these  refugees
 go  to  West  Bengal?  I  saw  the  zondi-
 tion  of  one  lakh  people  rotting  on  the
 station  beside  Hassanbad  station.  On
 the  open  ground  one  lakh  people.  are

 ‘staying.  Oxfam  and  Bharat  Sevak
 Samaj  gave  the  aid.  The  State  Gov-
 ernment  does  not  show  even  human
 considerations.  I  am  _  not  talking
 about  the  question  of  rehabilitation.
 Oxfam  and  Bharat  Sevak  Samaj  gave
 aid  to  them.  Now,  these  people
 went  to  Marichjhapi.



 285  Reported  economic  PHALGUNA  4,  900  (SAKA)  blockade  of  SC.

 Marichjhapi  is  an  island  surround-
 ed  from  all  sides  by  crocodile  invested
 creeks  and  lagoons,  etc.  They  went
 three  braving  everything.  They  put
 up  bunds  where  saline  water  used  to
 come,  They  made  that  land  fit  for
 cultivation.  On  that  land  they  have
 cultivated.  Sir,  if  you  go  there  you
 will  find  that  the  genius  of  the  Bengali
 people  is  still  there.  Out  of  saline
 land  they  have  created  something.
 What  is  this  Government’  doing?
 These  Left  Front  leaders  induced
 these  people  to  come.  What  is  this
 government  doing  in  Marichjhapi.  I
 am  sorry  to  say  that  the  Home
 Minister’s  statement  in  this  House  is
 full  of  untruths  because  he  has  got  it
 from  Jyoti  Basu,  the  Chief  Minister.
 He  has  said  that  it  is  not  known
 whether  they  belong  to  the  scheduled
 castes.  Sir,  everyone  of  those  re-
 fugees  remaining  behind  in  Marich-
 jhapi  belongs  to  scheduled  castes.  }

 can  vouchsafe  for  it  ang  say  it  on  the
 Floor  of  the  House.

 Sir,  the  minister  said  that  they  have
 set-up  their  own  volunteer  force  and
 they  resist  by  force.  These  refugees
 for  days  together  are  starving  and  you
 say  that  they  are  running  a_  parallel
 government.  This  powerful  so-called
 Left  Front  government  are  saying  that
 those  poor  people  are  running  a
 parallel  government.  Further  they
 say  that  8,000  of  them  are  left.  You
 go  there  and  you’  will  find  30,000
 people  are  living  in  Marichjhapi.
 What  West  Bengal  government  has
 done!  In  the  whole  statement  now-
 here  it  is  mentioned  about  the  econo-
 mic  blockade.  Sir,  there  is  Article  9
 in  the  Constitution  which  allows  the
 right  of  free  movement  to  everybody.
 From  24th  December,  978  this  island
 has  been  under  economic  blockade.
 Police  launches  have  surrounded  the
 isfand.  These  police  launches  have
 surrounded  the  boats  which  were  be-
 ing  plieq  by  these  refugees.  From  all
 sides  these  boats  were  sandwitched  by
 police  launches,  Many  boats  capsized.
 One  hundred  and  twenty  eight  people
 are  missing.  I  will  lay  on  the  Table
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 of  the  House  the  list  of  those  people
 who  are  missing.  (Interruptions)

 The  refugees  have  been  denieq  food
 and  water.  Oxfam,  Ramakrishna
 Mission  and  Bharat  Sevak  Samaj  are
 not  being  allowed  to  work  there.  Thes>
 people  are  starving.  I  saw  what  they
 are  eating.  They  are  eating  roots  of
 grass  there.  The  Home  Minister  says
 that  only  two  people  died.  I  say
 twenty-six  people  died  in  the  police
 firing.  I  will  give  the  names  of  all
 those  who  died  in  police  firing.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  It  is  all
 utter  falsehood.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  Let,  there
 be  a  judicial  probe  in  the  firing.
 Why  this  so-called  Left  Front  govern-
 ment  refuses  to  have  a  judicia]  probe.
 (Interruptions)

 Sir,  fortunately  in  this  country  we
 have  a  free  judiciary.  When  this
 Left  Front  government  blockaded
 them,  these  refugees  went  to  the
 High  Court  and  obtained  an  injunc-
 tion.  Only  by  virtue  of  that  injunc-
 tion  water  anq  food  is  going  to  them.
 (Interruptions)  The  water  there  is
 saline.  They  set-up  tubewells.  Gov-
 ernment  has  destroyed  the  tubewells,
 government  has  destroyed  their  boats
 and  government  has  destroyed  their

 property.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  It  is  all
 utter  falsehood.  It  should  not  be
 allowed.  (Interrup‘ions)

 SHRI  SAUGATA  ROY:  I  cannot
 be  cowed  down  in  this  way.  (Inter-
 ruption)

 SHRI  K.  GOPAL
 warn  you...

 (Karur):  We

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Sir,...

 MR.  SPEAKER:  Mr.  Bosu,  kindly
 sit  down.  Order  please.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  There  is
 attack  on  women.  Government  has
 said  glibly..
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 SHRI  JYOTIRMOY  8080:  Sir,
 may  I  say...

 SHRI  K.  GOPAL:  Mr.  Bosu,  you
 have  got  your  salary;  you  have  done
 your  job.

 MR.  SPEAKER:  Mr.  Jyotirmoy
 Bosu,  you  have  had  your  say,  Please
 don’t  interrupt.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Sir,  he
 cannot  make  this  expression..

 MR.  SPEAKER:  I  allowed  you  to
 make  a  full  statement  even  though
 the  other  side  objected.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Sir,  I
 have  not  said  anything.  (Interrup-
 tion)

 MR.  SPEAKER:  Unless  there  is
 something  ynparliamentary  I  cannot
 do  anything.  Order  please.  Mr.
 Saugata  Roy,  please  come  to  the
 question.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  [  am
 coming  to  the  auestion.  The  Gov-
 ernment  has  made  another’  untruth.
 Let  there  be  no  untruth.

 SHRI  JYOTIRMOY  8050:  Sir,
 may,  I  say...

 MR.  SPEAKER:  No,  No.  (Interrup
 tion)  Please  come  to  the  question,
 Mr.  Saugata  Roy.  (Interruption)

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Sir,  you
 cannot  allow  this..

 MR.  SPEAKER:  Please  come  to  the
 question.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  I  am
 coming  to  the  question.  He  is  not

 allowing  me.  What  can  I  do?  I  seek
 your  protection,  Sir.  I  am_  pointing
 out  the  inaccuracy  when  he  said  that
 there  is  no  assault  on  women,  Even
 43  women  are  missing.  In  all  the
 papers  of  West  Bengal,  this  has  come
 out.  Women  are  molested.  (Inter-
 ruptions).

 MR,  SPEAKER:  I  cannot  allow
 anybody  else.  Please  come  to  the

 question,  Mr.  Saugata  Roy.
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 SHRI  SAUGATA  ROY:  I  am  com-
 ing  to  the  question.  The  West  Bengal
 Government.  .  .(Interruption)

 MR.  SPEAKER:  Please  allow  him
 to  put  the  question.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  The  West
 Bengal  Government  takes  umbrage
 in  the  fact  that  the  Prime  Minister
 Shri  Morarji  Desai  has  written  a
 letter  to  them  saying  that  the  refu-
 gees  should  go  back.  Sir,  it  is  no-
 body’s  case.  I  repeat  it,  Sir,  and  say
 that  it  is  nobody’s  case  that  all  the
 Dandakaranya  refugees  should  come
 to  West  Bengal.  It  is  nobody’s  case.
 Nobody  is  saying  that  at  all.  This  is
 a  civilised  Government  running  in  a
 civilised  country.  No  civilised  Gov-
 ernment  has  a  right  to  deny  food,
 water  ang  freedom  of  movement.  to
 any  section  of  people  however  small
 they  may  be.  No  Government  has
 got  any  such  right.  You  know  how
 arrogant  the  West  Bengal  Chief  Minis-
 ter  has  become.  In  the  Janata  Parlia-
 mentary  Party  meeting  some  member
 said  this.  The  Prime  Minister  agre
 ed  to  send  a  Parliamentary  Team  of
 the  Janata  party  to  Marichjhapi  in
 the  Sunderbans.  And  do  you  know
 what  the  West  Bengal  Chief  Minister
 did?  The  West  Bengal  Chief  Minister
 made  a  statement  that  they  must  know
 the  forest  Jaws.  He  said,  they  will  be
 arrested.  He  said  that  if  the  team
 of  MPs,  come,  they  will  be  arrested.
 People  have  q  right  to  go  there.  I  ask

 you,  Sir,...  .

 MR.  SPEAKER:  Mr.  Saugata  Roy,
 please  conclude.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  I  will  take

 only  one  minute.  I  will  present  to

 the  hon.  Home  Minister  the  demand
 of  the  people  of  West  Bengal  on  this

 issue.  I  want  to  know  whether  4

 judicial  enquiry  will  be  instituted.
 (Interruption)  I  again  repeat:  I  want
 to  know  whether  a  judicial  enquiry
 will  be  instituted?  (Interruption)

 MR.  SPEAKER:  What  is  all  this?
 He  has  a  right  to  put  the  question.
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 SHRI  SAUGATA  ROY:  Sir,  the
 question  is  this.  I  want  to  ask  of  the
 hon.  Home  Minister  whether  the  fol-
 lowing  demands  of  the  people  of  West
 Bengal  would  be  considered:—

 Number  one:  I.  want  to  know
 whether  a  ‘judicial  enquiry  into  the
 causes  of  desertion  will  be  made.  Will
 a  judicial  enquiry  into  the  question  as
 to  who  was  behind  this  desertion  will
 be  made,  so  that  the  truth  will  come
 out.  May  we  know’  who.  actually
 have  induced  them?

 Number  two:  I.  want  to  know
 whether  you  will  make  a_  judicial
 enquiry  into  the  firing  on  the  refugees.
 May  I  know  whether  such  an  enquiry
 will  be  made?  This  is  a  very  ordinary
 demand  of  the  people  anywhere.  So,
 I  demand  this.

 Number  three:  I  want  to  know
 whether  a  Parliamentary  Delegation
 will  be  allowed  to  go  Marichjhapi  to
 see  the  condition  there.

 Number  four:  The  Central  Gov-
 ernment  has  said  that  the  refugees
 must  go  back;  they  have  said  that
 the  Dandakaranya  deserters  must  go
 back  by  3lst  of  March.  I  want  to
 ask  this  question.  Advantage  is  being
 taken  by  the  West  Bengal  Govern-
 ment  of  this  deadline  set  by  the
 Central  Government  and  so  they  are
 brutally  behaving  with  these  refugees.
 So,  I  want  to  ask  this:  May  I  know
 whether  this  deadline  set  up  by  the
 Central  Government  will  be  extend-
 ed?

 Number  five.  I  want  to  know
 whether  human  treatment  according
 to  the  Constitution  will  be  accorded
 to  the  refugees.  Sir,  that  is  all  that
 I  want.

 MR.  SPEAKER:  Mr.  Minister.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  Sir,  I  lay
 the  papers  on  the  Table  of  the  House
 of  those  missing  and  all  those  killed
 by  the  police  firing.

 MR.  SPEAKER:  We  will  examine
 it.

 4i48  LS—0
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 Now,  the  hon.  Minister,

 I3  hrs.

 SHRI  H.  M.  PATEL:  If  all  that  the
 hon.  Member  said  took  place,  certain-
 ly  it  is  a  very  distressing  matter.  But
 so  far  as  the  Central  Government  is
 concerned,  it  has  no  information  of
 this  nature,

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola):
 How  can  you  say  that?  You  depend
 only  upon  the  Chief  Minister.  You
 have  no  agency  of  your  own.

 MR,  SPEAKER:  You  cannot  have
 it.  There  are  other’  States  also.
 (Interruptions)

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA:
 You  have  ruled  for  30  years.

 SHRI  H.  M.  PATEL:  it  is  this
 House,  Sir,  which  always  say  that  the
 Central  Government  should  respect
 the  autonomy  of  the  State  Govern-
 ment.  This  is  an  incident  which  has
 happened  in  the  State.  So  far  as  the
 first  question  is  concerned,  it  is  per-
 fectly  relevent  because  he  has  asked
 whether  the  Central  Government  will
 order  a  judicial  enquiry  or  do  this  in
 any  other  way  to  ascertain  the  reasons
 as  to  why  these  people  left  Danda-
 karanya.  That  is  perfectly  legitimate
 and  I  will  certainly  go  into  it  to  find
 out  why  they  left.  But  the  other
 questions  are  not  at  all  for  the  Central
 Government  to  answer.

 SHRI  K.  GOPAL:  What  about
 sending  a  parliamentary  committee?

 Shri  प्र.  M.  PATEL:  Sir,  I  have
 already  said  that  I  shall  pass  on  this
 information.  We  shall  obtain  replies
 from  the  State  Government.  There-

 fore,  we  must  have  the  considered
 views  of  the  State  Government.  And,
 the  point  whether  a  parliamentary
 group  should  go  or  not  is  really  a
 matter  for  the  hon.  Speaker  to
 decide.  (Interruptions)  I  think  80;
 it  is  done  in  one  case.  (Interruptions)

 SHRI  VASANT  SATHE:  Let  the
 Parliament  decide.



 291  Reported  economic

 SHRI  H.  M.  PATEL:  Parliament
 can  decide  if  yoy  like.  I  have  nothing
 to  say.  Whenever  Parliament  deci-
 sion  is  involved,  it  is  for  them  to
 decide.  So  far  as  other  things  are
 concerned.  .(Interruptions).

 SHRI  SUSHIL  KUMAR  DHARA:
 May  I  put  a  question?

 MR.  SPEAKER:  No  please.

 SHRI  H.  M.  PATEL:  As  regards
 the  other  questions  [  will  say  this.

 Regarding  judicial  enquiry  in  the
 State  into  the  firing  that  took  place
 in  the  State,  there  is  no  question  of
 our  doing  anything  of  that  kind.  I
 will  pass  on  whatever  you  have  said.
 All  those  things  will  be  passed  on  to
 the  State  Government,  saying,  this  is
 what  has  been  demanded.  So  far  as
 the  blockade  is  concerned,  if  it  has
 taken  place—as  you  know,  the  hon.
 Member  himself  has’  said.—they
 have  gone  to  the  High  Court  and  the
 High  Court  has  stayed  it  and  it  has
 said  it  should  not  take  place  and  it  is
 not  now  taking  place.

 PROF.  SAMAR  GUHA:  It  is  still
 continuing.  You  don’t  know  it.
 People  are  not  allowed  there  even
 now.  Drinking  water  is  not  allowed.
 They  get  only  saline  water  there.

 SHRI  H.  M.  PATEL:  If  that  is  so,
 this  is  contempt  of  the  High  Court.
 It  is  open  to  anybody  to  take  up  the
 matter.

 PROF.  SAMAR  GUHA:  Nobody  is
 allowed  to  go  there.

 MR.  SPEAKER:  The  House  stands
 adjourned  for  lunch,  to  meeet  again  at

 2  O'clock.

 3.05  hrs.

 The  Lok  Sabha  adjourned  for  Lunch
 till  Fourteen  of  the  Clock.

 ———e
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 The  Lok  Sabha  _  re-assembled  after
 Lunch  at  six  minutes  past  Fourteen

 of  the  Clock

 [MR.  DEepuTy  SPEAKER  in  the  Chair].

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  With
 your  permission,  Sir,  I  rise  to
 announce  that  Government  Business
 in  this  House  during  the  week  com-
 mencing  the,  26th  Feb.  1979,  will
 consist  of: —

 (l)  Further  discussion  on  the
 President’s  Address,

 (2)  Discussion  on  the  Resolution
 seeking  approval  of  increase  in  ex-
 port  duty  on  raw  cotton  and  levy
 of  export  duly  on  turmeric.

 (3)  Discussion  on  the  Railway
 Budget  for  1979-80.

 (4)  Consideration  and  passing  of
 the  Special  Courts  Bill,  1979.

 As  members  are  already  aware,  the
 General  Budget  for  1979-80  will  be
 presented  at  5.00  P.M.  on  Wednesday,
 the  28th  Feb.,  1979.

 SHRI  EDUARDO  FALETRO
 (Mormugao):  The  hon.  Minister  of
 Labour  has  returned  from  a  tour  of
 the  West  Asian  countries,  reportedly
 to  consider  the  question  of  Indian  im-
 migrants  there.  My  submission  is
 that  the  Minister  shoul¢  make  a  state-
 ment  on  his  visit  to  those  countries,
 and  Government  should  find  time  to
 accept  a  motion  which  I  have  given—
 and  possibly  it  might  have  been  given
 by  other  Members  also—on  the  entire
 immigration  Policy  of  the  Govern-
 ment  and  steps  taken  to  protect  the
 interests  of  our  immigrants—apart
 from  West  Asian  countries,  in  coun-
 tried  like  United  Kingdom,  Canada,
 etc.

 My  second  point  is  about  the  Adop-
 tion  Bill.  For  all  communities  in  this

 country,  except  the  Hindu  Community,
 there  is  no  law  to  protect  the  adopted
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 children.  This  is  the  International
 Year  of  the  Child.

 My  third  and  last  point  is  about
 the  Anti-Defection  Bill  which  Gov-
 ernment  had  promised  that  it  would
 bring  in.  I  have  read  that  the  Gov-
 ernment'has  dropped  the  whole  idea
 of  bringing  in  this  type  of  a  Bill.  I
 would  like  to  know  the  mind  of  the
 Government  on  this  matter.

 MR,  DEPUTY  SPEAKER:  Now  Mr.
 Zulfiquarullah,

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO.  The
 Minister  shuuld  reply.

 MR.  DEPUTY  SPEAKER:  No.  Now,
 Mr.  Zulfiquarullah.

 —_

 24.08  hrs.

 CHIT  FUNDS  BILL*

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  On  behalf  of
 Shri  Charan  Singh,  I  beg  to  move  for
 leave  to  introduce  a  Bill  to  provide
 for  the  regulation  of  chit  funds  and
 for  matters  connected  therewith.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  leave  be  granted  to  intro-
 duce  a  Bil]  to  provide  for  the  regu-
 lation  of  chit  funds  and  for  matters
 connected  therewith.”

 The  motion  was  adopted.

 SHRI  ZULFIQUARULLAH:  Sir,  I
 introduce  the  Bill.

 24.09  hrs.

 MATTERS  UNDER  RULE,  377

 (i)  CALLING  OFF  OF  JUTE  WORKERS’
 STRIKE  IN  WEST  BENGAL.

 SHRI  SAUGATA  ROY  (Barrack-
 pore):  Sir,  under  rule  377,  [  wish  to
 raise  the  following  matter:
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 About  24  lakhs  of  jute  workers  in
 62  jute  mills  of  West  Bengal  have
 been  on  strike  for  the  last  50  days  in
 support  of  their  economic  demands.
 The  prolonged  negotiations  by  the
 State  Government  have  failed  to  re-
 solve  the  strike  and  the  management
 continued  to  take  an  adamant  atti-
 tude.  In  reply  to  a  notice  under  rule
 377  raised  by  me  on  30-ll-78,  the
 Minister  of  Industries  had  written
 back  to  me  saying  that  the  Central
 Government  would  intervene  in  the
 strike  when  necessary,  but  they  had
 failed  to  do  so.  The  strike  has  caused
 a  production  loss  of  Rs.  .80  crores
 per  day,  most  of  it  in  foreign  ex-
 change  earnings.

 The  Union  Government  should  have
 immediately  intervened  in  the  matter.
 The  West  Bengal  Assembly  has  al-
 ready  passed  g  resOlution  demanding
 the  take-over  of  all  the  jute  mills  in
 West  Bengal.  This  is,  in  fact,  the  only
 way  to  save  the  jute  industry  and
 also  the  workers  from  cruel  exovloita-
 tion.

 I  am  happy  to  note  that  the  strike
 had  been  called  off,  after  an  honour-
 able  settlement.  In  fact  it  could  have
 been  resolved  much  earlier  if  the  Cen-
 tral  Government  had  intervened.

 (ii)  FINANCIAL  ASSISTANCE  TO  FARMERS
 OF  CERTAIN  DISTRICTS  OF  MAHaA-
 RASHTRA.

 SHRI  R.  K.  MHALGI  (Thana):
 With  the  permission  of  the  Chair,  I
 would  like  to  mention  a  matter  of  ur-
 gent  public  importance.

 Unseasonal  heavy  rains  and  hail-
 storms  in  all  the  eight  districts  of
 Vidarbha  (Maharashtra)  during  the
 last  three  weeks  have  causeq  heavy
 damage  to  wheat,  gram,  cotton,
 cotton  crops  and  vegetables.  Storms
 and  rains  claimed  in  all  seven  lives
 and  six  hundred  cattle  in  Nagpur  and
 around.  A  near  tornado  with  a
 speed  of  0  km  an  hour,  hit  the  area
 uprooting  the  trees  and  twisting  more
 than  00  hoarding  boards.  The  dam-
 age  to  orange  orchards  is  very  heavy.
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 (Shri  है.  K.  Mhalgi]
 Standing  crops  in  about  30,000
 hectares  were  damaged.  According
 to  official  information  the  damage  is
 to  the  tune  of  50  lakhs.  About  200
 houses  had  been  damaged  and  300
 villacegs  are  affected.  The  Govern-
 ment  of  Maharashtra  have  _  started
 providing  relief  to  the  affected  farmers
 and  villagers.  The  Union  Govern-
 ment  also  must  come  forth  for  im-
 mediate  financial  assistance  to  the
 people  affecteq  by  natural  calamity.

 (iii)  KERALA  GOVERNMENT'S  REQUEST
 FOR  RESCINDING  OF  NOTIFICATION
 WHICH  DECLARED  Coconut  Husk
 AND  COIR  FIBRE  AS  _  ESSENTIAL
 COMMODITIES.

 SHRI  K.  A.  RAJAN  (Trichur):  I
 should  like  to  make  a  statement  under
 Tule  377.  Coir  industry  is  one  of  the
 traditional  industries  of  Kerala  pro-
 viding  employment  to  lakhs  of  people
 in  the  State.  The  Government  of
 Kerala  have  been  implementing  a
 programme  for  self-employment  of  coir
 workers  through  cooperatives  with
 special  assistance  from  the  Government
 of  India.  The  main  objective  of  these
 programmes  is  to  ensure  steady  em-
 ployment  and  reasonable  wages  to  the
 coir  workers.  Availability  of  raw
 materials  at  reasonable  price  is  a  sine
 qua  non  for  the  success  of  the  scheme.
 Since  Certain  regulations  are  highly  es-
 sential  for  ensuring  adequate  supply  of
 coconut  husk  and  _  coir  fibre  at  fair
 prices,  the  Government  of  India  issued
 the  Coconut  Husk  Control  Order  of
 1973,  under  the  provision  of  the  Essen-
 tial  Commodities  Act  of  1955.  The
 State  Government  had  also  issued
 orders  under  D.I.R.  in  977  regulating
 the  price,  movement,  sale  and  export
 of  coir  fibre.  Consequent  on  the  with-
 drawal  of  the  Emergency,  these  orders
 ceased  to  be  in  force.  The  Govern-
 ment  of  Kerala  have  requested  the
 Government  of  India  on  l5th  Decem-
 ber,  978  to  issue  necessary  orders  re-
 scinding  their  notification  by  which
 coconut  husk  and  coir  fibre  have  been
 declared  as  essential  commodities  so  as
 to  enable  the  Kerala  Government  to
 declare  tem  jas  essential  articles
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 under  the  Kerala  Essential  Articles
 Control  (Temporary  Provision)  Act.

 I  request  the  Central  Government  to
 issue  necessary  orders.

 (iv)  NEED  FOR  PROPER  PLANNING  TO
 CONTROL  FLOODS  TO  OBVIATE  PEOPLES
 SUFFERINGS.

 श्रीमती  चन्द्रावतो  (भिवानी)  :  जनाबेप्राली,  मैं
 दफ़ा  377  के  ग्रधीन  निम्न  वक्तव्य  देना  चाहूंगी-- यह
 कि  देश  में  जो  हर  मौसम  में  बाढ़  ऑझाने  लगी  है,  बहू  प्रशासन
 की  प्रनियोजित  व  भ्रकाल्पनिक  तरीके  से  है।  जंगल  काट
 लिये  गये  हैँ  श्लोर  बरसात  के  पानी  के  प्राकृतिक  बहाव
 जो  नदियों  में  मिलता  था,  उस  में  रुकावट  डाल  दी  गई
 है  क्योंकि  ज्यादातर  बड़े  शहर  नदियों  के  किनारे  बसे

 हुए  हैं पौर  शहरों  के  बचाव  के  लिये  प्राकृतिक  बहाव  पर
 रोक  लगा  दी  व  जंगल  काट  दिये,  जिस  से  श्राए  साल
 करोड़ों  रुपये  की  फसलों  की  हानि  होती  है  व  करोड़ों
 झ्ादमी  दुख  उठाते  हैं  ।

 (v)  REPORTEp  CLOSURE  OF  BERAR  OIL
 INDUSTRY  AT  AKOLA  FOR  WANT  OF
 COAL.

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola):  It
 is  reported  that  Berar  Oil  industry,  a
 leading  vegetable  ghee  unit  at  Akola
 had  to  be  closed  down  since  0-2-ly79
 for  want  of  coal  affecting  more  than
 650  workers  and  many  other  related
 economic  activities.  There  are  also
 reports  that  many  other  industrial
 units  have  been  ciosed  down  and  large
 number  are  likely  to  be  closed  as  a
 result  of  acute  scarcity  of  coal  in
 Vidarbha  region  of  Maharashtra  State
 affecting  thousands  of  workers.  It  is
 also  reported  that  stock  position  of
 coal  in  different  power  stations  in
 Maharashtra  has  been  affected  badly
 and  stands  as  below  as  on  20th  Feb-
 ruary,  1979:  Nasike—nil,  Perli—}  day’s
 stock,  Paras—3  days’  stock,  Bhusaval—
 3  days’  stock,  Koradi—6é  days’  stock,
 Balharshah—7  days’  stock,  Khapar-
 kheda—l0  days’  stock.  Daily  re-
 quirement  for  all  7  puwer  stations  to-
 gether  is  15,000  tonnes,  i.e.,  about  682
 wagons  (4-wheeler)  per  day.  During
 recent  period,  this  amount  has  never
 been  supplied  and  gradually  the  stock
 at  each  power  station  has  been  slowly
 consumed.  Assurance  has  been  given
 in  the  past  by  the  Minister  of  nergy
 that  there  is  no  shortage  of  coal.  The
 Minister  of  Railway  has  given  assur-
 ance  that  there  is  no  problem  of  move-
 ment.  Yet,  the  thermal  stations  are
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 running  on  hand-to-mouth  |  basis  and
 actually  facing  threat  of  closure  dur-

 ing  the  busy  agricultural  season,  The
 situation  is  serious  enough  to  call  for
 immediate  action  of  the  Government.
 I,  therefore,  urge  upon  the  Govern-
 ment  to  move  quickly  in  the  matter.

 I  would  request  the  Minister  of  Par-
 liamentary  Affairs  to  bring  it  to  the
 notice  of  the  Minister  concerned  and
 according  to  the  practice  now  evolved,
 they  have  to  repiy  to  us.

 4.7  hrs.

 MOTION  OF  THANKS  ON  THE
 PRESIDENT’S  ADDRESS—Contd.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  We  will
 take  up  the  Motion  of  Thanks  on  the
 President’s  Address  and  continue  the
 debate.  Shrimati  Ahilya  Rangnekar
 may  continue  her  speech.

 SHRI  G.  M.  BANATWALLA  (Pon-
 nani):Yesterday  I  raised  a  point  about
 my  amendment  for  clemency  to  Mr.
 Bhutto.  I  am  happy  _  that  the  hon.
 Speaker  has  admitted  it.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  He  may
 move  it.

 SHRI  G.  M.  BANATWALLA:  I  beg
 to  move:

 That  at  the  end  of  the  motion,  the
 following  be  added,  namely:—

 “but  regret  that  the  Address  fails
 to  appeal  to  the  President  of  Pakis-
 tan  for  clemency  tn  Mr.  Zulfiqar  Ali
 Bhutto  sentenced  to  death  in  accor-
 dance  with  both  the  popular  feeling
 within  our  country  and  the  world
 Opinion.”  (394).

 MR.  DEPUTY:  SPEAKER:  Shrimati
 Ahilya  Rangnekar  may  continue  her
 speech.

 श्रीमतो  प्रहिस्या  पो  ०  रोगनेकर  (बम्बई  उत्तर-
 मध्य)  :  उपाध्यक्ष  महोदय,  कल  मैंने  अ्रपने  भाषण  में
 बताणा  था  कि  हमारी  7ग्रीकल्बरल  एकोनोमी  में  कैसा
 क्राइईसिस  है  भौर  कन्ज्यूमस  प्राइस  इन्डैक्स  भी  कैसे  बढ़
 रहा  है।  इस  का  इस  ग्रभिभाषण  में  कोई  जिक्र  नहीं  है
 लेकिन  यह  कहा  गया  है  की  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  की
 तरफ  हम  देख  रहे  हैं  भौर  उस  से  काफी  एम्लायमेंट
 बढ़  जाएगा  श्रौर  उसका  शभ्रच्छा  झसर  हमारी  एकोनामी

 Address

 पर  पड़ेगा  ।  कहते  तो  थे  यह  हैं  लेकिन  जब  पालिसी
 अमल  में  लाते  हैं  तो  हम  यह  देख  रह  हैं  कि  भ्राज  भी
 मल्टी  नेशनल  को  सब  सुविधाएं  मिलती  हैं।  महाराष्ट्र  में
 बम्बई  में  जो  47  लाइसेंस  दिये  गये  हैं,  उन  में  से  37
 लाइसेंस  बिग  इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स  झौर  मलटी  नैशनलस
 को  दिये  गये  हैं।  इस  तरह  से  झ्राज  इंडस्ट्री  को  बढ़ाने
 के  लिये  जो  भी  लाइसेंस  मिलता  है,  वह  भाज  भी  बड़े
 लोगों  को  ही  मिलता  है  |  इतना  ही  नहीं,  इन  लोगों  को
 सहूलियतें  देनें  के  लिए भौर  भी  चालबाजी  शुरू  की  है।

 उपाध्यक्ष  महोदय,  उन्होंने  उपना  धंधा  बांटना
 शुरू  कर  दिया  है  ।  उन्हों  ने  इलेक्ट्रोनिक्स  की  फैक्ट्री
 चार  हिस्सों  में  बांट  दी  है और  बांट  कर  कहते  हैं  कि  यह.
 हमारी  छोटी  इंडस्ट्री  है  ।  हमारे  यहां  पालियामेंट  के
 मेम्बर  श्री  डी0  डी0  देसाई  हैं  ।  उन्होंने  भी  अपना
 कारखाना  बन्द  कर  दिया  है  श्लौर  उस  की  जगह  पर
 तीन  चार  यूनिट  श्र  रहे  हैं।  इस  तरह  से  कारखानों  को
 डिवाइड  करने  का  तरीका  चल  रहा  है  |  इस  तरह  से
 वे  लोग  मुनाफाखोरी  करने  के  लिये  ये  सब  सुविधाश्रों
 का  फायदा  उठा  रहे  हैं।  हमारे  इंडस्ट्री  मिनिस्टर  के
 बहुत  बयान  प्राते  हैं  लेकिन  उन  पर  प्रैक्टिस  में  कुछ  नहीं
 होता  है  ।  इस  की  तरफ  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए
 झगर  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जाएगा  तो  वही  पुराना
 तरीका  हो  जाएगा  और  इस  से  डिस्पेरिटी  श्राफ  इंकम
 बढ़ती  रहेगी  ।

 श्राप  रिजर्व  बैंक  की  रिपोर्ट  देखें  ।  उस  में  लिखा  है
 कि  प्रोडक्शन  कास्ट  बढ़  रही  है  और  वकिंग  क्लास  क
 बेजिज  कम हो  रहे  हैं,  उन  की  तनख्वाह  कम  हो  रही  है  |
 कारखाने  वालों  का  मुनाफा  बढ़  रहा  है  |  वे  लोग  नयी
 मशीनें  ला  रहे  हैं  जिससे  भ्रनएम्पन्ायमेंट  बड़  रही  है

 में  एक  खास  बात  की  ओर  भी  झाप  का  ध्यान
 दिलाना  चाहती  हूं  ।  ्रौरतों  के  बारे  में  बहुत  डिस्क्रिमि-
 नेशन  हो  रहा  है  7  नयी  नयी  मशीनें  ला कर  हमारी  औरतों
 को  बेकार  बनाया  जा  रहा  है  ।  इकुआ्नल  वेजिज  एक्ट  के
 होते  हुए  भी  औरतों  को  इकुअल  वेजिज.  नहीं  मिलते  हैं  1
 हम  ने  महाराष्ट्र  में  देखा  है  कि  वहां  एम्यलायमेंट  गारन्टी
 स्कीम  है,  लेकिन  वहां  महिलाओं  को  इकुअल  थेज  नहीं
 मिलते  हैं।  हम  श्गर  कहते  हैं  तो  कह  दिया  जाता  है  कि
 हम  कोशिश  कर  रहे  हैं।  कोशिश  क्‍या  की  जाती  है  ?
 जानब॒झ  कर  उन  को  सेकेंड  ग्रेड  में  रखा  जाता  है  ।
 ग्राप  इस  चिल्ड्रन  इयर  में  उन  की  माताओं  की  मदद  नहीं
 करेंगे,  महिलाओं  की  मदद  नहीं  करेंगे  तो  इस  इयर  का
 कुछ  नहीं  होने  वाला  है  ।  हमारे  प्रेजीडेंट  साहब  ने  अपने
 भाषण  में  महिलाओं  की  तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  है

 हमारे  मिनिस्टर  ने  एक  कान्फ्रेन्स  बलायी  थो  कि
 बकिंग  वीमेंस  के  बारे  में  कुछ  करें  गे।  मैं  श्राप  को  बता  ती

 हूं  कि  हमारी  विंग  वीमेंस  की  क्या  हालत  है।  उनके
 प्राफिसिज  में  पीने  के  पानी  शौर  दूसरी  सुविधाओं  का
 कोई  इंतजाम  नहीं  है  ग्रेड  वगैरह  की  वात  तो  दर
 इन  चीजों  का  इंतजाम  भी  हमारी  बकिंग  वीमेंस  के  लिए
 नहीं  हो  पा  रहा  है  1  दूसरे  वकिंग  वीमेंस  के  ग्रेडस  में
 जो  डिस्क्रिमनेशन  किया  जाता  है,  ह: 1:  का  क्या  होगा,
 इस  का  जिक्र  प्रेजीडेंट  साहब  को  करना  चाहिये  जो  कि
 उन्हों  ने  नहीं  किया  ।  सब  जगह  एयर  होस्टेस  को  मैरिज
 करने  का  भाधकार  है  लेकिन  हमारे  मिनिस्टर  कहते
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 हैं  कि हम  उन  को  मैरिज  करने  का  अधिकार  तो  देनें
 बाले  हैं  लेकिन  बच्चा  पैदा  करने  का  नहीं  ।  एक  बच्चा
 पैदा  होने  के  बाद  और  झगर  35  साल  की  हो  जाएंगी
 तो  उन  को  काम  से  निकाल  दिया  जाएगा।  यह  डिस्क्रिमि-
 नेशन  हम  नहीं  होने  देंगे  ।  झौरतों  के  बारे  में  यह  सब  जगह
 डिस्क्रिमिनेशन  होता  है।  दूसरी  जगहों  पर  ऐसा  नहीं  होता
 है।  भाप  अपनी  पालिसी  को  ठीक  करिये  नहीं  तो  महलाझों
 को  भी  ग्राप  से  लड़ना  पड़ेगा  1  यह  मैं  अप  को  बता  देना
 चाहती  हूं  ।

 एक  बात  मैं  आप  के  सामने  एजकेशन  के  बारे  में
 रखना  चाहती  हूं  ।  प्रेजीडेंट  साहब  ने  कहा  है  कि  एलीमेंट्री
 एजूकेशन  को  बढ़ाना  चाहिए  लेकिन  यूनिवर्सिटी  एजूकेशन
 को  रेस्ट्रिक्ट  करना  चाहिये  क्‍योंकि  यूनिवर्सिटी  प्रेजुएट्स
 बहुत  हो  गये  हैं  1  यह  गलत  बात  है  ।  हमारे  देश  में
 यूनिवर्सिटी  एजुकेशन  कितने  लोग  लेते  हैं  ?  भ्रगर  श्राप
 झांकड़े  देखेंगे  तो  पायेंगे  कि  हिन्दुस्तान  में  हजार  में  दो
 पाकिस्तान  में  हजार  में  चार,  चाइना  में  हजार  में  तेरह
 धौर  अमेरिका  में  हजार  में  चालीस  लोग  यूनिवर्सिटी
 एजकशन  लेते  हैं।  हमारे  यहां  से  पाकिस्तान
 में  ज्यादा  लोग  युनिवर्सिटी  एजकेश्न  लेते  है  1
 झाप  हजार  में  केवल  दो  को  यूनिवर्सिटी  एजकेशन
 देते  हैं  ।  यूनिवर्सिटी  एजुकेशन  को  आप  बढ़ाना
 बन्द  कर  देंगे  तो  एलीमेंट्री  एजकेशन  बढ़ाने  म भध्राप  का
 हाथ  कंसे  लगेगा  ?  क्‍या  झाप  का  एलीमेंट्री  एजकेशन
 बढ़ाने  का  यह  तरीका  है  ?  आप  को  एलीमेंद्री  एज्केशन
 भी  नहीं  बढ़ती  है  क्योंकि  जन  बच्चो ंको  खाने  को  नहीं
 मिलता  है,  वे  पड़ने  नहीं  जाते  हैं।  ग्रगर  श्राप  उनको
 सारी  सुविधाएं  नहीं  देंगे  तो इस  मामले  में  भी  कुछ  होने
 वाला  नहीं  है।  इस  बारे  में  भी  कोई  जिक्र  इस
 भाषण  में  नहीं  है  ।

 इस  भाषण  में  कम्युनल  राइट्स  और  रिजनों  पर
 श्रत्यचार  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  ।  इस  बारे  नें
 श्रौर  बहुत  से  सदस्यों  ने  बहुत  कुछ  कहा  है,  इसलिए
 में  उसे  दोहराना  नहीं  चाहती  हुं  ।  लेकिन  मैं  विदेश  नीति
 के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहदी  हूं  ।  इस  में  लिखा  गया  है  कि
 हमारी  नीति  गटनिरपेक्षता  की  है  लेकिन  हमारी  और
 अमरीका  की  विचारधाराों  में  कई  मौलिक  समानताएं
 है  1  यह  डहजरस  ख्याल  है  1  श्राप  क्या  मौलिक  समानता
 अमरीका  और  अपने  में  देखते  हैं  -  श्रभी  तक  ग्रमरीका
 की  नीति  यही  रही  है  कि  दुनिया  में  इम्पीरियलिस्ट
 पावर्ज  का  कब्जा  हो  ।  एशिया  में  वह  इसी  नीती  का
 अनुसरण  कर  रहा  है  ।  इस  वास्ते  यह  एक  डेंजरस
 प्रैक्टिस  2  शर  इस  को  आप  को  छोड़  देना  चाहिये  ।
 इस  के  चलते  आप  की  नीति  गुट  निरपेक्षता  की  नीति
 नहीं  रह  सकती  है  !  इस  के  माने  तब  यह  होंगे  कि  हम
 भ्रमरीकी  कंम्प  में  जा  रहें  हैं।  श्राप  देखें  कि श्राज  श्रमरीका
 का  वीयतनाम  श्रौर  चीन के  बारे  में  स्टैंड  क्या  है,  ईरान
 में  उस  ने  क्या  किया  है  ।  इस  सब  को  देखते  हुए  अगर  आप
 इस  नीति  को  नहीं  छोड़ेंगे  तो  आप  की  विदेश  नीति
 गुट  निरपेक्ष  नहीं  रह  सकेगी  और  आप  इम्पीरियलिस्ट
 कैम्प  में  चले  जाएंगे  ।

 एक  ग्रसम्तिम  इशारा  मैं  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  को  देना
 चाहती  हूं  ।  श्राप  ने  कहा  है  कि  श्राप  इंडस्ट्रियल  रिलेशंस
 बिल  लाएंगे  ।  झ्राप  अगर  चाहते  हैं  कि  इंडस्ट्रियल
 रिलेशंज  अच्छे  हों  तो  श्राप  को  मालिकों  के  खिलाफ
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 कुछ  सब्त  कदम  उठाने  होंगे  |  प्राज  बम्बई  में  ज्यादातर
 कारखाने  भगर  बन्द  बड़े  हैं  तो  स्ट्राइक  की  वजह  से  नहीं
 बल्कि  मालिकों  की  वजह  से  बन्द  पड़े  हैं  ।  इंडस्ट्रियल
 रिलेशंज  बिल  नाई  के  घंघे  को  छोड़  कर  ब।की  सभी
 धंधों  को  ऐसेंशियल  सर्विसिस  की  श्रेणी  में  लाएगा  t
 इस  को  वकिंग  क्लास  कभी  नहीं  होने  देगी,  प्रपनी
 पूरी  ताकत  का  इस्तेमाल  कर  के  इसक।  विरोध  करेगी  ।
 इतना  इशारा  दे  कर  में  प्रपनी  बात  को  खत्म  करती

 XK CHAUDHURY  BRAHM  PARKASH
 to  support  the

 Motion  of  Thank  to  the  President  for
 his  Address.  I  mostly  agree  with  the
 achievements  of  the  Government
 specified  in  the  Address.  Some  of  my
 friends  have  also  thrown  some  light  on
 those  achievements.

 On  the  question  of  foreign  policy,  I
 disagreed  with  those  who  say  that  we
 are  tilting  towards  America.  By  and
 large  our  foreign  policy  has  been  cor-
 rect,  and  we  have  maintained  a  proper
 balance.  I  hope  we  will  continue  to  go
 in  the  same  way.

 Mention  has  been  made  in  the  Ad-
 dress  of  the  panchayat  and  co-operative
 movements.  I  am  _  glad  that  at  least
 these  two  neglected  and  most  impor-
 tant  sectors  have  been  mentioned  in
 the  Address,  but  I  must  say  that  though
 the  Report  of  the  Asoka  Mehta  Com-
 mittee  on  Panchayats  was  submitted
 almost  six  months  back,  nothing  has
 been  done  so  far.  No  _  consideration
 has  been  given  to  it  either  by  the  Cen.
 tral  Government  or  the  States.  I  have
 been  to  many  States  and  I  have  found
 that  most  of  the  States‘have  been  going
 in  a  very  wrong  direction,  because  one
 of  the  fundamental  recommendations
 of  the  Committee  is  to  give  statutory  or
 developmental  power  to  the  district
 samiti  or  the  zila  parishad,  but  some
 of  the  States  are  bypassing  the  dis-
 tricts.  If  you  bypass  the  _  district
 nowhere  can  control  be’  exercised  by
 the  people.  Bypassing  the  district
 means  you  are  leaving  the  control  in
 the  hands  of  the  _  politicians  and  the
 bureaucracy.  In  the  recommendations
 of  the  Committee,  a  fallacy  has  also
 been  introduced,  namely  that  powers
 have  not  beew  given  to  the  panchayats
 at  the  village  level,  but  some  othe!
 centres  of  p:wer  have  been  created.  77
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 a  way,  the  report  as  a  whole  is  defec-
 tive  as  it  do2s  not  transfer  rea]  demo-
 cracy  to  the  people.  We  no  doubt  have
 been  speaking  a  lot  about  rural  de-
 velopment.  I  have  some  experience
 of  going  through  some  of  the  States,
 some  of  the  rural  areas  and  I  myself
 come  from  the  rural  areas.  Ali  talk
 of  rural  development  will  be  totally
 meaningless.  untill  and  unless  the  pan-
 chayat  system  of  administration,  at
 the  district  level,  block  level  or  inter-
 mediary  level  and  at  the  viilage  level
 is  brought  into  the  picture  and  statu-
 tory  power  is  given.  Further,  I  would
 say  that  early  attention  should  be
 SZiven  to  this  subject  and  some  con-
 Stitutional  provisions  should  be  made
 in  the  Constitution  by  which  some
 statutory  powers  are  given  to  the  pan-
 chayats  under  the  Constitution.  With-
 out  that.  no  State  will  give  any  power
 to  the  panchayats.  Whether  it  is  a
 state  ruled  by  the  Communist  party
 like  Kerala  or  West  Bengal  or  one
 ruled  by  Congress  like  Andhra  of  Kar-
 nataka  or  one  ruled’  by  the  Janata
 Party,  nowhere,  the  politicians  are  pre
 pared  to  give  real  powers,  financial
 powers,  administrative  powers,  develop-
 ment  powers  to  the  panchayats.  This
 must  be  taken  note  of.

 The  second  point  about  the  co-opera-
 tives.  We  have  talked  a  lot  about  the
 cooperatives  that  we  will  be  having
 cooperatives  for  the  distribution  of  fer-
 tilisers  and  all  that.  But  with  pain  I
 would  submit  that  the  cooperatives
 have  remained  all  over  India,  except  a
 few  pockets,  op  paper  only.  What  does
 a  cooperative  mean?  It  is  a  voluntary
 organisation  or  institution  of  people
 formed  to  carry  out  their  economic
 activities  for  the  interests  of  the  Mem-
 bers.  99  per  cent  of  cooperative  orga-
 nisations  all  over  the  country  today
 stand  superseded.  They  are  ruled  by
 the  officers,  by  the  Directors  and  the
 Administrators  and  no  party  is  an  ex-
 ception  to  thig  recourse  to  supersession.
 We  have  no  doubt  done  good  work  to
 restore  democracy.  We  have  amended
 the  Constitution,  which  was  amended
 drastically  by  the  past  regime.  We
 have  also  taken  credit  for  amending
 certain  provisions  of  certain  other  legis-

 lations  and  we  say  that  democracy  is
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 Supposed  to  be  restored.  But  that  res-
 toration  of  |  democracy  is  for  whom
 and  for  what.  I  do  not  think  that
 statutory  or  constitutional  restoration
 of  democracy  would  benefit  millions  of
 people  at  the  lower  level.  If  democra-
 cy  is  to  have  any  meaning,  it  must  per-
 colate  to  the  villages,  to  the  other
 democratic  institutions  at  the  lower
 level.  to  the  local  bodies.  When  all
 the  local  bodies  are  superseded,  wnen
 panchayat  elections  are  not  held  for
 years,  when  cooperatives  are  supersed-
 ed,  what  means  have  you  got,  what
 framework  do  you  have  for  carrying
 on  democracy?  Democracy  is  only  at
 the  top  which  can  be  toppled  by  any
 ambitious  party  or  ambitious  leader  at
 any  time  because  we  have  no  grass  root
 democracy  left  in  the  country.  Unfor-
 tunately,  after  the  death  of  Nehru,  the
 first  thing  we  have  done  is  to  do  away
 with  democracy  at  the  grass  root  level
 all  over  the  country.  I  would  submit
 that  immediate  attention  should  be
 given  to  restore  democracy  to  the  local
 bodies  in  India,  to  restore  panchayati
 Raj  in  India  to  the  cooperatives  becau-
 se  that  is  the  surest  way  of  building  up
 democratic  institutions  all  over  the
 country.  That  only  could  give  us  a
 framework,  a  basis  for  real  democracy
 at  the  apex  level.

 After  saying  all  this  about  the  grass
 root  level  democracy,  I  would  also  say
 a  few  words  about’  the  Centre-State
 relations,  I  am  sorry  to  fing  that  one
 of  the  causes  of  tensions  in  India,  an
 important  cause  is  the  Centre-State  re-
 lations.  Whether  it  is  at  the  adminis-
 trative  level  or  at  the  political  level,
 more  and  more  powers  are  being  con-
 centrated  in  a  few  hands  at  the  centre
 and  at  the  level  of  the  States.  There
 is  no  doubt  about  it  that  as  far  as  the
 relationship  between  the  Centre  and
 the  States  at  the  political  level  are

 concerned,  it  is  the  concern  of  the  poli-
 tical  parties.  But  the  political  powers
 unfortunately  are  tending  to  become
 more  and  more  centralised.  The  hon.
 Members  of  Parliament  should  also
 see  to  it,  irrespective  of  the  party  to

 which  they  belong,  that  when  we  speak
 of  Centre-State  relations  here  in  Par-

 liament,  political  relationship  at  the
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 political  level  is  also  rationalised.  As
 far  as  the  Centre-State  relations  at  the
 administrative  level  or  constitutional

 level  are  concerned,  I  feel  that  more
 powers  are  necessary  for  the  States.

 In  this  connection,  I  would  also  sub-
 mit  that  all  the  socalled  Union  Terri-
 tories  should  not  be  treated  as  Union
 Territories.  Union  Territories  are  the
 worst  administered.  So,  the  Union
 Territories  should  be  treated  as  full-
 fledged  States.  I  do  not  know  what  is
 the  difficulty  in  that.  It  is  a  legacy  of
 the  British.  They  wanted  to  have  cer-
 tain  pockets  of  Centre  of  power  to
 have  a  control  over  ४96  neighbouring
 States.  So  they  wanted  these  areas
 to  be  under  their  control,  under  the
 control  of  the  Centre.  Why  should  we
 have  Union  Territories  under  the  Cen-
 tral  Government?  I  would  also  sub-
 mit  that  the  big  States  in  India  like
 Madhya  Pradesh,  UP  and  Bihar  are  a.-
 most  unmanageable  and  it  is  an  injus-
 tice  to  the  millions  of  peonle  living  in
 those  States.  [  have  gone  through  these
 States,  I  know  myself  the  suffering  of
 the  people  in  those  States  because  the
 whole  machinery  is  centralised  at  the
 capital  level  and  nothing  goes  to  the
 district  level  or  other  levels.  These
 Sates  should  be  divideq  on  certain
 equitable  bases  so  that  they  may  do
 more  servite  to  the  country.

 Another  reason  for  tension  in  this
 ‘country  is  the  language  issue.  I  am
 pained  sometimes  when  I  see  pecple

 ‘dogmatically  asserting  the  position
 that  should  be  given  to  Hindi.  That  is
 ‘causing  great  harm  and  tension  in  the
 whole  country.  It  is  unrealistic  if  we
 say  today  that  we  do  not  need  English
 and  that  we  would  not  need  English
 ‘for  ever.  Perhaps  some  people  may
 ‘become  angry  when  I  say  this.  But
 English  is  going  to  remain  with  us.  I
 would  suggest  that  we  should  accept
 English  as  one  of  our  associate  langu-
 ages.  We  should  not  quarrel  about  it.
 Then  Hindi  will  have  much  more  field
 to  prosper.  At  the  same  time,  we  have
 done  great  injustice  to  Urdu.  I  come
 from  a  place  which  is  about  hundred
 miles  around  Delhi,  where  Urdu  had
 been  in  use.  Urdu  was  born  and
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 brought  up  in  Delhi.  It  is  considered
 as  a  foreign  language  now.  I  am  to-
 day  an  illiterate  person  because  I  know
 only  Urdu!  J  speak  Urdu.  Today  there
 is  hardly  anything  which  I  can  read
 in  Urdu.  Most  of  the  pecple  Jo  net
 understand  Hindi,  but  they  have  im-
 posed  Hindi  on  us.  Actually  Urdu
 was  in  use  in  and  around  Delhi.  So,
 Urdu  must  be  restored  as  an  additional
 State  language  and  it  should  be  given
 its  due  honour.

 I  want  to  mention  a  very  important
 point  now  which  I  should  have  done
 first.  The  hon.  Members  here  have
 mentioned  about  law  and  order,  about
 corruption,  about  killings  and  firings.
 This  is  not  a  party  problem,  this  party
 problem  or  that  party  problem.  It  has
 become  a  national  probiem.  We
 should  solve  it  as  a  national  problem.
 Fortunately,  we  have  some  elder  states-
 men  in  all  the  political  parties.  They
 are  still  living,  they  are  still  there.  If
 they  are  not  going  to  solve  this  prob-
 lem,  I  do  not  know  what  would  happen

 in  future.

 Why  is  there’  corruption?  Why  is
 there  the  problem  of  law  and  order?  It
 is  because  there  is  tension  in  the  socie-
 ty.  In  the  urban  areas,  only  about  20
 per  cent  of  the  people  have  enriched
 themselves.  They  are  not  more  than  5
 per  cent  of  the  total  population.  In
 the  name  of  reservations,  only  a  few
 communities,  a  small  percentage  of
 them,  get  the  jobs.  The  people  who
 are  poorer,  the  people  who  belong  to
 backward  classes,  are  unhappy.  In  the
 intermediary  classes,  a”  small  percen-
 tage  of  families  have  enriched  them-
 selves  and  the  rest  of  the  population  is
 unhappy.  They  want  jobs.  They  are
 not  getting  jobs.  They  are  poor  peo-
 ple.  This  is  the  cause  of  tension  all
 over,  in  the  country  side  as  well  as  in
 the  urban  area,  We  must  analyse  the
 causes.

 I  do  not  find  any  difference  between
 caste  and  class.  A  few  people  belong-
 ing  to  certain  castes  are  living  in  cities
 in  a  well-to-do  way.  They  have  all
 the  advantages.  The  people  belonging
 to  certain  other  communities  who  live
 in  villages  have  all  the  disadvantages.
 What  is  the  difference  between  caste
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 -and  class  here?  There  is  not  so  much
 -difference  in  Punjab,  Haryana  and
 Himachal  Pradesh.  It  is  because  their
 -economic  condition  is  better.  Wherever
 there  is  poverty,  there  is  a  cry  of  caste.
 The  poverty  is  too  much  in  Bihar.  So,
 the  cry  of  caste  is  very  much  there.  It
 is  so  in  eastern  U.P.  The  cry  of  caste

 .and  backward  class  is  the  loudest  there.
 So  is  the  case  in  Madhya  Pradesh  and
 -in  other  places.

 These  tensions  have  to  be  removed.
 I  would  submit  that  our  leadership,
 leaders  of  all  parties,  should  rise  to  the

 ‘occasion.  The  country  is  in  danger,
 ‘the  future  is  in  danger.  I  have  an
 intuitive  feeling  that  we  are  going  to-
 wards  more  and  more  dangerous  times.
 How  are  we  to  face  that?  Instead  of
 sitting  across  the  table,  we  are  going
 to  streets.  Instead  of  “forget  and  for-
 give”,  we  are  trying  to  seek  vengeance
 upon  each  other.  Our  politics  have
 gone  into  the  hands  of  extremist  peo-
 ple,  whether  it  is  the  extreme  in  the
 Janata  Party  or  whether  it  is  the  ex-
 treme  in  the  Congress  Party  or  whether
 it  is  the  extreme  in  the  Communist
 Party.  The  whole  politics  is  going  into
 the  hands  of  extremists.  Is  it  right?
 We  have  gone  to  the  _  streets,  we  are
 fighting  in  the  streets.

 व  know  that  very  bad  precedents
 have  been  laid  down’  by  the  former
 Prime  Minister,  Mrs.  Indira  Gandhi.
 Certain  things  started  in  her  Jays.  In-
 stead  of  reversing  those  things,  unfor-
 tunately,  we,are  trying  to  follow  the
 same  traditions,  the  same  way  and  the
 same  methods.  With  the  Government
 here  run  by  the  Janata  and  the  Gov-
 ernments  in  some  States  run  oy  other
 parties,  I  do  not  know  how  far  we  can
 go.  So,  the  leadership  of  this  coun-
 try  belong  to  all  parties;  they  should

 sit  together,  try  to  forget  and  forgive
 and  try  to  evolve  a  new  culture—a  new
 political  culture  which  was  the  gift  of
 Our  elder  Statesman  of  00  or  50  or  60
 years  ago—the  culture  of  Lokmanya,
 the  culture  of  Mahatma  Gandhi,  the
 culture  of  Jawaharlal  Nehru,  the  cul-
 ture  of  Maulana  Azad.  We  should  try
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 to  evolve  a  synthesis  of  culture  and
 also  not  borrow  ideas  of  revolution
 blindly  from  other  lands  ang  try  to
 inject  them  here.

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO  (Mor-
 muga):  Sir,  [  had  askeq  for  some
 clarification  from  the  Hon.  Minister  at
 the  time  he  made  the  statement.  Now
 the  position  is  this

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  That  is  all
 Over.

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO:  Let  me
 say.  I  am  asking

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  No,  Mr.
 Faleiro;  you  had  already  asked  and
 I  have  replied.  Don’t  get  up  now.

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO:  It  is  his
 duty  under  the  ruies.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  There  is
 no  rule;  we  are  on  _  the  President's
 Address.

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO:  I  am
 asking  when  he  is  going  to  reply.  Un-
 der  the  rule

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  He  need
 not  reply,  there  is  no  need  for  any  re-
 ply.  It  is  only  a  suggestion.

 SHRI  EDUARDO
 is  a  question.

 FALEIRO:  No,  it

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Please  take
 your  seat  now.

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO:  I  am
 sorry,  you  are  not  going  according  to
 the  rules.  I  am  very  sorry.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.  Lak-
 kappa.

 (Interruption)  **

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Your  re-
 marks  are  very  unfair.

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO:  I  am
 asking  you  to  go  according  to  the  rules.

 MR  DEPUTY-SPEAKER:  Please  take
 your  seat.  This  is  not  the  way.

 **Not  recorded.
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 SHRI  EDUARDO  FALEIRO:  What
 fs  not  the  way?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The  way
 you  are  raiSing  it  in  the  House.

 And  this  is  not  the  first  time  you  are
 doing  it.

 (Interruption)  **

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Please
 take  your  Seat.

 It  will  go  off  the  record—whatever
 he  has  said,  because  these  are  indecent
 remarks  which  should  not  go  on  the
 record.

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO:  Is  this
 the  way  to  behave?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  You
 should  know  how  to  behave.  You  are
 in  the  habit  of  getting  into  a  temper
 and  you  don’t  know  what  you  talk.
 Please  take  your  seat.

 SHRI  K.  LAKKAPPA  (Tumkur):
 Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  .  must  be
 very  thankful  to  you  for  giving  me  an
 opportunity  to  cpeak  on  this  Presi-
 dent's  Address.  This  document—the
 Address  by  the  President—does  not
 evoke  any  inspiration  since  no  indica-
 tion  in  regard  to  any  of  the  vital
 issues  confronting  this  country  has
 been  made  in  this  address.

 I  do  not  want  to  repeat  the  points
 made  by  other  Members  but  I  will  only
 mention  certain  issues  and  problems
 confronting  this  country,  which  have
 not  been  solved  by  the  present  Sovecn-
 ment.  This  is  a  routine  document  in
 which  he  has  described  the  perfor-
 mance  of  the  various  Ministries  in  the
 last  one  year.  If  the  last  one  year’s
 performance  is  clubbed  with  the  pre-
 vious  year’s  performance,  I  think  the
 Janata  Government  has  no  _  right  to
 exist  as  a  Government  because  this
 present  Government  iS  not  governing
 at  all.  Therefore,  it  is  no  surprise
 that  this  document  does  not  convey
 anything  in  resard  to  the  performance
 of  the  Janata  Government.
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 The  present  Government  is  a  con-
 glomeration  of  varioug  units,  various
 classes,  groups  and  interests.  I  may
 say  that  ‘Ghatakwad’  and  ‘Sanchalaks’
 are  running  the  Government.  The
 facist  forces  are  again  raiSing  their
 ugly  heads  in  this  country  in  the  garb
 of  Janata  rule.  It  is  a  very  sad  affair
 for  this  nation  that  the  people  of  this
 country  have  handed  over  the  glorious
 heritage  and  culture  of  this  country  to
 the  hands  of  wolves—that  is  the  facist,
 RSS  bogy  which  is,  for  the  last  two
 years,  holding  the  country  to  ransom.
 Danger  and  threat  to  the  integrity  of
 this  country  is  very  much  in  the  offing
 because  of  certain  even  that  took
 place  in  this  country.

 It  is  stated  in  the  Address  that  every
 thing  done  by  this  Administration  is  in
 the  interests  of  growth  of  Jemocracy.
 Is  there  any  democratic  functioning  in
 this  country  for  the  Jast  two  years,  I
 would  like  to  ask.  Where  is  the  demo-
 cratic  process?  Its  growth  has  been
 eroded  today  and  for  the  last  two  years
 we  could  not  attend  even  to  vital
 issues  and  to  the  economic  problems
 of  this  country.  Throughout  the  two

 years  you  have  only  sorted  out  your
 own  difficulties,  your  own  conflicts,
 your  own  squabbles,  Do  yu  think
 this  country  will  wait  till  all  your
 squabbles  ang  quarrels  and  conflicts
 are  settled?  Can  you  treat  that  as  a
 nationa]  issue?  This  is  what  tite  Presi-
 dent  has  failed  to  say.  He  has  not
 been  able  to  say  it.  even  though  he
 has  stated,  in  various  speeches  he  had
 made  regarding  the  economic  issues  of
 this  country,  that  today  the  economy
 of  this  country  is  in  complete  shambles.
 I  can  read  out  the  relevant  portions.
 Why  this  Jeisurely  pace  of  growth  of
 economy  and  employment  when  you
 have  stated  that  our  country  will  be
 prosperous  within  ten  years  and  we
 will  eradicate  not  only  poverty  but
 unemployment?  Of  course  you  have
 eradicated  the  problem  of  unemploy-
 ment  by  dethroning  the  Ministers  and
 getting  them  back  again.  These  are
 the  unemployed  people  in  the  Janata

 *Not  rov “povorded
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 Party  who  get  jobs  again!  They  got
 back,  in  spite  of  their  utterances,
 their  statements,  their  accusations  and
 villifications.
 The  Presg  Journal  asks:

 “Is  the  Indian  economy  healthy?
 Has  its  growth  been  satisfactory?
 What  is  the  outlook  for  economic
 growth—and  growth  in  per  capita
 income  and  employment?”
 It  says,  again:

 “Even  ‘the  powers-that-be  en-
 trusted  with  the  country’s  affairs,
 appear  to  feel  that  with  the  economy

 in  such  ie  good  shape,  they  could
 afford  the.  luxury  of  incessant  politi-
 cal  battles  among  themselves  as  in
 U.P.  and  elsewhere,  not  to  speak  of
 the  Centre”.

 See  the  gigantic  dimension  ०९  the  pro-
 blems  that  the  700  million  people  are
 facing.  They  are  facing  acute  shor-
 tages.  People  are  suffering  from  not
 only  want  of  jobs,  but  want  of  fair
 prices  for  agricultural  commodities.

 Are  the  people  allowed  to  live  peace-
 fully?  In  the  last  one  year  for  4i0
 times  there  were  police  firings.  But
 at  the  sanie  time  you  say  that  you
 want  to  uphold  democracy.  You  are
 running  democracy  with  armed  con-
 stabularies  and  other  forces.  May  I
 quote  one  incident  which  happened
 recently,  on  26th  January,  in  Hari-
 dwar?  When  our  Congress  people  went
 to  unfurl  the  national  flag  on  the
 Republic  Day,  there  was  terrorism;
 the  RSS  gdéondas  and  an  RSS-based
 MLA  went:  to  the  dias:  they  not  only
 threatened  us,  but  they  also  20९0
 the  armed  constabularies  and  the
 police  to  humiliate  the  Musiims  and
 Harijans  on  that  occasion.  Do  you
 not  want  to  respect  the  Republic  Day
 function?  Do  you  not  want  to  see
 that  the  culebration  is  done  in  a  proper
 manner?  U.P.  is  a  very  big  State.  We
 have  seen  how  the  administration  in
 U.P.  has  come  to  a  grinding  halt.  This
 is  one  of  the  important  points  that  I
 wanted  to  raise.  This  Government
 has  not  even  done  what  the  people
 expected  to  receive  at  the  hands  of  the
 Janata  Government,  let  alone  the  other
 points.
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 Harijans  have  been  killeg  in  various
 parts  of  the  country.  In  Bihar  nearly
 250  Harijans  were  killed,  and  nearly
 48  Harijans  were  killed  in  the  other
 parts  of  the  country.  Can  you  not
 save  at  least  the  lives  of,  and  remove
 the  miseries  of,  the  weaker  sections  of
 this  country?  What  are  your.  pro-
 grammes?  You  have  beautifully  narrat-
 ed  here  that  you  will  establish  not
 only  a  social  order  but  also  a  peaceful
 democratic  set-up,  and  all  that.  These
 are  all  only  high-sounding  words  that
 you  have  put  in  this  Address.

 I  now  come  to  the  agricultural  front.
 You  have  said  here  about  the  record
 level  of  foodgraings  production.  ‘You
 have  claimed  here  that  you  have  given
 remunerative  prices  to  the  farmers.
 and  also  how  you  have  organized  dis-
 tribution  of  foodgrains  and  _  essential
 commodities  in  this  country.  You  have
 said:

 “Government  attaches  great  im-
 portance  to  speedy  implementation
 of  land  reform  measures....Upto:
 November,  978  6.48  lakh  hectares
 of  land  had  been  distributed  to  the
 landless...”

 Land  reforms  in  Karnataka  have  taken
 place,  but  you  do  not  appreciate  and
 also  finance  the  States  which  are  run
 by  the  Congress.  You  are  attacking
 them  as  politically  motivated,  and  all
 that.  Where  the  land  reforms  are
 taking  place  in  a  systematic  manner,
 you  want  to  disturb  such  States.  Your
 agents  who  are  working  in  Karnataka
 have  no  respect  for  the  Legislature;
 not  only  they  are  holding  to  ransom  the
 Legislature,  but  outside  also  they  are
 preventing  the  norma]  functioning  of
 the  democratic  system  which  was
 established  by  the  people  of  that  State.
 Is  this  the  manner  in  which  you  are
 running  democracy  in  this  countrv?
 How  can  people  appreciate  this  Gov-
 ernment?  You  do  not  allow’  the
 citizens  to  live  peacefully.

 About  foodgrains  you  have  said  that
 you  are  going  to  increase  the  irriga-
 tion  potential  and  increase  food  produc-
 tion.  I  would  like  to  say  a  word  about
 the  surplus  of  foodgrains  and  other
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 agricultural  commodities  not  only  in

 the  south  but  also  in  the  northern
 areas.  Cotton  is  surplus,  sugar  cane
 is  surplus.  Yes  sugar  is  available,  but

 at  what  price?  What  price  you  are

 ;Z0ing  to  give  to  the  cane-grower?  What
 igs  the  remunerative  price  you  have
 fixed?  What  is  the  incentive  you  have
 given?  I  would  like  to  point  out  how

 ‘lopsideg  is  the  policy  the  present
 Janata  Government  is  pursuing.
 5  hrs.

 Sir,  the  Janata  Government  say  they
 are  going  to  boost  agricultural  produc-

 -tion.  How  they  are  boosting—I  would
 like  to  point  out  to  you.  Sulphur  38

 _a  commodity  which  is  needed  by  the
 fertiliser  factories  as  the  basic  raw
 material.  Now  the  MMTC,  a  govern-
 ment  canalising  agency  under  the
 Commerce  Ministry  not  only  did  not
 heeq  the  timely  advice  given  by  tne
 producers  of  the  impending  sho:tage

 .of  sulphur  in  the  world  market  but  it
 has  created  a  situation  where  che
 shortage  of  sulphur  has  become  so
 acute  that  the  user  fertiliser  factories
 were  forced  to  ask  for  loan  of  the  rew
 material  from  sister  factories.  The
 MMTC  were  expecting  to  get  this
 material  from  Poland  which  has  now
 backed  out  and  they  are  now  selling
 it  to  other  countries  at  higher  prices.
 Not  only  the  MMTC  has  not  done
 some  advance  planning  to  get  the
 material  and  create  a  buffer  and  supply
 it  to  the  user  factories  in  spite  of  their
 warnings  but  they  have  allowed  over
 40,000  tonnes  of  sulphur  lying  unlifted
 in  the  Bombay  port  for  the  past  four
 months  over  a  dispute  as  to  who  is  to
 pay  the  lighterage  charges.  This  is
 the  wonderful  way  the  Janata  Govern-
 ment  is  guing  to  boost  agricultural
 production,  This  valuable  raw  material
 should  have  been  cleared  promptly
 870  distributed  to  the  farmers  but  that
 is  not  being  done.  So,  whatever  has
 been  stated  in  the  Address  is  not  only
 belied  but  makes  the  position  of  the
 government  such  that  it  looks  that  it
 is  working  for  multinationals  and  other
 vested  interests.  Therefore,  they  have
 no  right  to  say,  ‘We  are  bringing  social

 -order  or  social  justice  to  the  peoole.’
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 Then,  Sir,  what  sort  of  discrimina-

 tion,  political  discrimination  they  are
 practising?  You  want  the  rule  of  law
 to  prevail.  But  is  there  any  rule  of
 law  to-day  in  this  country?  You  can
 make  any  rule,  you  can  make  any  law

 you  want.  At  the  same  time,  when-
 ever  progressive  legislation  is  enacted
 and  with  our  support,  it  will  not  be
 mentioned  in  the  Presidential  Address.
 But,  at  the  same  time,  on  the  questioa
 of  wreaking  political  vengeance  and
 witch-hunting  of  the  previous  govern-
 ment,  even  though  they  have  cone
 many  good  things  and  even  though
 they  have  enacted  many  progressive  ;
 legislations,  you  will  not  say  a  word
 about  it  but  you  want  to  scuttle  and.
 throttle  the  political  atmosphere  jin  the
 country  by  using  your  legislative
 power  and  bringing  and  getting  passed
 by  your  bulldozer  majority  the  Special
 Courts  Bill  which  only  consists  of
 political  vindictiveness  against  one
 individual  of  the  previous  government.
 But  you  know  what  happened  in  other
 countries  where  martial  law  was  there
 and  where  such  laws  were  enacted  ard
 the  individuals  of  the  previous  regimes
 indicted?  To-day  they  are  facing  the
 wrath  of  the  people.  Not  only  the
 whole  world  but  people  everywhere
 are  asking  for  clemency  to  Bhutto.
 This  is  the  example.  Ours  is  a  civilised
 nation.  Why  do  you  take  a  vindictive
 attitude?  You  must  bring  social  re-
 volution.  You  must  bring  social  legis-
 lations.  That  you  are  not  bringing.
 Are  there  any  Special  Courts  for  eco-
 nomic  offenders?  Are  there  any
 Special  Courts  for  black-marketeers?

 You  want  to  say  that  the  country
 will  have  self-reliance.  But  the  mult!-
 nationa)s  are  coming.  Your  Civil
 Aviation  ang  Tourism  Minister  pro-
 testeq  that  ITDC  should  have  no  col-
 laboration  with  the  Sheraton  group  of
 Hotels.

 But,  Sir,  the  licence  was  issued  bY
 the  Industries  Minister.  Curiously
 enough,  it  was  done.  Then,  a  state
 ment  was  made  when  there  was  an
 election  in  which  he  said  that  Govern
 ment  was  going  to  change  the  location
 of  the  steel  plant.  The  steel  plant  is  4
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 matter  of  life  and  death  for  the  people
 of  Karnataka  where  the  previous  Gov-
 ernment  laid  the  foundation  stone.
 Now  you  want  to  take  that  away  from
 there.  It  is  nothing  but  political
 vindictiveness.  Politically  you  want
 to  see  that  whatever  was  done  by  the

 previous  government  is  undone  you
 want  to  shift  that  plant  from  Karna-
 taka.  The  Minister  was  pronouncing
 that  he  woulg  shift  the  location  of  the
 plant  from  here  to  another  place.  ३5
 there  any  policy  in  this?  Is  there  any
 ideology  or  is  there  any  principle?
 Has  this  Government  got  the  moral

 authority  to  exist  and  rule  this  coun-
 try?  This  is  a  question  to  be  discussed
 to-day.

 I  would  like  to  conclude  “by  saying
 as  te  how  the  economy  of  this  country
 is  ia  shambles  to-day.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.  Lak-
 kappa,  you  have  already  taxen  twenty
 minutes.  Your  party  has  given  me  a
 list  of  ten  more  members.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  Please  allow
 Ine  ten  minutes  more.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  am
 sorry.  Then  you  will  have  to  take
 your  seat.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  Allow  me
 oniy  two  minutes.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  will  give
 you  two  minutes  to  conclude.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  I  would  con-
 clude  in  two  minutes.  Sir,  the  Presi-
 dent’s  Address  has  also  faileq  to  take
 note  that  the  fabcist  forces  have  not
 only  been  organising  themselves  but
 also  being  supported  internationally
 and,  throughout  the  country,  there  is
 a  large-scale  violence.  These  activities
 are  in  the  sensitive  areas  of  our  coun-
 try.  We  have  brought  out  the  persons
 involved  in  that  and  how  these  fascist
 forces  are  raising  their  ugly  heads  in
 this  country  and  how  this  Government
 is  nurturing  them.  The  lives  of  the
 minority  sections,  the  harijans,  the
 musiims  etc.  are  not  safe  at  the  hands
 of  the  present  Government.  Is  there
 anything  mentioned  in  this  Address?
 Does  the  Government  want  to  see  that
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 the  people  of  this  country  are  saved
 from  such  fascist  forces  which  are  not
 only  throttling  the  very  basic  princi-.
 ples  of  democracy  but  also  the  herit-.
 age  and  culture  of  this  country.  They
 are  now  in  danger.  The  Presidert’s.
 Address  has  not  mentioned  anything  in
 regard  to  these  things.  J  may  tell  you
 that  the  people  will  rise  in  revolt.
 against  this  present  Government  ८०
 remove  such  fascist  forces  which  are-
 not  only  conducive  to  this  country  but
 they  are  against  the  interest  of  the
 nation  also.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.  Jeth--
 malani.

 SHRI  RAM  JETHMALANI  (Bombay:
 North-West):  Mr.  Deputy-Speaxer,.
 Sir,  I  have  listened  with  rapt  attention
 the  three  leading  speeches  delivered:
 in  opposition  to  the  Motion  of  Thanks
 —one  was  that  of  the  distinguished
 Leader  of  the  Opposition  himself,  ano--
 ther  of  my  young  friend,  Shri  Saugata
 Roy  and  the  last  that  of  Mr.  Lakkappa:
 who  has  just  concluded.

 Not  one  of  these  distinguished
 gentlemen  has  foung  anything  wurtn
 praising  either  in  the  President’s
 speech  in  what  the  Janata  Government
 proposes  to  do  or  what  the  Janata.
 Government  has  done  in  the  past.  The
 performance  of  these  three  distinguish-
 ed  gentlemen  reminds  me  of  a  book
 which  was  written  about  our  country
 many  Many  years  ago  by  Miss  Mayo.
 She  wrote  a  book  in  which  she  found
 nothing  worthwhile  about  India.  She
 condemned  everything  that  existeq  in
 this  country.  And  the  great  Gandhiji,
 the  Father  of  our  Nation,  had  a  very
 apt  description  to  make;  in  his  inimit-
 able  style,  he  called  it  the  report  of  a
 gutter-inspector,  If  Gandhiji  is  not
 unparliamentary,  I  would  suggest  that
 that  description  aptly  fits  all  the  three
 speeches  which  have  been  delivered
 by  these  gentlemen  on  the  opposition
 benches.

 Sir,  each  one  of  them.  particularly
 Mr.  Saugata  Roy,  went  to  the  extent
 of  saying  that  there  is  no  government
 at  all.  The  Janata  Government,  he
 says,  is  not  a  government.  For  so  long
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 they  have  associated  governments  with

 anarchy,  with  autocracy,  with  rule  of
 the  police,  with  detentions  without
 trial,  with  tortures  in  jail  and  with
 advancement  of  dynastic  ambition  that

 when  they  see  real  democratic  govern-
 ment  their  memory  fails  and  they  are
 not  able  to  recognise  the  government.

 Sir,  any  honest  person  who  reads

 the  President’s  Address  or  who  heard
 the  President’s  speech  will  see  that

 these  gentlemen  have  done  precisely
 what  they  accuse  the  distinguished
 President  of  doing,  namely,  to  sup-
 press  the  truth.  With  all  their  desire
 to  suppress  truth.  they  have  not  been
 able  to  suppress  the  very  wonderful

 ang  dynamic  achievements  of  the

 Janata  Government  about  which  they
 diq  not  have  the  courage  to  say  even
 one  word.  Can  they  deny  I  ask,  thet
 in  1977-78  we  witnesseq  a  growth  of
 national  income  of  7.4  per  cent  against
 .4  per  cent  in  the  last  year  of  Mrs.
 ‘Gandhi’s  rule?  Can  they  deny  that  an
 additional  irrigation  potential  of  26
 lakh  hectares  has  been  created  and  28
 lakh  hectares  additional  capac.ty  for
 irrigation  is  proposed  to  be  created  in
 the  next  year?  Can  it  be  denied-—and
 J  ask  those  who  beat  their  breast  about
 the  fate  of  Harijans  and  landless  in
 this  country—that  6.48  lakh  hectares
 of  lang  were  distributed  to  the  landiess
 half  of  whom  were  scheduled  castes
 and  scheduled  tribes?  Can  it  be  denied
 that  prices  of  essential  goods  and  com-
 modities  have  gone  down?

 AN  HON’BLE  MEMBER:  Of  which
 commodity?

 SHR]  RAM  JETHMALANI:  Can  _  it
 be  denied  that  the  security  ques
 which  existed  at  every  shop  do  not
 deface  our  urban  and  rura]  landscape
 now?  Can  it  be  denieg  that  industrial
 growth  of  7  to  8  per  cent  has  been
 achieved  ang  target  higher  than  that
 are  set  for  the  next  year?

 Sir,  a  brief  reference  was  made  by
 ‘Mr.  Stephen  to  the  fact  that  district
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 industries  centres  have  been  set-up.
 But  in  g  flourish  of  a  joke  he  dismissed
 them  as  meaningless.  He  said  they  are
 not  meant  for  the  purpose  for  which
 they  are  supposed  to  be  meant.  I  do
 not  understand  what  exactly  he  wanted
 to  convey  to  the  House.  We  started
 these  district  industries  centres  on  st
 May,  978  to  provide  impetus  and
 know-how  and  even  wherewithal  for
 promotion  of  small,  village  and  cottage
 industries  and  generally  to  support
 the  decentralised  industrial  sector.
 399  districts  exist  in  the  whole  o¢  India
 and  within  less  than  a  year  we  have
 succeeded  in  setting  up  246  district
 centres  out  of  which  more  than  half
 have  already  become  operational.
 Thirty-six  thousand  new  entrepreneu:s
 have  been  identified.  Ten  ‘thousand
 Project  profiles  have  been  prepared
 and  twenty-two  thousand  new  units
 have  already  been  established  out  of
 which  40  per  cent  are  small  scale  mits
 located  mainly  in  rural  and  semi-urban
 areas.  Can  it  be  denieq  that  once
 these  23,000  units  which  have  already
 been  established  get  going  to  the  ful-
 lest  extent  of  their  capacity  these  will
 generate  employment  opportunities?

 It  is  true  that  in  some  sense  there  is
 a  new  factor  which  hag  created  un-
 employment  because  a  large  nu:nbes  of
 people  who  were  employed  once  upon a  time  in  looting  the  nation  are  no
 longer  looting  the  nation  and  are
 therefore  unemployed  today!

 But,  let  me  say  this  for  the  ‘enefit  of
 the  distinguished  gentleman  from
 West  Bengal,  my  angrr,  young  friend,
 Mr.  Saugata  Roy.  10,000  sick  units
 have  been  identified  throughout  the
 country,  out  of  which  9,000  units  were
 in  West  Bengal  alone  and  these  have
 been  helped  to  get  back  upon  their
 feet.  But,  Sir,  somehow,  gratitude  is
 not  something  which  one  associates
 with  these  distinguished  gentlemen  of
 the  opposition.  I  thought  at  least  Mr.
 Saugata  Roy  should  not  have  justified
 the  jibe  of  the  great  Shakespeare  who
 said:

 “Blow.  blow  Thou  Wintry  Wind;
 Thou  are  not  so  unkind
 As  man’s  ingratitude”.
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 So,  that  is  ingratitude.  In  one  State
 to  which  he  belongs  9,000  sick  units
 have  been  put  back  upon  their  feet.
 And  yet,  the  Janata  Party  has  not
 received  even  one  single  word  of
 praise  from  these  gentlemen,  Becauce,
 to  give  praise  to  their  opponents  is
 not  their  habit.  Their  habit  is  only
 to  vilify  their  opponents  and  if
 possible  to  impnison  them  without
 trial.

 Sir,  the  President’s  Address  contains
 the  greatest  promise,  which  is  of  great
 relevance  to  this  country  and  to  the
 solution  of  our  problems.  The  Presi-
 dent’s  speech  promises  a  new  clinical.
 educational  and  legislative  base  for
 our  family  planning  programme.  We
 are  not  ashamed  to  take  up  family
 planning  merely  because  the  notorious
 heir-apparent  of  your  spiritual  leader
 was  once  upon  a  time  associated  with
 it.  We  will  go  on.  We  will  vigorously
 pursue  it.  But  we  will  not  do  it  in  the
 manner  in  which  it  was  done  before.
 We  will  first  create  a  proper  educa-
 tional  base  and  then  create  proper
 clinical  and  hospital  facilities  and  then
 do  this.  not  by  executive  fiat  or  the
 fiat  of  an  extra-constitutional  authori-
 ty;  bu  we  will  do  it  in  the  exercise  of
 the  legislative  sovereignty  of  this
 Parliament  by  providing  a  proper
 statutory  base  for  the  family  plaiun-
 ing  programme.

 And,  Sir,  not  one  word  of  praise  was
 given  for  our  foreign  policy,  our  main-
 ly  and  vigorously  pursued  independent
 foreign  policy  in  which  we  have  not
 kept  mum  when  those  with  whom  we
 desire  frindship  have  gone  wrong.

 Lately  we  have  embarked  upon  the
 very  exciting  task  of  making  peace
 with  our  neighbours  because  peace  w'th
 us  iS  an  imperative  necessily.  Uiless
 we  reduce  our  defence  expenditure  on
 armaments  and  on  the  army  we  are
 not  going  to  solve  the  problems  of  the
 poor  people  of  this  country.  In  pursuit
 of  that  noble  obective  we  want  to
 normalise  relations  with  every  neigh-
 bour  of  ours  and  even  China  which

 occupies  a  large  chunk  of  our  territory.
 And  yet,  while  we  were  in  the  process
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 of  normalising  relations,  when  we
 found  that  they  went  wrong,  we  did
 not  shut  our  mouth,  unlike  even  the
 great  Pandit  Jawaharlal  Nehru,  who
 shut  his  mouth  when  Hungary  and
 later  Czechoslovakia  were  attackca  by
 our  friends  the  Russians.  We  have  not
 kept  mum  even  about  the  Americans.
 We  have  gone  on_  record  and  we
 adviseq  them  about  some  of  the  things
 which  they  did  in  the  international
 sphere.  We  have  not  succumbed  to
 the  pressures  built  up  on  us  to  sign  the
 nuclear  nonproliferation  treaty.  Even
 to  our  Russian  friends  for  whom  we
 have  got  the  greatest  gratitude  and
 affection  we  have  gently  childed  then
 for  not  having  lived  up  to  their  obliga-
 tion  which  they  have  recently  under-
 taken,  to  observe  the  human  rights  in
 the  shape  of  the  Helsinki  Accord  of
 1975.  Even  to  them  we  have  diunec
 into  their  ears  that  this  is  not  some-
 thing  which  would  redound  to  their
 credit.  Human  rights  will  have  to  be
 respected.

 And,  Sir,  if  the  President’s  speech
 does  not  mention  a  few  facts,  the  few
 facts  which  we  have  not  mentioned,
 are  facts  of  which  the  Janata  Party
 and  the  government  should  be  proud.

 For  l  long  years  Mrs.  Gandhi  did
 not  ratify  the  UN  covenants  relating  to
 civil,  political  rights  and  the  economic
 and  culture  rights.  After  ll  years  we
 have  resurrected  those  c  vanarts
 from  the  Government’s  Archives  in
 which  Mrs.  Gandhi,  not  wedded  to
 democratic  ways  and  the  way  of  res-
 pect  for  human  rights,  had  put  it.
 Our  Government  has  ratified  those
 covenants  in  this  very  month  and  yet
 our  President  did  not  mention  this  in
 his  speech.  If  we  have  kept  back  facts
 they  are  facts  which  are  flattering  fo
 us,  But,  Sir,  not  a  single  fact  which
 is  against  our  interest  has  been  kept
 back  from  the  people  of  this  country.
 This  shows  our  great  confidence  in  the
 free  way  of  our  society,  that  our
 society  is  an  open  society,  that  the  way
 we  treat  our  citizens  is  a  matter  for
 everybody  to  come  and  look  into,  if
 they  want  to:  we  have  nothing  to  con-
 ceal  because  we  propose  to  conduct  our
 affairs  in  a  manner  in  which  every
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 civilised  Government  is  supposed  to
 conduct  itself  towards  its  own  citizens.

 Since  I  am  talking  of  foreign  policy,
 may  I  say  one  word  about  the  amend-
 ment  proposed  by  Shri  Banatwalla  in
 respect  of  Mr.  Bhutto?  I  do  not  accept
 of  the  attitude  of  my  own  Prime
 Minister  or  my  Foreign  Minister  when
 in  bald  terms  they  said  that  Mr.
 Bhutto’s  fate  is  a  matter  of  no  concern
 to  us,  Their  final  conclusion  may  be
 right,  but  let  me  say  this  to  correct
 them  for  the  future  that  the  way  a
 Government  treats  its  own  citizens  is
 really  and  primarily  a  matter  for  that
 Government  aione  and  the  doctrines
 of  Panch  Sheel  do  require  that  we  do
 not  interfere  with  the  internal  affairs
 of  others,  but  when  a  Government
 denies  basic  human  _  rights  to  any
 citizen—whether  that  citizen  is  a
 criminal  or  whether  he  is  an  innocent
 person—it  is  the  privilege,  it  is  the
 right,  it  is  the  international  duty  of
 every  civilised  Government  to  make  a
 pronouncement  upon  the  fate  of  that
 unfortunate  citizen,

 Having  said  this,  let  me  say  this
 about  those  who  are  beating  _  their
 breasts  about  Mr.  Bhutto,  I  wonder
 how  many  of  them  have  cared  to  read
 the  500  page  long  judgment  of  the
 Lahore  High  Court  and  how  many  of
 them  have  cared  to  read  the  four
 judge  majority  judgements  and  the
 three  judge  minority  judgements.  We
 shall  not  allow  ourselves  to  be  over-
 taken  by  what  Shri  Banatwalla  called
 the  popular  feeling  in  this  country.
 Shrimati  Gandhi  or  Shri  Banatwalla
 do  not  reflect  the  popular  feeling  of
 this  country  and  I  make  bold  to  say
 that  there  is  nothing  in  the  political
 career  of  Shri  Bhutto  throughout  his
 whole  life  which  evokes  or  deserves
 either  the  gratitude  or  the  respect  of
 any  right  thinking  Indian.  More  than
 once  he  masterminded  invasion  of  this
 country  and  when  our  plane  was
 hijacked,  like  a  common  street  loafer,
 he  presideqd  at  the  burning  of  that
 plane  in  the  streets  of  Lahore:  he
 presided  at  that  ceremony.  He  is  one
 person  who  had  a  chance  to  usher  back
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 democracy  and  the  rule  of  law  in  his
 own  country,  but  he  did  not  do  so;.
 insteaqd  he  continued  the  .inaitial  law
 regime.  Some  people  who  are  today
 taiking  about  Shri  Bhutto  unfortunate--
 ly  see  common  characteristics  between
 Shri  Bhutto  and  themselves  and  per-
 haps  they  are  also  having  premoni-
 tions  of  the  common  fate  which  awaits.
 them.  Both  he  and  Mrs.  Gandhi,  for
 examples  have  already  landed  thein-
 selves  in  jail  by  reason  of  thcir  politi-
 cal  misdeeds  committed  at  a  time  when
 they  wieldeg  political  power  in  the  two
 countries.

 The  distinguished  Shri  Stepher
 taiked  of  the  social  tension  of  which
 President,  according  to  him,  has  made
 no  mention.  Let  me  say  in  one  sen-
 tence  thai  the  tensions  of  which  he
 speaks  will  not  come  to  an  end  un-
 less  the  Chief  fountain-head  of  those
 tensions  is  politically  liquidated  and
 no  longer  struts  like  a  peacock  on  the
 political  stege  of  this  country.  When
 a  plane  of  the  Indian  Airlines  is  hi-
 jacked  from  one  city  to  another  by
 our  own  citizens,  a  thing  which  has
 never  happened  before  in  the  history
 of  this  country,  if  a  crime  like  this
 and  a  great  and  atrocious  crime  like
 this  is  committed,  and  if  a  Leader  of
 an  Opposition  Party  gets  up  and  says
 that  this  is  an  innocent  prank,  then
 why  do  yuu  blame  people  if  they  con-
 sider  the  murder  of  some  socially  in-
 ferior  people  as  some  kind  of  sport
 in  which  they  indulge?  It  is  your  at-
 titude  to  crime  which  gires  an  impe-
 tus  to  crime  and  unless  you  get  rid
 of  that  attitude  to  crime.  you  are  not
 going  to  remove  the  social  tensions
 that  you  talked  about.

 My  friends  talked  of  being  lack
 of  oneness  in  the  country.  The
 people  ०१  this  country  are  one;  it  is
 only  politicians,  hungry  for  power,
 who  seer  to  divide  the  people  of  this
 country.  I  have  travelled  in  the
 South.  I  have  encountered  nothing
 but  affection  and  respect  whenever  I

 have  talked  to  the  people  in  the
 South.  It  is  politicians  who  seek  to
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 drive  a  wedge,  and  it  is  politicians
 who  wish  to  divide  this  country  for
 their  own  nefarious  political  purposes
 and  their  political  ends.  And  they
 will  meet  the  Waterloo  that  they  de-
 serve;  and  the  people  of  India  shall
 ‘survive  and  they  shall  survive  as  one
 single  unified  entity  for  the  admira-
 tion  of  the  whole  world,  and  to  the
 utter  consternation  of  those  politicians
 who  think  otherwise.  It  is  true  that
 there  is  some  difficulty  about  the
 language  problem;  but  I  wish  to  say
 this,  that  the  people  in  the  South  are
 not  oppsed  to  Hindi  at  all.  People
 in  the  South  want  Hindi,  but..

 SHRI  K,  P.  UNNIKRISHNAN  (Ba-
 dugara):  Who  says  so?

 SHRI  K.  GOPAL  (Karur):  Who  said
 it?

 SHRI  RAM  JETHMALANI:  On  the
 other  hand,  let  me  say  to  those  of  my
 friends  who  want  Hindi  to  spread  as
 the  national  language  of  the  whole
 country,  that  a  language,  and  a  natio-
 nal  language,  grows  upon  the  tongues
 of  the  people.  It  grows  in  the  hearts
 of  the  people.  It  cannot  be  artificial-
 ly  manufactured  in  a  linguistic  labo-
 ratory  and  then  pushed  down  the
 throats  of  other  people.  The  less  we
 talk  about  the  spread  of  Hindi,  the
 more  speedily  is  it  going  to  spread.
 I  have  ro  doubt  that  one  day,  if  we
 stop  talking  about  the  spread  of  Hindi.
 it  will  come  to  occupy  the  rightful
 place—which  belongs  to  that  Jangu-
 age.  °

 My  friend  Mr.  Stephen  talked  about
 smuggling  and  the  growth  in  the  vo-
 lume  of  black  money.  Let  me  say
 this  to  him,  that  at  the  heyday,  at  the
 peak  of  smuggling,  an  expert  com-
 mittee  reported  that  Rs.  500  crores
 worth  of  smuggling  took  place  every
 year.  And  yet—I  hope  I  am  not  be-
 traying  any  official  secret—recent  in-
 vestigations  have  disclosed  that  cor-
 rupt  public  servants,  protected  by  the
 previous  regime,  have  looted  this
 country  in  one  single  transaction,  in
 One  single  deal,  of  more  foreign  ex-
 change  than  all  the  smugglers  of
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 India  put  together  could  loot  the  coun-
 try  in  one,  whole  year.  The  House
 may  await  with  interest  the  results
 of  these  investigations  which  will
 cause  surprise  to  those  who  are  talk-
 ing  of  smugglers,  but  do  not  talk  of
 those  great  dacoits  who  have  looted
 this  country  systematically  for  a  long
 time.

 One  of  the  tensions  that  were  talk-
 ed,  abovt,  was  the  tension  between
 the  urban  and  the  rural  areas,  and
 between  industry  and  agriculture.  Our
 Government  believes  that  industry
 and  agriculutre,  under  the  policy  of
 our  Government  constitute  the  facets
 of  a  single  economic  unit;  the  city
 and  the  village  can  grow  in  economic
 inter-dependence  alone;  and  the  pros-
 perity  of  one  is  the  necessary  condi-
 tion  for  the  prosperity  of  the  other.

 When  I  think  of  the  kind  of  criti-
 cism,  and  the  kind  of  critics  which

 exist,  of  our  Government—we  are  all
 for  a  strong  Opposition  and  I  have
 such  great  respect  for  the  intellectual
 attainments  and  the  lively  imagina-
 tion  of  these  three  distinguished  gen-
 tlemen  whom  I  have  mentioned—I
 wish  I  could  muster  a  little  respect
 for  their  adherence  to  truth  and  to
 facts.  The  quality  of  their  criticism—
 to  criticize  is  easy,  and  to  destroy  is

 easier;  but  to  construct  something  and
 to  suggest  a  solution  to  the  country's
 problems  is  much  more  difficult—con-
 vinces  me  that  they  act  like  a  Jegless
 man  who  wants  to  teach  others  how
 to  run.  And  it  is  critics  like  you  who
 made  the  popet  say,  about  all  critics
 in  general:

 “Hot,  envious,  noisy,  proud

 the  scribbling  fry;

 Burn,  hiss  and  bounce,

 waste  paper,  stink  and  die.”

 That  is  true  of  my  3  learned  friends
 who  have  just  spoken.

 MR.  DEPUTY  SPEAKER:  I  think
 we  will  take  up  now,  the  Private
 Members’  Business,  although  we  have
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 (Mr,  Deputy-Speaker]
 still.  one  minute  to  go.  Mr.  Gomango
 will  now  move  the  report  of  the  Com-
 mittee  on  Private  Members’  Bills  and
 Resolutions.

 35.29  hrs.

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEM-
 BERS’  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 TWENTY-SEVENTH  REPORT

 SHRI  GIRIDMHAR  GUMANGO  (Ko-
 raput):  I  beg  to  move:

 “That  this  House  do  agree  with
 the  Twenty-seventh  Report  of  the
 Committee  on  Private  Members’
 Bills  and  Resolutions  presented  to
 the  House  on  the  2ist  February,
 1979.”

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  this  House  do  agree  with
 the  Twenty-seventh  Report  of  the
 Committee  on  Private  Members’
 Bills  and  Resolutions  presented  to
 the  Hous:  on  the  2lst  February
 1979.”

 The  motion  was  adopted:

 SOIL  CONSERVATION  BILL*

 SHRI  D.  D.  DESAI  (Kaira):  I  beg
 to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill
 to  provide  for  the  protection  of  land
 resources  against  soil  erosion,  and  for
 other  purposes.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:
 questior.  is:

 The

 “That  leave  be  granted  to  intro-
 duce  a  Biil  to  provide  for  the  pro-
 tection  of  land  resources  against
 soil  erosion,  and  for  other  pur-
 poses.”

 The  motion  was  adopted:

 SHRI  D.  D.  DESAI:  I  introduce  the

 Bill,
 हु
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 CONSTITUTION  (AMENDMENT)
 BILL*

 (Amendment  of  Article  9)

 SHRI  SAUGATA  ROY  (Barreck-

 pore):  I  beg  to  move  for  leave  to  in-

 troduce  a  Bill  further  to  amend  the

 Constitution  of  India.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:

 question  is:

 The

 “That  leave  be  granted  to  intro-
 duce  a  Bill  further  to  amend  the

 Constitution  of  India.”

 The  motion  was  adopted:

 SHRI  SAUGATA  ROY:  I  introduce

 the  Bill,

 PREVENTION  OF  BIGAMOUS

 MARRIAGES  BILL*

 डा0  रामजी  सिह  (भागलपुर  )  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  मैं  प्रस्ताव  करत।  हूं  कि  द्विविवाह  क॑  निवारण
 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पूरः  स्थापित
 करने  को  ग्रनुमति  दी  जाये  t

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:

 question  is:

 The

 “That  leave  be  granted  to  intro-

 duce  a  Bill  to  provide  for  the  pre-
 vention  of  bigamous  marriage.”

 The  motion  was  adopted:

 ti  राम  जो  सिंह :  मैं  विधेयक  को  पुरः
 स्थापित  करता  हुं  ।

 *Published  in  Gazette  of  India
 dated  8-2-1979.

 Extraordinary,  Part  II,  Section  2,
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 PLANNING  AND  CEILING  OF
 TIME  IN  CRICKET  MATCHES  BILL

 -  Bo  रामजों  सिह  (भागलपुर):  उपाध्यक्ष  महोदय,
 में  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  क्रिकेट  मैचों  के  खेल  में  श्रों  यीजन
 तथा  भ्रधकितम  समय  सीमा  के  नियतन  का  उपबंध
 करने  बाले  विधेयक  को  पुर:  स्थापित  करनें  की  भ्रनमति
 दी  जाये।

 हु

 MR:  DEPUTY-SPEAKER:  Motion
 moved:

 “That  leave  be  granted  to  intro-
 duce  a  Bill  to  provide  for  the  plann-
 ing  and  fixation  of  ceiling  of  time
 in  the  play  of  Cricket  matches.”

 श्रो  विजय  कुमार  मल्होत्रा  (दक्षिण  दिल्ली  )  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  में  इण्ट्राडक्शन  की  स्टेज  पर  इस
 थिल.  का  विरोध  करने  के  लिए  खड़ा  झा  हूं  ।
 ाम  तौर  पर  इंट्रोडक्शन  की  स्टेज  पर  प्राइबेट  मेम्बस
 बिल  को  भपोड  नहीं  किया  जाता  ।  पर  यह  बिल
 जिस  तरह  से  पेश  किया  गया  बह  भ्रगर  यहां  पर
 इंटोहबल  होता  है  तो  न  सिफ  इस  मुल्क  में  बल्कि
 सारी  दूतियां  में  हम  एक  ऐसी  पोजीशन  में  भ्रा  जायेंगे
 जिसे  में  बहत  ही  उपहासास्पद  श्ौर  रिडिक्लस
 पोजीशन  समझता  हूं।  ऐसी  स्थिति  श्स  से  बनेगी।
 इस  बिल  को  प्राप  देखें,  कांस्ट्रीट्र4शनल  तौर  पर  मैंने
 इस  को  झपोज  नहीं  किया  हालां  कि  यह  सबजक्ट  जो

 स्पोर्ट्स  का  है  यह  सिर्फ  स्टेट्स  का  है  भ्रौर  अंडर  दि

 कास्ट्रीड्  यशन  सिर्प  स्ट्रेट  लेजिस्लेचर  ही  इस  के  ऊपर
 डिस्कशन  कर  सकता  है  या  स  ह 10  एनैक्ट  कर  सकता  है।
 बैसे  भी  यह  फण्डा-  मेण्टल  राट्रट्रस  के  भी  खिलाफ
 है  और  बाकी  सब  चीजों  के  भी  खिलाफ  है

 इस  बिल  में  यह  कहा  गया  है  कि  क्रिकेट  का  खेल
 सिर्फ  दो  घण्टे  क ेलिए  कर  दिया  जाय  और  कोई  खिलाड़ी
 श्रगर  इस  को  दो  घधण्ट्रे  से ज्यादा  खेले  तो  उस  को  एक
 साल  की  सजा  दी  जाय  |  इन्होंने  बढें  यूज  किया  है
 जिकेट  ।  क्रिकेट  कं  बजाप  यह  कोई  भी  और  खेल
 रखते,  गल्‍ली  हंशा  रखते  या  बाल  एण्ड  बट  की  बात
 करते  तो  बात  समझ  में  श्राती  7  परन्तु  क्रिकेट  का
 खेल  एक  ट्ंटरनेशनल  खेल  है  जिस  से  ्त्स  बनाने  का
 झधिकार  सिप,  इंटरनेशनल  क्रिकेट  एजेंसी  को  है,
 झौर  किसी  एजेंसी  को  इस  का  श्रधिकार  नहीं  है  |
 इसलिए  क्रिकेट  की  बात  कहना  और  उस  के  साथ  यह
 बात  कहना  कि  यह  दो  घण्टे  ही  होगा,  ये  दोनों  बातें  एक
 दूसरे  के  विग्ड  हैं।  श्राप  यह  भी  देखेंगे  कि  जो
 प्लोलम्पिक  चाटूर  है  जिस  को  इस  देश  ने  भी  माना
 है भोर  सब  देश  मानते  हैं  उस  में  भी  यह  लिखा
 गया  है  कि

 “NC4  must  be  autonomous  and
 must  resist  all  pressures  of  any  kind
 what  soever,  whether  of  a  political,
 religious  or  economic  nature:  In

 pursuing  their  objectives,  they  may
 cooperate  with  private  or  govern-
 ment  organisations:  However,  they
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 may  never  associate  themselves  with
 any  undertaking  which  would  be
 in  conflict  with  the  principle  of  the
 Olympic  movement  and  with  the
 rule  of  the  IOC.”

 में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  कोई  श्रप्तिकार
 ही  इस  बात  का  नहीं  है  कि  हम  इस  तरह  की  कोई
 चीज  करें ।  जो  इंटरनेशनल  बाडीज्  हैं  खेलों  की
 वहीं  इस  को  कर  सकती  हैं।  कल  को  इस  तरह
 का  कोई  रेजोल्लूशन  भ्रा  सकता  है  कि  इंटरनेशनल
 शतरंज  जो  होती  है  वह  सिर्फ  is  मिनट  होनी
 चाहिये  ।  श्र  खेलों  के  बारे  में  भी  इस  तरह  की
 बात  लायी  जा  सकती  है।  इसलिए  में  समझता
 हूं  कि  इस  तरह  की  बात  कहना  बिल्कुल  ही  गलत  है।
 श्रगर  कहीं  इस  हाउस  में  यह  बिल  इंट्रोड्यूस  हो  जाता,
 इस  पर  डिस्कशन  होता  श्रौर  इस  क  बारे  में  दुनिया
 भर  में  यह  बात  जाती  तो  बहुत  ही  गलत  बात  होती

 में  उन  की  यह  बात  समझा  सकता  हूं  कि  वह  यह
 कहें  कि  क्रिकेट  पर  टाइम  वेस्ट  होता  है  तो  उस  के
 लिए  बह  मास  मीडिया  को  रिक्वेस्ट  करें  कि  उस  को
 इतनी  तबज्जह  न  दें  जितनी  हाकी  को  या  दूसरे  खेलों
 को  दी  जाती  है।  मैं  यह  भी  समझ  सकता  हुं  कि
 हम  अपनी  सरकार  से  अनरोध  करें  कि  हम  दूसरे
 खेलों  पर  ज्यादा  रुपया  खर्च  करें,  इस पर  कम
 खच  करें।  उन्होंने  यह  कहा  कि  यह  सोशलिस्ट
 कन्ट्रीस  में  नहीं  खेला  जाता  इसलिए  इस के  बारे  में
 बैन  लगाया  जाय  1  प्रिकेट  तो  श्रमेरिका  में  भी  नहीं
 खेला  जाता,  कैनाडा  में  भी  नहीं  खेला  जाता,  दुनिया
 के  बहुत  मे  देशों  में  नहीं  खेला  जाता,  कसी  दूसरे
 मुल्क  ने,  हिटलर  या  मुसोलिनी  ने  भी  जहां  यह
 खेल  नहीं  खेला  जाता  था,  इस  तरह  का  कोई  रेजो-
 ल्यशन  पास  नहीं  किया  कि  अगर  कोई  इस  तरह  का
 खेल  खेलेगा  तो  उस  को  एक  साल  की  सजा  दी
 जायगी

 उन्होंने  कहा  कि  हिन्दुस्तान  ने  बहत  से  मामलों
 में  पहल  की  है  तो  उस  को  इस  मामले  में  भी  पहल
 करनी  चाहिए  ।  में  कोई  जरूरी  नहीं  समझता  कि
 हिन्दस्तान  को  मूर्खता  के  मामलों  में  भी  पहल  करनी
 चाहिये।  इस  तरह  की  कोई  चीज  करना  बहुत  ही
 गलत  चीज़  होगी।  मैं  श्रनुरोध  करता  हूं  मेम्बर
 से  भी  कि  वह  इस  बिल  को  फौरी  तौर  पर  वापस
 ले  ले,  इस  के  हंटोडकक्‍शन के  लिए  ज़िद न  करें।  अव्वल
 तो  बह  प्रनकांस्टीटय्रशनला  है  लेकिन  उस  प्वाइंट  पर
 में  जा  नहीं  रहा  हूं  क्योंकि  श्राप  नेइस  को  एलाऊ  कर
 दिया  और  कमेटी  ने  भी  एलाउ  कर  दिया  ।  मेरी
 समझ  में  नहीं  आया  कि  दोनों  ने  कैसे  इस  को  एलाऊ
 कर  दिया।  (व्यवधान  )

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA
 (Delhi  Sadar):  I  do  not  want  to  dis-
 cuss  the  merits  of  the  case  because  I
 agree  with  Shri  Malhotra  that  we  will
 be  a  laughing  stock  if  we  allow  this
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 Bill  to  be  introduced.  I  could  not
 understand  what  is  ‘yojna  badh’  and
 ‘samaya  bach’,

 में  हिन्दी  भ्रच्छी  तरह  समझता  हूं  लेकिन  समयबद्ध
 क्या  होता  है?

 इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  जो  बिल  कांस्ट्रीट्रयूशन
 ों  खिलाफ  है,  जो  हमारा  सब्जेक्ट  नहीं  है,  जो  स्टेट
 सब्जेक्ट  है  बल्कि  स्टेट  सब्जेक्ट  भी  नहीं  है,  यह  तो
 इण्टरनेशनल  सब्जेक्ट  है  जिसकी  वजह  से  इसके
 करे  में  कोई  कानून  बनाने  का  अधिकार  इस
 पालियामँट  को  नहों  है  ।  में  चाहूंगा  कि  श्राप  इस
 बिल  के  हट्रोडक्‍शन  को  एलाउ.  मत  करें।  यह
 प्रनकांस्टीट्रगूशनल  भी  है,  इल्लीगल  भी  है  इसलिए
 मेरा  कहना  है  इसको  लाने  से  दुनिया  के  सामने
 हमारी  पालेमिष्ट  का  मजाक  बनेगा  ।  लोग  सोचेंगे
 क्या  पालेमेण्ट  के  पास  इसके  अलावा  झऔर  कोई  काम
 हो  नहीं  है।

 PROF.  F.  G.  MAVALANKAR
 (Gandinagar):  I  fully  realise  that  the
 time  for  private  Members’  business
 is  the  time  for  proposing  all  sorts  of
 interesting  ideas,  original  ideas,  even
 eccentric  ideas.  We  are  all  wedded  to
 these  things;  this  is  meant  for  that.
 Therefore,  I  can  appreciate  ail  that
 my  friend  Dr.  Ramji  Singh,  says,  with-
 out  agreeing  with  him  at  all,  from  his
 point  of  view  about  cricket,  about  the
 waste  of  time.  In  the  Statement  of
 Objects  and  Reasons,  he  says:..“It  is
 indeeq  a  vulgar  show  of  cultural  pur-
 suits.  It  reminds  one  of  the  ugly  bull
 and  bird  fight  or  3  fight  between  a
 man  and  a  tiger  and  so  on”.  I  do  not
 know  whether  he  has  seen  cricket
 matches  enough,  the  game  enough  be-
 fore  coming  to  this  judgement.  But
 my  main  objection  is  this.  |  want  to
 seek  your  guidance.  You  are  the  Chair-
 man  of  tha  Ccmmittee  on  Private
 Members’  Bills  and  Resolutions  and
 that  is  why  I  want  your  guidance.  In
 the  second  para  he  says:  “It  is  the
 duty  of  the  government  to  plan  and  fix
 a  ceiling  of  time  in  cricket  matches.”
 Is  it  ceiling  on  income  or  ceiling  on
 land?  How  does  the  government  come
 into  the  picture  st  ol?  Moreover  if
 in  our  Constitution  it  comes  under
 the  State  list,  then  the  Central  Govern-
 ment  may  come  in  by  way  of  guiding
 the  state  governments.  In  no  way
 whatsoever,  this  comes  under
 the  purview  of  any  government  in
 any  country  in  the  world.  Therefore,
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 I  request  you  to  direct  our  friend,
 whom  I  respect  for  his  frank  and  good
 views  on  many  other  matters,  to  br-
 ing  up  this  matter  not  in  the  form  of
 a  Bill,  but  perhaps  in  the  form  of  a
 resolution.  A  resolution  can  come  here
 and  it  can  be  discussed  whether  cric-
 ket  is  good  or  bad,  what  other  games
 could  be  brought  in.  But  to  bring  in
 this  kind  of  a  Bill,  to  bring  in  the
 government,  I  think  a  Member  can
 have  no  justification.  I  seek  your  gui-
 dance.

 SHRI  SAUGATA  ROY  (Barrack-
 pore):  I  want  to  ask  you.  whe-
 ther  the  objection  to  the  introduction
 of  this  Bill  has  been  made  on  the
 ground  that  it  is  beyond  the  Consti-
 tution,  in  which  case  a  full-scale  de-
 bate  will  be  called  for.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  He  _  has
 not  made  that  point.  It  has  not  been
 the  practice  in  the  Lok  Sabha  to
 discuss  constitutional  competence.
 Let  me  quote  Kaul  and  Shakdher’s
 Book:  “it  is  the  accepted  practice  in
 Lok  Sabha  that  the  Speaker  does  not
 give  any  ruling  in  connection  with
 any  Bill  as  to  whether  it  is  constitu-
 tionally  within  the  legislative  com-
 petence  of  the  House’  or  not.  The
 HouSe  also  does  not  take  a  decision
 on  this  specific  question  of  vires  of
 a  Bill.  It  is  open  to  the  Members  to
 expres,  their  views  in  the  matter
 and  to  addres;  arguments  for  and
 against  the  vires,  for  the  considera-
 tion  of  the  House.  Members  take  this
 aspect  into  account  in.the  stage  of
 motion  for  leave  to  introduce  a  Bill
 or  in  subsequent  motions  on  the  Bill.”
 Now  we  are  at  this  stage;  he  has  op-
 posed  it....(Interruptions).  You  can
 not  support;  only  those  who  are  op-
 posed  have  an  opportunity  to  speak.

 Does  the  Minister  want  to  say
 something?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  I  fully  support  the  _  state-
 ment  of  Mr.  Malhotra  and  Mr.  Gup-
 ta.  I  do  not  want  to  add  anything
 more.
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 हैं  ‘30  रासजोी  सिह  (भागलपुर  ye  उपाध्यक्ष
 महोदय,  प्रभी  यह  प्रवसर  नहीं  है  कि  इस  विधेयक
 के  मैरिट्स  श्रौर  डिमैरिट्स  पर  विचार  किया  जाये ।
 श्भी  तो  केवल  इतनी  ही  बात  है  कि  संविधान  के  तहत
 इस  को  प्रस्तुत  किया  जा  सकता  है  या  नहीं।  भारत
 के  संविष्टान  के  शेड्गल

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  That  is
 not  the  question.  The  question  is
 whether  leave  is  to  be  granted.

 डा0  रामजी  सिह  :  यह  जो  प्रभी  कहा  गया
 है  कि  राज्य  की  सूची  में  है,  यह  गलत  बात  है  t
 यह  7वें  शेड्यूल  के  25वें  खण्ड  में  है

 Education,  including  technical  edu-
 cation  and  medical  education.

 झौर  एज्कंशन,  सोशल  वेलफेझ्नर,  स्पोर्ट. स  पे  सब  एक
 ही  मिनिस्ट्री  में  हैं।  शिक्षा  मंत्री  जी  को  मालूम  होना
 चाहिए  कि  झाल  इण्डिया  कौन्सिल  आफ़  |  स्पोर्ट्स को  टेस्ट  मैच  की  परमीशन  गवनंमेंट  ग्राफ़  ,इण्डिया
 देती  है।  शायद  शिक्षा  मंत्री  जी इस  बात  को  भूल

 गये  हैं  ज़रा  इस  को  याद  कर  लें ।  The
 all  India  Council  of  Sports  advise  the
 Ministry  of  Education  on  matters
 pertaining  to  promotion  and  develop-
 ment  of  sports  and  games  in  the  coun-
 try.  Grants  are  made  by  the  Centre
 to  the  States  Sports  Councils.

 “MR.  DEPUTY-SPEAKER:  It  says
 ‘development  of  sports’.

 डा0  रासजो  लिहद  :  में  इतना  ही  कहना
 चाहता  हूं  कि  पहले  ठो  यह  संविधान  से  सम्मत  है
 दूसरे  एजकेशन  मिनिस्ट्री  के  भ्रण्डर  है,  तीसरे  टेस्ट  मेच
 की  गवर्नमेंट  ऑफ़  इण्डिया  देती  है,  ग्राण्ट
 भी  गवनंमेण्ट  देती  है  और  उस  के  बाद  जैसा  मेरे
 मित्र  मल्होत्रा  साहब,  वह  मेरे  बड़े  श्रद्धेय  व्यक्ति  है,
 उन  को  ज्यादा  मालूम  होगा  कि  यह  झौपनिवेशिक
 संस्कृति  का  पर्यावश्ष  है,  श्र  समूचे  देश  का  काफ़ो
 समय  बरबाद  करता  रहता  है  1  मैने  यह  नहीं  कहा
 है  कि  क्रिकेट  को  खत्म  किया  जाये,  लेकिन  यदि
 हाकी  एक  घण्टे  मैं  खेली  जी  सकती  है,  फुट-बाल
 एक  घब्ट्रे  में  खेली  जी  सकता  है  तो  इस  के  लिए
 शाप  दो  घण्टे  रख  दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय,
 गुद

 च  में  यह  एक  समाज-
 वादी  समाज  का  प्रपमान  है,  खेलने  वालों  के  प्रति
 कुछ  नहीं  कहना  चाहता  हूं,  लेकिन  जो  ग्रौपनिवेशिक
 देश  हैं,  जैसे  इंग्लेण्ड,  प्रास्ट्रेलिया,  उन  में  खेला  जाता
 है,  भ्रमरीका  में  नहीं  है,  सोशलिस्ट  कष्ट्रीज़  में  नहीं
 है।  हिन्दुस्तान  जैसे  देश  में  इतना  समय  दफ्तरों  में
 झौर  कालिजों  में  बरबाद  होता  है।  मैं  यह  नहीं  कहता
 कि  श्राप  इस  को  बन्द  कर  दी  दीजिये,  लेकिन  दो  घण्टे
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 निर्धारित  कर  दीजिए,  श्रगर  यह  नहों  हो  सकता  है
 तो  देश  का  बहुत  समय  बरबाद  होगा  ।

 में  चाहता  हूं  कि  इस  प्रस्ताव  को  आप
 स्वीकार  करें  और  जब  समय  श्रायेगा  तब  ऑ्राप
 इस  को  रिजैक्ट  कीजिएगा  या  कुबल  कीजियेगा,
 लेकिन  ग्रभी  बाधा  मत  डालिये।

 MR.  DEPUTY-SPEAKER;:  You  are
 not  withdrawing  it.  Then  I  will  have
 to  put  it  to  the  vote  of  the  House.

 The  question  is:
 “That  leave  be  granted  to  intro—

 duce  a  Bill  tg  provide  for  the
 planning  and  fixation  of  ceiling  of
 time  in  the  play  of  Cricket  mat-
 ches.”

 Those  in  favour  may  say  ‘Aye’.

 SOME  HON,  MEMBERS:  Aye.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Those
 against  may  say  ‘No’.

 SOME  HON.  MEMBERS:  No.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 Noes  have  it;  the  Noes  have  it.

 SOME  HON.  MEMBERS:  The  Ayes
 have  it.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Let  the
 lobbies  be  cleared.

 Lobbies  have  been  cleared  now.  I
 shall  again  put  it,

 जा0  रामजी  सिह  उपाध्यक्ष  महोदय,  सदन
 का  ध्यान  मैंने  अकृष्ट  किया  है  कि  क्रिकेट  के
 द्वारा  राष्ट्र  क ेसमय  का  भारी  अपव्यय  होता  है  प्रौर
 यही  मेरा  उद्देश्य  था  और  सदन  की  भावना  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  अपने  इस  प्रस्ताव  को
 विदड़ा  करता  हूं  ।

 PROF.  P,  6.  MAVALANKAR:  He
 declares  the  innings  closed.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Has  he
 the  leave  of  the  House  to  withdraw
 the  Motion?

 SOME  HON,  MEMBERS:  _  Yes.
 The  motion  was  by  leave,  withdrawn.
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 5.50  hrs.

 HOARDING  AND  PROFITEERING
 PREVENTION  BILL*

 wo  रामजो  सिह  (भागलपुर  )  :  मैं  प्रस्ताव
 करता  हूं  कि  दैनिक  उपयोग  को  भावश्यक  वस्तुभों  की
 जमाखोरी  तथा  उनमें  मुनाफ़ाखोरी  के  निवारण  का
 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने
 की  पनुमति  दी  जाये

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  leave  be  granted  to  in-
 troduce  a  Bill  to  provide  for  the
 prevention  of  hoarding  of  and
 profiteering  in  essential  commodi-
 ties  of  daily  use’,

 The  motion  wag  adopted.

 डा0  रामजो  सिह  में  विधेयक  को  पुर:
 स्थापित  करता  हुं

 HIGH  COURT  AT  ALLAHABAD  (ES-
 TABLISHMENT  OF  A  PERMANENT

 BENCH  AT  AGRA)  BILL*

 SHRI  SHAMBHU  NATH  CHATUR-
 VEDI  (Agra):  I  beg  to  move  for
 leave  to  introduce  a  Bill  to  provide
 for  the  establishment  of  a  permanent
 Bench  of  the  High  Court  at  Allaha-
 bad  at  Agra.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  leave  be  granted  to  in-
 troduce  gq  Bill  to  provide  for  the
 establishment  of  a  permanent
 Bench  of  the  High  Court  at  Alla-
 habad  at  Agra.”

 The  motion  was  adopted.

 Bills  introduced  332

 SHRI  SHAMBHU  NATH  CHATUR-
 VEDI:  I  introduce  the  Bill.

 COUNTRY  FISHING  BOATS  PRO-
 TECTION  BILL*,

 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU
 (Chittoor):  I  beg  to  move  for  leave  to
 introduce  a  Bill  to  provide  for  the
 protection  of  country  fishing  boats
 from  the  competition  of  motor  boats
 and  trawlers.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:;:  The
 question  is:

 “That  leave  be  granted  to  in-
 troduce  a  Bill  to  provide  for  the
 protection  of  country  fishing  boats
 from  the  competition  of  motor
 boats  and  trawlers.”

 The  motion  wag  adopted.

 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU:  I
 introduce  the  Bill.

 CENTRAL  SALES  TAX
 MENT)  BILL*

 (AMEND-

 (Amendment  of  section  2)

 SHRI  VINOD  BHAI  8B.  SHETH:
 (Jamnagar):  I  beg  to  move  _  for
 leave  to  introduce  a  Bill  further  to
 amend  the  Central  Sales  Tax,  1956.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  leave  be  granted  to  in-
 troduce  a  Bill  further  to  amend
 the  Central  Sales  Tax  Act,  1956.”

 The  motion  wag  adopted.

 SHRI  VINOD  BHAI  B.  SHETH:
 I  introduce  +  the  Bill.

 (23-2-1979,
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 CONSTITUTION  (AMENDMENT)
 BILL*

 (Amendment  of  Seventh  Schedule)

 SHRI  K.  GOPAL  (Karur):  I  beg
 to  move  for  leave  to  introduce  ag  Bill
 further  to  amend  the  Constitution  of
 India.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  leave  be  granteg  to  intro-
 duce  a  Bill  further  to  amend  the
 Constitution  of  India’’.

 The  motion  wag  adopted.

 SHRI  K.  GOPAL:  [I  introduce  the
 BILL

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)
 BILL*

 (Amendment  of  articles  343  and  344)

 SffRI  K.  GOPAL  (Karur):  I  beg
 to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill
 further  to  amend  the  Constitution  of
 India.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is-

 “That  leave  be  granted  to  intro-
 duce  a  Bill  further  to  amend  the
 Constitution  of  India’.

 The  motion  was  adopted.
 SHRI  6.  GOPAL:  I  introduce  the

 Bill,

 OFFICIAL  LANGUAGES  (AMEND-
 MENT)  BILL*

 (Insertion  of  new  section  3A,  etc.)
 SHRI  हू  GOPAL  (Karur):  I  beg

 to  move  for  leave  to  intrduce  a  Bill
 further  to  amend  the  Official  Langu-
 ages  Act.  1963;

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is.

 “That  leave  be  granted  to  intro-
 duce  a  Bill  further  to  amend  the
 Official  Languages  Act,  1963.”

 The  motion  was  adopted.
 =
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 SHRI  K.  GOPAL:  I  _  introduce  the
 BILL

 5.56  hrs,

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)
 BILL

 (Amendment  of  article  5l)  by  Shri
 Hari  Vishnu  Kamath,

 EXTENSION  OF  TIME  FOR  ELICITING
 OPINION

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH
 (Hoshangabad):  I  beg  to  move:  ‘

 “That  this  House  do  extend  upto
 the  Ist  March,  1980,  the  time  ap-
 pointeq  for  eliciting  opinion  on
 the  Bill  further  to  amend  the
 Constitution  of  India.”

 Mr,  Deputy-Speaker,  while  crav-
 ing  the  indulgence  of  the  House’  to
 move  my  motion,  seeking  to  extend
 up  to  the  Ist  March  980  the  time
 appointed  for  eliciting  opinion  on
 my  Bill  to  amend  article  5  of  the
 Constitution.  urging  the  Government
 to  endeavour  to  collaborate  with
 other  nations  for  the  early  formation
 of  ७  world  Constituent  Assembly  to
 draft  a  Constitution  for  a  world  Fe-
 deral  Government,  I  deem  it  my
 pleasant  duty  to  report  to  the  House
 certain  heartening,  even  heart-warm-
 ing  developments  that  have  taken
 place  during  the  last  few  months.

 Inside  our  great  country  hundreds,
 I  might  even  say  thousands,  of  opi-
 nions  have  poured  into  the  Lok  Sabha
 Secretariat  via  the  State  Govern-
 ments  and  the  Union  Territories,
 most  of  them  supporting  the  Bill.  As
 the  House  is  aware,  the  Lok  Sabha
 Secretariat  has  already  published
 Paper  No.  l,  embodying  a_  8009
 number  of  the  opinions  received  on
 the  Bill,  which  has  already  been  laid
 On  the  Table.  and  more  opinions  are
 pouring  in,  Even  yesterday  I  got  co-
 pies  of  the  opinions  sent  by  the  sig-
 natories,  by  citizens  of  India,  via  the

 *Published  in  Gazette  of  India  Ex
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 State  Governments  and  Union  Terri-
 tories  to  the  Lok  Sabha  Secretariat.
 That  is  one  reason  why  I  am  seeking
 leave  of  the  House  to  extend  the
 time.

 There  is  another  more  significant
 development,  and  that  is  that  the  Bill
 has  now  gone  round  to  other  count-
 ries  of  the  world,  to  several  national
 Parliaments  around  the  world.  As
 you  are  aware,  you,  Sir,  were  pre-
 sent  at  the  Conference  held  in  Sri
 Lanka  from  the  28th  of  December  to
 the  6th  of  January  last,  a  nine-day  con-
 ference,  to  discuss  this  issue  of  a
 World  Constituent  Assembly  and  a
 World  Federal  Government.  The
 conference  was  attended  by  dele-
 gates  from  about  35  countries  of  the
 world  and  there  were  about  230  dele-
 gate,  at  the  Conference.  It  was  a
 non-official,  non-governmental  con-
 ference,  but  I  am_  happy  to  report
 to  the  House  that  messages  wishing
 success  to  the  Conference  were  sent
 by  the  Prime  Minister  as  well  as  by
 the  Minister  of  External  Affairs)  and
 a  team  of  5  Members  of  our  Parlia-
 ment  was  led  by  you,  Sir,  at  this
 Conference.  I  do  not  wish  to  waste
 the  time  of  the  House  by  reading  in
 full  the  messages  sent  by  the  Prime
 Minister  and  the  External  Affairs  Min-
 ister  to  this  Conference  in  Colombo
 in  January  last,  but  a_  significant
 portion  or  part  of  the  External
 Affairs  Minister’s  message  was  as  fol-
 lows:

 ‘Let  us  hope  that  the  efforts  of
 people  hailing  from  different  parts
 of  the  world  united  in  their  deter-
 mination  to  achieve  the  cherished
 objective  of  one  world  will  before
 long  triumph  in  testimony  to  the
 victory  of  human  spirit  over
 frailty.”
 There  have  been  war  clouds

 again  in  some  parts  of  the  world  and
 that  ig  all  the  more  reason  why
 the  issue  of  World  Government  and
 World  Constituent  Assembly  be-
 comes  more’  imperative  and  more
 compelling  for  manking  to  save  the
 world  from  another  holocaust  or
 another  war  of  destruction,  I  am  not
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 going  into  that  because  this  is  nei-
 ther  the  time  or  the  place  to  discuss
 that  issue.  I  am  only  asking  today
 for  more  time  because  at  this  con-
 ference  in  Colombo  it  was  decided
 unanimously,  a  resolution  was  passed
 unanimously  gt  this  Conference  in
 Colombo.  I  will  read  the  relevant
 part  of  that  Resolution:

 “Resolves  that  members  of  Na-
 tional  Parliaments  of  the  various
 countries  should  be  urged  to  con-
 sider  two  complementary  _initia-
 tives  towards  a  Constitution  for
 World  Government:

 l.  To  introduce  jn  each  national
 parliament  g  Bill  similar  to  or  for
 the  same  purpoSe  85  that  introduc-
 ed  in  the  Parliament  of  India  by
 Shri  Harj  Vishnu  Kamath  in  July,
 1977,  and  now  being  debated  with
 much  support  in  the  Lok  Sabha  of
 India,  directing  the  Government  of
 India  to  collaborate  with  other  nae-
 tional  governments  in  convening  a
 World  Constituent  Assembly  to
 prepare  a  Constitution  for  Federal
 World  Government.”

 The  delegates  who  participated  in
 that  Conference,  Sir,  as  I  said  earlier
 included  5  Members  of  Parliament
 from  our  country,  I  mean  India’s
 Parliament  and  one  Member  of  the
 Australian  Parliament  a  former  Ca-
 binet  Minister  of  Australia,  Mr.  Gor-
 don  Bryan.  The  others  were  all  non-
 Members  of  Parliament  as  it  was  @
 non-official,  non-governmental  con-
 ference,  and  you  know,  Sir,  the  pro-
 ceedings;  you  were  there’  through-
 out  the  9  days,  you  were  present  at
 the  Conference  and  participateq  in
 the  Conference  and  you  know  very
 well  the  proceedings  in  detail  of
 that  9-day  Conference.  The  delegates
 who  had  assembled  in  Colombo  re-
 quested  you,  Sir,  and  me  also  that
 the  Bill  may  be  kept  pending  in
 India’s  Parliament  because  this  year
 is  slateq  for  action,  for  concrete  dy-
 namic  action  On  this  issue,  and  other
 national  Parliaments  are  already  tr’-
 ing  to  introduce  similar  Bills  in  theit
 Parliaments.  Already  Members  of
 Sri  Lanka’s  Parliament  have  promise?
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 you,  and  they  told  me  too  that  they
 will  do  everything  in  their  power  to
 introduce  the  Bill  in  Sri  Lanka  Par-
 liament;  so  also  in  the  Parliament  of
 Australia.  And  so,  around  the  world
 similar  Bills  will  be  introduced  this
 year.  And  therefore,  Sir,  I  would
 most  earnestly,  ang  in  a  spirit  of
 humility,  request  and  appeal  to  all
 Members  of  this  House,  right,  left
 and  centre,  to  extend  the  time  for
 eliciting  opinion  of  the  Bill  till  the
 Ist  of  March  1980.  Because  during
 this  whole  year  from  now  to  Decem-
 ber  there  will  be  Bills  introduced  in
 other  Parliaments  of  the  world,  Also,
 I  hope  more  opinions  will  be  pouring
 in  in  our  own  country  on  this  Bill  dur-
 ing  this  whole  year,  judging  by  the
 volume  that  has  already  arrived
 during  the  last  few  months,  and  are
 still  arriving.
 16,00  hrs,

 Besides,  there  is  a  body  called
 “World  Union”  in  India  which  has
 moved  in  this  matter  in  a  big  way,
 and  I  have  got  here  more  than  000
 signature,  supporting  this  Bill,  and
 the  support  indicated  for  the  Bill
 runs  as  follows:

 “We,  the  undersigned  citizens  of
 India,  having  carefully  read  the
 Constitution  (Amendment)  Bill,
 No,  65,  1977,  moved  in  the  Lok  Sa-
 bha  on  7th  April,  1978,  by  Shri  H.
 V.  Kamath,  seeking  the  insertion
 of  a  new  clause  (९)  to  the  article
 5]  of  the  Constitution  of  India,  en-
 dorse  fully  the  Statement  of  Ob-
 jects  and  Reasons  of  the  Bill.  ‘The
 Time  is  opportune,  nay,  ripe  for
 all  good  men  and  good  govern-
 ments  of  the  Worjq  to  get  together
 and  make  earnest  efforts  for  con-
 vening  a  World  Constituent  As-
 sembly  aS  8  preparatory  step  to-
 wards  the  establishment  of  a
 Parliament  of  Man  and  Federation
 of  the  World.  War  cannot  be  abo-
 lished,  nor  can  a  warm  living
 peace  descend  on  earth,  unles@
 such  a  world  order  based  on  World

 Law  is  firmly  founded’......  ”

 This  is  more  appropriate  today  be-
 cause  already  q  war  has  broken  out
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 the  other  day  and  only  a  World
 Government  could  have  prevented
 that  war.  Not  having  a  World
 Government,  that  war  has  broken-
 out  in  our  own  continent,  the  anci--
 ent  continent  of  Asia.

 I,  therefore,  move  the  motion.
 standing  in  my  name.  viz.:

 “That  this  House  do  extend
 upto  the  ist  March,  1980,  the  time
 appointed  for  eliciting  opinion  on
 the  Bill  further  to  amend  the
 Constitution  of  India.”

 I  commend  this
 wholehearteg
 House.

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  I  can  very  much
 appreciate  the  intention  of  my  hon.
 friend  about  a  World  Government.  A
 World  Government  is  certainly  desi-.
 rable,  but  I  do  not  know  if  it  is  in
 sight  nor  do  I  know  whether  it  is  go-
 ing  to  come  in  this  century.

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH:
 Be  optimistic.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  What  is
 the  meaning  of  reckless  optimism,  I
 do  not  understand,  Optimism  must  be
 there,  but  it  must  have  some  basis.
 More  over.  what  purpose  would  be  ser-
 ved  by  this  Clause  here?  We  have
 every  authority  to  collaborate  with
 other  people  if  we  want.  To  call  a  Con-
 stituent  Assembly,  it  does  not  require
 any  constitutional  amendment.  I  do
 not  know  what  constitutional  amend-
 ment  is  required.  Unless  it  is  decided
 that  a  World  Government  should  be
 formed,  how  can  a  Constituent  Assem-
 bly  be  called?  It  is  putting  the  cart
 before  the  horse.  Therefore,  I  request
 my  hon.  friend  not  to  press  for  this
 extension.  I  do  not  think  any  exten-
 sion  is  necessary  for  this.

 motion  for  the-
 acceptance  of  the

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH:  I
 am  afraid  the  Prime  Minister  has  not
 appreciated  the  position,  because  the
 Bill  has  already  been  introduced  and
 moved  and  the  House  has  accepted
 motions  appointing  the  time  for  eli-
 citing  of  opinion  on  the  Bill  not  once,
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 but  twice.  We  are  not  voting  on  the
 Bill.  It  is  being  circulated  all  over  the
 country  for  eliciting  opinion.  What  does
 the  Prime  Minister  lose,  what  is  the
 harm  in  getting  opinions?  We  are  not
 asking  for  a  vote  on  it,  nor  is  the
 House  asked  to  vote  on  it  now.  With
 his  large-heartedness  for  which  he
 is  well  known  J  am  Sure  he  would  not
 be  opposed  to  receiving  opinions  on
 the  Bill.  He  will  not  lose  anything,
 nor  will  the  Government  fall  if  the
 opinions  are  received,  the  heavens  will
 not  fall,  if  the  opinions  are  collected
 and  kept  in  record  here.

 It  will  serve  some  purpose.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  It  won't
 serve  amy  purpose.

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH:
 How  do  you  know?  I  also  know  equal-
 ly.  It  may  serve  some  _  purpose
 in  future.  It  may  not  serve  some  pur-
 pose  to  day.  You  and  I  are  mortals,
 mere  mortals.  Who  knows  what  is
 in  store,  what  God  has  destined  for
 the  world?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  He  wants
 to  propogate  the  idea.

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH:
 World  Government  is  not  for  us
 alone,  it  is  for  the  world.  I  am  sure  he
 has  faith  in  God,  firm  faith  in  God,
 implicit  feith  in  a  divine  destiny  for
 the  world;  one  world  he  believes  in
 about  that  I  am  sure:  he  has  indicated
 about  it  in  his  autobiography  also,  I
 believe.  How  it  will  come,  when  it
 will  corne,  we  may  not  know.  It  may
 come  within  ten  years,  within  5
 years  or  20  years.  Why  should  we  not
 have  public  opinion  on  this?

 MR.  WEPUTY-SPEAKER:  Let  us
 not  have  a  debate  on  this  because  it
 is  only  fur  extension  of  time.

 \
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 The  question  is:

 “That  this  House  do  extend  upto
 the  lst  March.  1980,  the  time  ap-
 pointed  for  eliciting  opinion  on  the
 Bill  further  to  amend  the  Constitu-
 tion  of  India.”

 The  motion  was  adopted.

 6.05  hrs,

 INDIAN  SOCIAL  DISPARITIES  ABO-
 LITION  BILL  BY  SHRI  ROOP  NATH
 SINGH  YADAV—Contd.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Before
 further  consideration  of  the  motion
 moved  by  Shri  Roop  Nath  Singh  Yadav
 is  resumed,  I  would  like  to  mention
 that  two  hours  that  have  been  allotted
 for  this  Bil]  have  been  already  ex-
 hausted,  anq  the  House  may  extend
 the  time  allotted  to  this  Bill.  Is  it  the
 pleasure  of  the  House  to  extend  the
 time  allotted  to  this  Bill  by  one  hour?

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA
 (Delhi  Sadar):  I  suggest  that  it  may
 be  extended  by  one  and  a  half  hours.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Is  it  the
 pleausre  of  the  House  to  extend  the
 time  allotted  to  this  Bill  by  one  and
 a  hal¢  hours?

 HON.  MEMBERS:  Yes.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The  time
 is  extended  by  one  and  a  half  hours.

 Shrimati  Ahilya  Rangnekar  was  to
 continue  her  speech.  She  is  not  here.
 Mr.  Chaturvedi.

 SHRI  SHAMBU  NATH  CHATUR-
 VEDI  (Agra):  Mr.  Deputy-Speaker,
 Sir,  I  have  gone  through  this  Bill,  I
 do  not  think  that  it  will  be  conducive
 to  promotion  of  the  feeling  of  nation-
 hood  or  integration  in  our  community.
 The  criterion  by  which  this  Bill
 should  be  judgeq  is  whether  these  re-
 servations  and  concessions  will  lead  to,
 as  I  said,  national  integration  and  as-
 similation  or  widening  the  gap  bet-
 ween  the  communities,
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 The  next  consideration  is  whether
 the  benefits  of  reservation  reach  the
 weakest  or  the  most  backward  sections
 of  the  cOmmunity  or  are  monopolised
 by  a  small  section  thereof,  whether  it
 creates  a  vested  interest  which  at  no
 time  in  the  foreseeable  future  the
 beneficiaries  will  be  prepared  to  fore-

 go  whether  it  is  ultimately  in  the
 interest  of  the  beneficiaries  themselves
 that  they  should  continue  to  walk  on
 crutches.

 Fifthly,  whether  these  reservations
 do  not  destroy  the  esprit  de  corps  of
 the  services  and  bring  down  their

 efficiency  and  morale.

 On  all  these  points,  I  think,  this
 Bill  will  prove  harmful.  What  has  been
 our  experience?  Concessions  once

 enjoyed  are  never  given  up.  We  have
 the  experience  of  our  own  country.
 We  gave  certain  concessions  and,  ul-

 timately,  they  went  on  and  on  and
 led  to  the  division  of  the  country.  The
 same  has  been  the  experience  of  other
 countries  also.  In  Czechoslovakia,  the

 Sudeten  minority  agitated  and,  ulti-

 mately,  it  led  to  an  armed  invasion

 and  the  outbreak  of  the  Second  World
 War.  This  has  been  the  history.

 All  the  other  concessions  which  the
 Backward  Classes  Commission  has  re-
 commended  are  welcome.  But  this

 particular  id@a  of  reservations  has  not

 been  countenanced  by  quite  a  number
 of  its  Members  also.  It  has  been  said
 in  the  Report  itself  in  a  minute  of
 dissent:

 “A  share  in  the  services  is  impor-
 tant  ag  the  services  represent  power
 and  prestige  but  considering  the  toal
 number  of  people  from  the  backward
 classes  who  might  come  in  through
 reservation,  I  fail  to  see  how  this
 give  it  a  new  lease  of  life.  If
 would  solve  the  larger  problem  of
 educational  and  social  backwardness
 of  the  backward  communities.  The
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 various  constructive  measures  sug-
 gested  in  the  Report  for  the  amelio-
 ration  of  the  backwarg  classes  will
 go  farther  in  helping  them  than
 the  reservation  of  a  few  seats.”

 This  is  another  observation  from Mr.  Arunangshu  De—he  is  not  a  mem-
 ber.  He  says:

 “By  making  the  caste  the  basis
 of  ameliorative  measures,  we  create
 vested  interest  in  an_  institution
 against  which  we  profess  to  be
 battleing  and  thus  unwrittingly
 give  it  a  new  lease  of  life.  It

 would  defect  teh  very  object  of  creat-
 ing  a  casteless  society.’

 I  would  like  to  quote  further  from
 the  minute  of  dissent  by  Dr.  Anup
 Singh.  He  says:

 “The  real  question  is  this.  Does
 the  system  freeze  the  present  caste
 and  social  divisions  or  does  it
 strengthen  those  feelings  and  retard
 progress  towards  larger  social  co-
 hesion?”

 On  all  these  grounds,  I  think,  this
 is  not  a  very  healthy  thing  to  do.  For
 example,  there  is  a  movement  in
 Bihar.  We  are  seeing  its  evil  conse-
 quences  and  it  seems  as  if  the  society
 were  disintegrating.  There  is  a  race
 for  concessions  and  reservations  on  this
 ground  or  that  ground.  If  the  feeling
 of  nation-hood  is  to  be  promoted,  then
 these  tendencies  have  to  be  stopped.
 It  may  appear  to  be  very  easy  and  ex-
 pedient,  at  this  time,  to  pass  this
 Bill  or  to  give  these  concessions.  But,
 as  I  said  in  the  beginning,  the  past
 experience  shows  that  it  will  be  sui-
 cidal,  I  think,  a  warning  uttered  py
 a  member  of  the  Commission,  Dr.
 Anup  Singh,  is  very  much  in  point.  I
 quote:

 “I  am  concerned  that  concessions
 of  reservations  in  the  name  of  caste
 or  class  will  weaken  the  sense  of
 Oneness  and  might  culminate  in  di-
 saster.  We  cannot  afford  to  repeat
 the  mistake  of  the  past.’
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 I  think  that  warn‘ng  has  to  be  heeded
 and  we  should  not  be  in  a  hurry.  We
 should  give  every  sort  of  incentive  to
 the  people,  every  sort  of  facility,  every
 sort  of  concession  to  bring  the  people
 to  the  right  level,  and  even  give  them
 concessions  in  industries  and  other
 things.  If  it  is  on  economic  basis,  they
 will  naturally  get  them,  but  every
 caste  or  community  should  not  try  to
 get  into  this  race  by  the  back-door.
 There  was  some_  justification  for
 reservation  for  Scheduled  Castes  be-
 cause  of  the  stigma  of  untouchability
 that  handicapped  them,  But  no  suca
 stigma  attaches  to  backward  classes:
 they  have  free  intercourse  with  other
 members  of  the  community.

 Thereforc,  I  think  that  this  Bill,  if
 it  is  passed  and  acteq  upon,  will  not
 be  in  the  interests  of  the  country,  and
 therefore  I  oppose  it.

 श्री  राम  नरेश  कुशवाहा  (सलेमपुर)  :  सभा-
 पति  जी,  में  सबसे  पहले  माननीय  रूपनाथ  सिह  यादव
 को  बधाई  देना  चाहता  हुं  और  उनका  झ्राभारी
 हैं  कि  उन्होंने  इस  प्रकार  का  बिल  यहां  पर  पेश
 किया ।  यह  कोई  मामूली  बिल  नहीं  है,  हस  बिल
 के  साथ  इस  देश  की  85  फीसदी  जनता  की  भावनायें
 जुड़ी  हुई  हैं,  उनका  भाग्य  जुड़ा  हुझा  है।  में
 आपसे  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  बहाना  चाहे
 जो  भी  हो,  उत्तर  प्रदेश  की  मरकार  के  भाग्य  का
 फंसला  भी  इसी  आधार  पर  हुआ  है  और  बिहार
 को  सरकार  का  फैसला  भी  इसी  धार  पर  होने  जा
 रहा  है।  जितना  भी  खून  खराबा  हुआ  है,  यह  तो
 आप  जब  भी  कभी  गरीब  को  कुछ  देने  के  लिए  जायेंगे
 ऐसा  ब्रादमी  जो  सर्वहारा  है,  उसको  श्राप  धन  देना
 चाहें,  शिक्षा  देना  चाहें,  नोकरी  देना  चाहें,  जमीन
 देना  चाहें  तो  इसी  तरह  के  बलवे  खड़े  होंगे  ।  श्राप
 किसी  से  कुछ  लेकर  ही  दूसरे  को  देंगे  तो  जिससे  झाप
 लेंगे  वह  शक्तिशाली  है,  उसके  पास  इस  प्रकार  की
 ताकत  है,  लिखने  के  लिए  अखबार  है,  बोलने  के
 लिए  वाणी  है,  चौराहे  पर  बैठ  कर  चुगल  करने  के
 लिए  बुद्धि  है  और  श्रच्छे  से  गअ्रच्छे  लोगों  को  खरीद
 कर  मनमाना  काम  कराने  के  लिए  धन  भी  है
 इसलिए  यह  सारी  बातें  तो  खड्टी  होंगी  ही।
 परन्तु  में  ऑ्ापसे  कहना  चाहता  हूं  कि  कानून  का
 पना  कोई  बर्थ  नहीं  होता  है  बल्कि  जो  कानून  को
 लागू  करते  हैं  वे  अपने  मन  के  मुताबिक  कानून
 का झरय  देते  हैं।  अगर  कोई  गरीब  झ्रादमी  किसी
 धनी  पर  एक  इंडा  चला  दे  तो  उसके  ऊपर  [323
 का  मुकदमा  चला  दिया  जायेगा  लेकिन  भ्रगर  एक
 धनी  आदमी  किसी  गरीब  को  रोज़  पीटा  करे  डंडे  से
 तब  भी  यही

 ्
 जायेगा  कि  यह  गैर-हस्तक्षेपीम

 भपराध  है--इसमें  हम  कोई  दखल  नहीं  दे  सकते  ।
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 झाप  इस  बात  की  कल्पना  करें,  जो  कि  कहीं  कहीं
 सही  भी  है,  कि  जिस  जाति  का  प्रादमी  प्रत्याबारी
 है  उसी  जाति  का  थानेदार  है,  उसी  जाति  का  सकिल
 इन्स्पेक्टर  है,  उसी  जाति  का  एस०  पी०  है,  उसी
 जाति  का  डी०  आई०  जी०  धौर  प्राई०  जी०  है  शौर
 उसी  जाति  का  पुलिस  मिनिस्टर  भी  है।  ऐसी
 दशा  में  क्‍या  झाप  उसको  न्याय  दिला  पायेंगे?
 नहीं  दिला  पायेंगे।  जब  तक  उन  कुरसियों  पर  हर
 तरह  के  लोग  नहीं  बैठेंगे  तब  तक  किसी  कानून  का  भी
 र्थ  गरीब  के  पक्ष  में  नहीं  होगा।  विद्यालयों  में  कई
 बातें  श्रापकों  ऐसी  मिल  जायेंगी  जहां  पर  मेहतर  की
 जगह  ब्राह्मण  की  नियुक्ति  हुई  है।  क्‍या  मेहतर
 के  लिए  भी  मेहतर  नहीं  मिल  सकते  हे?  क्या
 परासी  के  लिए  भी  क्वालीफाइड  प्रादमी  नहीं
 मिलते  हैं?  उन  लोगों  को  क्‍यों  नहीं  भरा
 जाता  है?  हरिजनों  का  कोटा  क्‍यों  नहीं  पूरा  किया
 गया  ?  में  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  भर्ती  करने
 वाले  हैं  वे  हरिजन  विरोधी  हैं,  पिछड़ा-वर्ग  विरोधी
 हैं,  मुसलमान  विरोधी  हैं  इसॉलिए  उनका  कोटा
 नहीं  भरा  जाता  |  में  भाप  से  कहना  चाहता

 हू  कि
 कानून  का  भ्र्थ  लगाने  के  लिए  उन  कुर्सियों  पर

 हों  को  बैठाना  पड़ेगा,  जिन  पर  समान  अवसर
 देकर  आज  तक  उनको  नहीं  बैठाया  जा  सका  है  t
 एक  झ्रादमी  सवेरे  से  चल  चुका  है,  घोड़े  पर  सवार
 हो  कर  गया  है,  दूसरे  को  झाप  पैदल  चलाना  चाहते
 हैं,  यदि  धोश  भी  दे  दीजिए,  तो  क्या  सवेरे  से  चले
 हुए  भ्रादमी  के  बरावर  पहुंच  सकंगा  ?  पांच  हज़ार
 वर्षों  से  जिन  का  प्रारक्षण  रहा  है  और  जो  आगे
 चले  गये  हैं,  उन  का  मुकाबला  ये  बेचारे  लोग  कैसे  करेंगे,
 समान  भ्रवसर  मिलने  पर  भी  कहां  कर  सकेंगे
 शझौर  वह  भी  जाप  कहां.  उनको  दे  रहे  हैं।

 में  हतना  ही  कहना  चाहता  हूँगा  श्राप  तामिलनाडह
 में  देखिए--वहां  की  भ्रसेम्बली  में  भ्राज  एक  भी  द्विज
 नहीं  है,  क्योंकि  इतनी  कटुता  पैदा  हो  गई  है  |
 उस  हवा  को  रोकने  के  लिए  कांग्रेस  की  सरकार  ने
 दक्षिण  भारत  में  प्रारक्षण  किया,  ताकि  वह  हवा  उत्तर
 भारत  में  न  फैलने  पाये,  लेकिन  वही  लोग  जिन्होंने
 भारक्षण  किया  था,  प्राज  उत्तर  भारत  में  उस  का
 विरोध  कर  रहे  हैं  |  में  श्राप  से  कहना  चाहता
 हैं  कि आरक्षण  का  विरोध  करने  का  नैतिक  अभ्रधिकार
 किस  को  है,  जो  इस  सदन  में  बेहे  हैं,  कितने  लोग
 हैं  ?  कांग्रेस  ने  जब  दक्षिण  भारत  में  विरोध  नहीं
 किया  तो  उत्तर  भारत  में  विरोध  क्‍यों  है  ?  जनता
 पार्टी  के  लोग  जिस  चुनाव  घोषणा-पत्र  के  भाधार  पर
 जीत  कर  झ्राये  हैं,  शअ्गर  रत्ती  भर  भी  उन  के  प्नन्दर
 ईमानदारी  है  शौर  वह  उसका  ईमानदारी  से  पालन
 करना  चाहते  हैं  तो  इसका  विरोध  नहीं  करना  चाहिय
 शौर  यदि  विरोध  करना  चाहते  हैं  तो  फिर  भ्रसेम्बली
 से  या  पालियामेन्ट  से,  अपने  पद  से,  इस्तीफा
 दे  कर  विरोध  करना  चाहिये  ।  लेकिन  भीतर-
 भीतर  सब  कुछ  किया  जा  रहा  है,  भीतर  से  विरोध
 किया  जाता  है  और  ऊपर  से  कहते  हैं  कि  धोषणा-
 पत्र  का  पालन  करेंगे--ये  दोनों  काम  एक-साथ  नहीं
 बल  सकते  हैं।

 झाज  जब  पिछड़ों  को  देने  की  बात  कही  जाती
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 है  तो  कहा  जाता  है  कि  पश्राथिक  प्राधार  पर  किया
 जाय-क्यों  ?  सभापति  महोदय,  19वीं  शताब्दी  में  दो
 महान  पुरुष--एक  यूरोप  में  शौर  दूसरे  हिन्दुस्तान
 में  पैदा  हुए।  वहां  माक्स  शौर  यहां  “स्वामी
 दयानन्द  सरस्वत्वी”  पैदा  हुए  I  माकक्‍स  के  सामने
 ईसाई  थे,  हिन्दुस्तान  की  जाति  प्रथा  उन  के  सामने  नहीं
 थी,  सहाँ  प्रौद्योगीकरण  हो  रहा  था,  इसीलिए
 उन्होंने  वहां  की  स्थिति  के  अनुसार  “माक्संवाद”
 का  सिद्धान्त  दिया,  भ्राथिक  श्राधार  पर  दिया  ny
 लेकिन  हिन्दुस्तान  में  स्वामी  दयानन्द  के  सामने
 पाखण्ड  था,  सनातन  धर्म  का  श्रत्याचार  था,  इसलिए
 उन्होंने  पाखण्ड  खण्डन  का  बीज  बोया,  आये  समाज
 की  स्थापना  की  |  प्रगर  मार्क्स  हिन्दुस्तान  में  होते
 तो  वे  भी  वही  करते  जो  स्वामी  दयानन्द  ने  किया  और
 रबामी  दयानन्द  यूरोप  में  होते  तो  वे  भी  वही  करते
 जो  मास  ने  किया ।

 कंबल  यह  कहने  से  काम  चलने  वाला  नहीं  है  कि
 इस  आधार  पर  हो  या  उस  झाधार  पर  हो।  में
 ाप  से  कहना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  में  केवल
 धनहीन  नहीं  है,  मनहीन  भी  हैं।  धनहीन  प्रगर
 ऊंचे  मतवाला  है  तो  वह  करोड़पति  मनहीन  को  भी
 ऊची  दृष्टि  से  देखता  है।  में  कहना  चाहता
 हूँ  --हमारे  उप-प्रधान  मंत्री  माननीय  जगजीवन  राम
 जी  के  साथ  पता  नहीं  कितनी  बार  पं०  कमलापति
 तिपाठी  खाना  खायें  होंगे,  कितने  पण्डितों  ने
 खाना  शाया  होगा,  स्वयं  बाब  सम्पूर्णानन्‍्द  भी  खाये
 होंगे,  लेकिन  जब  हमारें  उप-प्रधान  मंत्री  बनारस
 गये  तो  सम्पूर्णानन्द  जी  की  पत्थर  की  मति  उनके
 छन  से  अपवित  हो  गई  झौर  पं०  कमलापति
 त्रिपाठी  के  लड़के  ने  उसको  गंगाजल  से  नहलाया।
 में  पूछता  हूं--क्या  पं०  कमलापति  त्रिपाठी  को  शुद्ध
 करने  के  लिए  भी  कोई  उपाय  किया  गया  ?  यदि
 पत्थर  को  मूति  गंगाजल  से  नहवाने  से  शुद्ध  हो  सकती
 है  तो  पंडित  जी  की  तो  नस-नस  और  हाड़-हाड़
 उनके  साथ  खाना-खाने  से  भ्रपवित्र  हो  चुका  था  उन  को
 शुद्ध  करने  क ेलिए  तो  उन  को  सशरीर  गंगा  में  डुबोया
 जाना  बाहिये  था।  जब  हक  देने  की  बात  होती
 है  तो  कहा  जाता  है  कि  झ्ाथिक  भ्राधार  पर  हो  जाये,
 यह  उ  गजीवन  राम  को  कैसे  मिलेगा,  लेकिन  जब
 टिकट  लेने  की  बात  होतो  है  तो  दिन  भर  बाब  जी
 बाबू  जी,  कहते  द्वें,  बाब्‌  जी  के  पैर  छू  कर  प्रणाम
 करते  हें,  लेकिन  जब  समानता  का  भ्रधिकार  देना
 हो  तो  मति  छ  जाने  पर  गंगाजल से  प्राक्षालन  करते
 हैं-“-में  दोनों  बातें  नहीं  चल  सकती  हैं  ।  इसलिए
 हिन्दुस्तान  में  श्राथक  और  सामाजिक  दोनों  के  श्राधार
 पर  आरक्षण  करना  पड़ेगा।

 जो  हिन्दू  हैं,  उस  को  तो  शभ्रारक्षण  का  विरोध
 करने  का  कतई  अधिकार  नहीं  है।  पाप  मनुस्मृति
 को  पढ़  लीजिए--मनुस्मृति  में  श्रारक्षण  है  या
 नहीं  ?  उस  में  लिखा  है--ब्राह्मण  यह  काम
 करेगा,  क्षत्रीय  वह  काम  करेगा,  वेश्य  वह  काम  करेगा,
 शूद्र  यह  काम  करेगा  ।  तो  फिर  भाप  हमारे  बाप-
 दादा  को  छोड़िये,  भ्रपने  ही  बाप-दादा  का  किया  हुभ्ा
 भ्ारक्षण  मान  लीजिए  1  खेती,  नौकरी,  ब्यापार
 नीच  लोगों  को  दिया  गया  है,  श्राप  उन  पर  ही
 छोड़  दीजिए।  वैश्य  शौर  शूद्र  भापस  में  निपट
 लेंगे  ।  रनुस्मृति  को  ही  मान  लीजिए  जो  प्रापके
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 बाप-दादा  की  है  और  यदि  नहीं  मानते  हैं  तो  फिर
 हमारे  बाप-दादा  का  संविधान  मानिये।  जो  डा०
 प्म्बेदकर  झौर  विधान  परिषद्‌  के  लोगों  ने  बनाया  था  I
 कोई  तो  मानिये  ।  जब  [मनुस्मृति  के  प्रनुसार  ग्रादिकाल
 से  आप  प्रारक्षण  लेते  श्  रहे  हैं,  तो  श्राज  भ्रारक्षण  का
 विरोध  क्‍यों  ?  मीठा-मीठा  गप  श्रौर  कड़वा  कड़वा
 थ्‌  जब  अ्रधिकार  लेना  चाहते  हैं,  तो  मनस्मति  की  बात
 करते  हैं  श्रौर  जब  मनुस्मृति  के  अनुसार  श्र  संविधान
 के  श्रनसार  ग्रारक्षण  देने  की  बात  अाती  है,  तो  उस  का
 विरोध  शरू  हो  गया  है  1  अगर  संविधान  के  भ्रनसार
 नहीं  दे  सकते  श्रौर  समझते  हैं  कि  सामाजिक  झ्राधार  पर
 पिछड़े  हुए  लोगों  का  भला  हो  जाएगा,  तो  हरिजनों  का
 जो  भला  हुआ  है,  वह  हमारे  सामने  है  1  कितना  श्रारक्षण
 आपने  दिया  है  शौर  कितना  इन्होंने  पाया  है,  वह  सब
 के  सामने  है  यहां  तक  कि  चपरासी  यानी  क्लास  4  के
 कर्मचारियों  का  कोटा  भी  पूरा  नहीं  हुमा  है  ।

 सभापति  महोदय  :  श्रब  समाप्त  कीजिए  ।  बहुत
 सारे  लोग  हैं  जिन  को  एकोमोडेट  करना  है।  आपने
 10,  2  मिनट  ले  लिये  हैं  ।

 श्रो  राम  नरेश  कुशवाहा  :  में  समझता  हूं  कि  इस
 पर  ज्यादा  बोलने  वाल  नहीं  हैं  ।  इसलिए  मझ  थोड़ा
 समय  ब्रौर  दे  दीजिए

 सभाषति  महोदय  :  मेरे  पास  सूची  है,  बहुत  लोग
 इस  पर  बोलने  वाले  हैं  ।  इसलिए  शब  झ्राप  समाप्त
 कीजिए  ।

 श्री  राम  नरेश  कशवाहा  :  अगर  संविधान  के
 झनसार  घाटा  लग  रहा  है,  तो  हम  पिछड़े  वर्ग  के  लोग
 किसी  का  एक  पैसा  भी  अधिकार  नहीं  छीनना  चाहते
 हैं  ।  जितना  इस  देश  में  बड़े  लोगों  का  हिस्सा  है,  जितनी
 जनसंख्या  इस  देश  में  उन  लोगों  की  है,  उसके  अनसार
 अपना  श्रारक्षण  वे  करवा  लें,  बिल्कुल  अपना  भ्रारक्षण
 करवा  लें  ।  हम  को  किसी  के  हिस्से  की  जरूरत  नहीं  है  t
 पिछड़े  हुए  हरिजन  मुसलमान  अपने  प्राप  निपट  लेंगे।
 अगर  नहीं  और  झ्राथिक  आधार  पर  झ्राप  करना  चाहते
 हैं  तो  अधिक  और  सामाजिक  दोनों  कीजिए  ।  चाहे
 किसी  जाति  का  हो,  आर्थिक  आधार  पर  सवा  छः:
 एकड़  से  ऊपर  का  काश्तकार,  500  मूल  वेतन  लेने
 वाला  कर्मचारी  और  इनकम  टैक्स  देने
 वाला  व्यापारी,  इन  की  जितना  संख्या  है,  उस  के  हिसाब
 से  ग्रारक्षण  कर  दीजिए  श्र  इस  के  साथ  ही  सवर्णों  की
 जितनी  संख्या  है  उन  का  आ्रारक्षण  कर  दीजिए  श्रौर
 दो,  चार  परसेन्ट  का  प्रौर  इनाम  दे  कर  उन  का  झ्रारक्षण
 कर  दीजिए  ।  आज  क्‍या  हो  रहा  है  कि  भर्ती  करने
 वाला,  रिक्रूटमेंट  करने  वाला  भ्रफ़सर  सवर्ण  है  और
 वह  किसी  बैकवर्ड  को  भर्ती  नहीं  करना  चाहता  है
 इन्टरव्यू  इसलिए  होता  है  कि  सब  को  छांट  दिया  जाये
 इन्टरव्यू  में।  एक  बात  द्रौर  है।  ऑ्राप  आाई.ए.एस.पी.सी.एस
 शौर  आाई.पी.एस.  के  फार्म  को  उठा  कर  देख  लें  ।  उस
 फार्म  में

 द
 है  कि  तुम्हारा  कोई  रिश्तेदार  इस

 सर्विस  में  है  या  नहीं  यानी  उस  फार्म  को  देख  कर  ये  रिक्रट-
 मेंट  करने  वाले  लोग  यह  समझ  जाते  हैं  कि  यह  हमारी
 जाति  का  है  या  नहीं  ।  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता
 हूं  कि  इस  प्राधार  पर  अगर  खला  छोड़  दिया  जाएगा,
 तो  वे  भपनी  जाति  के  सारे  झफ़सरों  को  ही  भर  लेंगे  ।
 इसलिए  इस  चीज़  पर  आप  बन्धन  लगाइए  |  हम  उन
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 का  हक  नहीं  लेना  चाहते  हैं  झौर  गरीब  सवर्णों  से  में  यह
 कहना  जाहता  हूं  कि  हम  से  लड़ोगे  सो  5  में  से  2,  4
 परसेन्ट  पा  जाझोगे,  20,25  परसेन्ट  में  से  2,  4
 परसेन्ट  पा  जाओगे  लेकिन  हम  से  मिल  कर  भगर  रहोगे
 तो  हम  5  परसेन्ट  ही  अकेले  तुमको दे  देंगे,  बाकी  हम
 निपट  लेंगे  शौर  लड़  कर  ले  लेंगे  ।  इसलिए  गरीब  पिछड़े
 हुए  लोगों  से  हमारा  कोई  द्वेषभाव  नहीं  है  ।  सवाल  यह  है
 कि  आप  हम  को  कहां  तक  संरक्षण  देना  चाहते  है  शौर
 कितना  हमारा  हक  देना  चाहते  हैं।

 एक  बात  योग्यता  की  कही  गई।  अगर  झाप  योग्यता
 के  झाधार  पर  करना  चाहते  हैं,  तो  आप  का  बेटा  जिये
 झगर  भाप  कलक्टरी  करना  चाहते  हैं  तो  करें,  भगर  झाप
 कमिएनर  का  कार्य  करने  के  लायक  हैं  तो  करें  लेकिन
 फिर  जो  लोग  हल  जोतने  के  लायक  हैं,  वे  हल  जोतें  ।
 जो  लोग  खेत  में  कुदाल  नही  चला  सकते,  उन  की  जमीन
 छीन  कर  आप  हमें  दे  दीजिए  ।  जो  लोग  खेतों  में  काम
 करने  लायक  हैं,  वे  जमीन  जोलें  ।  बाकी  जो  नौकरी  करने
 लायक  हैं,  उन  को  नौकरी  दे  दीजिए,  इस  में  कोई  एतराज
 नहीं  है।  श्राज  तो  ग्राप  खेत  भी  रखेंगे  शौर  चपरासी
 की  नौकरी  भी  आप  रखेंगे।  हर  तरह  की  नौकरी  के  लिए
 झाप  योग्य  हैं  और  हम  हर  काम  के  लिए  अयोग्य  हैं,  यह
 बात  नहीं  चलेगी।  अगर  भ्राथिक  आधार  पर  ही  करना  है,
 तो  एक  प्रादमी  एक  रोजगार,  खेती,  नौकरी  या  ब्यापार
 मान  कर  कर  डालिये,  बिल्कुल  आर्थिक  ध्राधार  पर
 कीजिए,  हम  बिल्कुल  भागने  बाले  नहीं  हैं  लेकिन  डा०
 लोहिया  का  कहना  था  कि  इस  देश  में  वर्ग  शर  वर्ण  एक  हो
 हैं  7  भगर  एक  हरिजन  के  लिए  हरिजन  लड़ाई  लड़ता  है,
 तो  नोग  कह  देंगे  कि  जातिवादी  है  और  श्रगर  एक
 ब्राह्मण  लहता  है  तो  कह  देंगे  कि  वर्ग  संघर्ष  है।  एक
 ग्वाले  के लिए  कोई  उस  जाति  का  लड़ाई  करता  है,  तो
 कह  देंगे  कि  जातिवादी  है  दौर  प्रगर  कोई  पंडितजी  या
 बाब  साहब  लड़ाई  करता  है,  तो  कहेंगे  कि  वर्ग  मंघर्ष  है  v

 इस  वर्ग  संघर्थ  को  दूर  करना  नामुमकिन  है
 इसलिए  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  एक  जाल  में
 हम  को  फंसाया  है।  झगर  ईमानदारी  से  थिक  प्राधार
 पर  श्राप  करना  चाहते  हैं,  तो  में  दावत  देता  हूं,  चुनोती
 देता  हूं  कि  आप  इस  को  करिये  “लेकिन  एक  झ्रादमी,  एक
 रोजगार,  खेती.  नौकरी  या  व्यापार”  वाले  सिद्धान्त
 को  श्रपना  कर  झाप  झारक्षण  कर  दें  ।  ग्राप  ग्राथिक
 झाधार  मान  कर  आरक्षण  कर  लीजिए  लेकिन  कीजिए
 तो  सही  ।  खेती  और  व्यापार  चंद  ग्रादर्मियों  श्र  चंद
 घरानों  के  हाथों  में  सिमट  गया  है।  उनसे  इसे  निकालना
 होगा  ।  आ्रापको  यह  मान  कर  चलना  होगा  कि  ग्राजकल
 पैसा  ही  सब  कुछ  है  ।  जिस  लड़की  पर  उंगली  उठाने  पर
 कत्ल  हो  सकता  है,  जब  उसी  लड़की  का  रिश्ता  करने
 के  लिए  जाति  वाले  के  यहां  जाते  हैं  तो  वहां  जाति
 नहीं  है  पैसा  जाति  बन  जाता  है  ।  किसी  गरीब  ब्राह्मण  का
 धनी  ब्राह्मण  से  गरीब  ठाकुर  का  घनी  ठाकुर  से,  गरीब
 अहीर  का  धनी  ग्रहीर  से,  गरीब  कोहरी  का  धनी  कोहरी
 से  श्रौर  गरीब  चमार  का  धनी  चमार  से  बेटी  का  रिश्ता
 नहीं  है  ।  झगर  श्रीमन  ये  चुनाव  न  हों  तो  इन  जाति
 वालों  को  कोई  घास  भी  न  डाले  ।  श्राप  चाहे  जिस  प्राधार
 पर  भारक्षण  कीजिए,  पर  कीजिए  तो  सही,  इस  में  हील-
 हवाला  न  कीजिए  ।  इस  से  जनता  पार्टी  का  चेहरा  निखरेगा,
 गरीब  खश  होगा  झौर  देश  खुशहाल  बनेगा  tT
 इन  शब्दों  के  साथ,  जय  हिन्द  ।
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 PROF.  P.  6.  MAVALANKAR
 (Gandhinagar):  Mr.  Chairman,  Sir,  I
 welcome  the  laudable  objectives  con-
 tained  in  the  Bill  of  my  friend,  Shri
 Roop  Nath  Singh  Yadav,  I  must  say
 that  as  the  objectives  go,  they  are
 not  only  leudable  but  they  are  work-
 able  also  to  a  large  extent.  And,  any
 honest  Government  committed  to  era-
 dication  of  poverty  and  the  social  ten-
 sion,  and  to  equality  of  all  sorts,  must
 go  ahead  in  a  righteous  spirit,  in  a
 right  spirit  and  in  an  urgent  manner
 to  go  about  doing  all  the  things  that
 he  has  wanted  us  to  do  through  this
 Bill.  The  Statement  of  Objects  which
 he  has  appended  to  this  Bill  is  very
 good.  Therefore,  I  started  by  saying
 that  I  welcomed  the  laudable  objec-
 tives.  But.  having  said  that,  I  want  to
 tell  g  few  things  which,  I  am  sure,  not
 only  he  bet  also  the  entire  House,
 will  try  to  appreciate  in  the  manner
 in  which  I  am  trying  to  put  before  the
 House.  So,  the  Bill,  as  it  is  framed,
 looks  to  me  to  be  rather  ambitious;
 ambitious  because,  it  is  likely  to
 be  impracticable.  My  anxiety  is
 that,  in  order  to  solve  certain  pro-
 blems  which  have  been  dodging  us
 for  decades,  if  not  for  centuries—I
 should  hav:  said,  perhaps,  for  centur-

 ies,  not  merely  for  decades—we  may
 do  something  in  a  few  decades  which
 will  create  more  problems  to  solve.
 In  other  words,  what  I  suggest  is  that

 through  this  Bill  and  through  many
 efforts  and  endeavours  of  this  nature.
 we  may  त3  something  which,  instead
 of  solving  the  problems,  may  create
 more  of  them.

 That  is  my  anxiety.  I  am  only  giv-
 ing  expression  to  this  anxiety  because
 I  have  been  feeling  about  it  in  the
 last  couple  of  years,  particularly,  in

 our  country,  in  the  last  few  years.
 Everybody  agrees  with  that  one  be-
 autiful  sentence  which  Shri  Roopnath
 Singh  Yadav  has  put  in  as  the  objec-
 tive  in  his  Bill.  I  quote:

 “The  object  of  the  Bill  is  to  make
 the  country  strong’.
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 I  could  not  agree  more  with  him  on
 that  point.  The  harijans  and  the  giri-
 jans  are  nct  demanding  any  kind  of
 patronage  or  any  kind  of  charity.  They
 are  demznding  justice.  It  is  our  duty
 to  give  more  than  justice  and  to  see
 to  it  to  that  justice  is  done  to  them
 effectively  and  also  urgently.

 I  grant  that  point  straightway  and
 I  also  grant  further  the  point  that  by
 keeping  a  large  number  of  _  people
 economically,  socially  and  oherwise
 backword—educationally  anq  cultu-
 rally  also—you  are  keeping  the  entire
 country  backward.  After  all,  the
 whole  nation,  if  it  goes  backward,  it
 gets  stultified  and  you  cannot  oxpect
 certain  communities  to  go  ahead  by
 keeping  many  sections  of  our  com-
 munity  to  remain  where  they  are  and
 not  only  that  but  also  to  push  them
 backward.  It  is  true  of  any  game,  if
 you  want  to  run  together  in  which  case
 then,  you  cannot  say  that  two  people
 will  run  ahead  and  four  people  will  re-
 main  where  they  are  and  ten  will  go
 back.  That  is  not  going  ahead  together.

 Therefore,  the  country  has  to  be
 made  strong  There  the  objective  is
 good.  Eradication  of  social  and  edu-
 cational  backwardness  of  people  has
 to  come  about.  He  referred  to  Kaka
 Kalelkar  Commission  Report.  I  am  very
 sorry.  I  hope  [  am  not  wrong  if  I  say
 that  Kaka  Kalelkar  Commission  was
 stated  on  29th  of  January,  953  and
 concluded  on  30th  March,  1955.  If  the
 dates  are  correct  then  I  am
 sorry  to  say  ‘that  Kaka  Kalelkar  Com-
 mission’s  work  has  remained  more  or
 less  on  paver  al]  these  vears  less.  Of
 course  I  am  not  finding  fault  with  this
 or  that  government.  It  is  the  fault  of
 all  of  us.  The  fac  remains  that  Kaka
 Kalelkar  Commission  Report,  as  many
 other  reports  of  this  nature,  needs  to
 be  dug  out  of  the  archives  of  the  Gov-
 ernment  of  India,  from  the  varius
 Blocks  and  Bhawans  of  the  capital,  to
 See  that  whatever  is  relevant  or  upto-
 date,  imaginative  and  bold  in  those
 reports  is  being  implemented  as  ear-
 nestly  as  possible  and  as  urgently  as
 possible,
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 But,  Sir,  when  he  talks  about  resei-
 vations  and  quota  system  and  pro-
 gressive  reservations  and  progress
 ive  quota  of  first  class  officers,  second
 class  officers  and  of  50  per  cent,  40  per
 cent  and  30  per  cent—I  will  not  go  into
 the  details  because  of  paucity  of

 time—my  point  is,  whether  that  wiil
 not  recoil]  on  the  generally  establish-
 ed  pattern  of  the  country  in  terms  of
 employment,  economic  opportunit-
 ies  and  so  on.  To  an  extent,  we  must
 tackle  the  problem  that  baffles  us  all
 from  the  point  of  view  of  giving  pro-
 visions;  it  is  alright.  L  agree.  But  the
 caution  |  want  to  voice  in  this  House
 today,  with  all  humility  and  courage
 of  conviction  on  my  part,  is  to  tell
 the  House  and  the  country  that  we
 may  not  take  the  other  extreme  and
 go  about  providing  in  terms  of  spe-
 cial  reservation  to  such  an  extent
 that  the  very  objectives  get  defected.
 Afterall  the  quaiity  of  life  and  the
 general  sense  of  Justice  or  fairpiay
 ang  even  the  conditions  of  equality
 have  to  be  met  in  a  larger  perspective
 also,  ang  from  that  angl,  I  feel,  al-
 though  it  is  true  that  the  Direcive  Prin-
 ciples  of  our  Constiution  and  the  Prea-
 mble  of  our  Constitution  talk  of  the
 dignity  of  individual  and  of  many  eco
 nomic  and  other  legislations,  yet  let
 us  to  do”  anything  which  will  mean
 creating  more  problems.  than  solving.
 them.

 My  friend,  Shri  Roop  Nath  Singh
 Yadav,  has  referred  to  the  question
 of  equality.  Of  course,  we  all  know
 how  in  England,  for  example,  inthe
 twenties  and  thirties  in  this  century,
 the  Fabian  socialist;  Mr.  RH  Taw-
 ney,  Mr.  Harold  Laski,  Mr,  Aneurin
 Bevan  and  Sir  Stafford  Cripps  all
 these  people—including.  of  course,
 founders  of  Fabian  society  like  Sya--
 ney  and  Beatrice  Webb,  George  Ben-
 nard  Shaw,  H.  G.  Wells  and  heaven
 knows  how  many  more,  all  of  them
 did  want  all  these  things  to  happen,
 which  you  and  [  also  want  to  happen,
 namely,  eradication  of  poverty,  up-
 liftment  of  socially  backward  people
 and  creating  conditions  of  equality—
 but.  Sir,  they  went  about  doing  _  this,
 intpite  of  being  an  Imperialist  coun--.
 try  with  all  the  wealth  at  their  com-
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 mand,  not  overnight  but  in  a  gradual
 fashion.  The  symbol  of  the  Fabien

 ‘Society  is  ‘tortoise’  and  their  motto
 is:  “When  I  strike,  I  strike
 hard!”

 But,  Sir,  the  trouble  in  India  is
 that  we  have  not  bothered  to  strike.
 Therefore,  if  we  strike  hard  and  strike

 steadily  and  well,  then  even  if
 the  pace  is  slow,  I  am  quite  sure  we
 will  be  in  the  right  direction.  In  our
 effort  to  striking  hard  and  striking
 hestily  however,  we  might  go  to  the
 other  extreme.  That  is  the  only  cau-
 tion  I  want  to  utter.  Therefore,  J  say
 equality  means  equal  opportunities
 and  equality  means,  in  the  words  of
 Harold  Laski  “a  certain  levelling  pro-
 cess.”  What  we  want  is  that  the  very
 top  must  come  down  and  the  .arge
 number  of  people  who  are  low  must
 be  lifted  up  that  must  be  done.  li  that
 has  to  be  done  then  I  can  say  _  that
 the  Bill  has  many  good  lessons  to  give
 ang  government  cannot  say  that  the

 thing  is  good  but  we  ask  the  Member
 to  withdraw  the  Bill,  which  he  will  ul-
 timately  withdraw  because  he  pbeloi.gs
 to  the  majority  party.  But  the  point  is
 that  this  House  must  give  an  assurance
 that  because  the  Government  accepts
 this  point  in  principle  it  will  be  dedi-
 cated  to  the  task  of  doing  these  things
 effectively  but  gradually  without  go-
 ing  to  the  other  extreme  of  provid-
 ing  all  kind;  of  things  which  are  im-
 practical.

 To  conclude,  Sir,  the  policy  of  re-
 servation  requires  an  overall  and  ho-
 nest  review  by  this  Parliament  and
 by  the  legislatures  of  this  country.
 We  are  politicians  and  peoples’  repre-
 sentatives  must  have  enough  courage
 to  tell  our  people,  especially  those
 who  ४7९  economically,  politically  and
 educationally  backward,  what  can  be
 done  in  time  and  what  cannot  be  done
 in  time.

 But  the  trouble  is  we  know  that
 at  the  time  of  election,  votes  are  in
 bulk  on  that  side,  that  is,  the  side
 of  the  socially  and  economically  wea-
 ker  people,  and  so  we  go  about  talk-
 ing  glibly  in  terms  of  doing  this  or
 that;  and  when  the  time  comes  to  do
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 something,  it  is  almost  zero.  The  bet-
 ter  thing  and  the  honest  thing  would
 be  to  tell  our  people  how  for  we  can
 go,  thus  far  and  no  further.

 We  must  understand  that  this  kind
 of  work  cannot  be  done  overnight
 but  it  has  to  be  done  in  stages  and
 on  surer  foundations  in  the  next  0
 vears  or  20  years  or  30  years.

 Now,  Mr.  Chairman,  the  bitterness
 on  the  part  of  the  Girijans  and  the
 Harijans  and  other  weaker  sections  is
 natural  and  pardonable  and  to  some
 extent  even  justifiable  but  all  the
 same  that  bitterness  is  to  be  avoid-
 ed.  And  if  we  do  not  understand  this
 phenomenon  and  face  the  problem
 squarely,  then,  I  am  afraic,  more
 bitterness  of  this  sort  will  create
 More  social  tensions,  which  in  turn
 wil)  bring  about  more  confrontations;
 and,  Sir,  more  confrontations  can
 never  solve  problems,  whether  it  is
 political,  sccial  or  economic  confron-
 tations.

 So,  with  that  note,  ,  Mr.  Chairman
 Sir,  I  want  to  conclude,  by  saying  this
 that  it  is  really  three  things  which
 are  required:  Education,  elimination
 of  poverty  and  proper  development  of
 culture.  If  these  three  things  are
 done  and  if  you  go  on  doing  _  things
 on  the  basis  of  doing  justice  to  all
 those  who  are  economically,  socially
 and  politically  backward,  and  not  ne-
 cessarily  only  the  ffarijans  and  the
 Girijans  ss  such,  then  only  we  shall
 be  able  tu  solve  these  gisantic  prob-
 lems  and  challenges  which  we  face.
 But,  if  you  go  to  the  “other  extreme,
 and  go  on  providing  reservations,  we
 will  create  another  set  of  problems
 of  a  differcnt  sort  which  will  boom-
 erang  on  us,  and  Jet  Heaven  only
 Save  us  from  that  kind  of  a  situation
 That  is  what  I  feel.

 sit  बलपत  सिह  परस्ते  (शहडोल)  7  सभापति
 महोदय,  में  माननीय  रूप  नाथ  सिह  यादव  का  झाभारी
 हैं  जो  वह  इस  विधेयक  को  सदन  में  लाये  ।  जब  हम  पभ्रारक्षण
 की  बात  करते  हैं  तो  हमें  सोचना  पड़ता  है  कि  देश  में

 मनुध्य  तो  रहता  है,  भनव्य  के  लिये  यह  देश  बना  है  |
 शभ्रगर  इस  देश  में  मनृष्य  नहीं  रहेंगे  तो  यह  धरती  किस
 काम  की  ।  इसी  प्रकार  समाज  में  झौर  समाज  के  लोगों
 को  दो  वर्गों  में  बाटना  देश  के  हित  में  नहीं  है.  प्राज

 कछ  लोग  कहते  हैं  कि  प्रारक्षण  भ्राथिक  भाधार  पर  होना
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 चाहिये  ।  हम  दस  चीज  को  मानते  हैं।  मगर  इसको
 कतई  नहीं  मानले  जो  सदियों  से  पिछड़े  हुए  लोग  हैं  उनको
 उठाने  के  लिये  यदि  हम  प्रारक्षण  की  मांग  करते  हैं  तो
 न्यायोचित  नहीं  है  ।  हमारा  कहना  है  कि  ऐसी  मांग
 सबंधा  न्यायोचित  है  ।  हरिजन,  प्रादिवासी  तथा  भ्रल्प-
 संख्यक  झाज  ऐसी  विभीषिका  में  पड़े  हुए  हैं  जिसके  कार
 उन  का  जीवन  यापन  बहुत  ही  कठिन  हो  गया  है,  उसकें
 लिये  उनको  प्रनेकों  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़
 रहा  है  1  मटठी  भर  लोग  जो  धनी  है  वह  प्रपने  निहित
 स्वार्थ  के  लिये  इन  लोगों  का  हमेशा  शोषण  करते  हैं  ।
 झ्ाप  जिस  क्षेत्र  में  देखें  इन  लोगों  का  शोषण  ही  शोषण
 होता  है  ।  चाहे  सामाजिक  हो,  राजनीतिक  हो,  या
 झाथिक  हो  ।  इन  विषमताझों  को  जब  तक  हम  नहीं
 मिपटायेंगे  तब  तक  समाज  की  गरिमा  नहीं  बन  सकती  ।
 उदाहरण  के  तौर  पर  यदि  जमीन  समतल  है  तो  गाड़ी
 सही  तरीके  से  चल  सकती  है,  भ्रगर  सड़क  ऊंचीनीची  है
 है  तो  गाडी  चल  नहीं  सकती  tv  इसलिये  यह  जरूरी  है  कि
 जब  तक  हरिजन,  प्रादिवासी  शौर  प्रल्प  संखयकों  को
 संरक्षण  नहीं  दिया  जायेगा,  इनका  विकास  नहीं  हो
 पायेगा  ।  इसलिये  में  हस  बिल  का  तहे-दिल  से  समर्थन
 करता  हूं  ।

 श्री  लक्ष्मो  नारायण  नायक  (खजराहो)  :  माननीय
 सभापति  जी,  श्री  रूपनाथ  सिह  यादव  ने  जो  सामाजिक
 विषमताप्ों  जौर  जातिवाद  का  उन्मूलन  करने  सम्बन्धी
 विधेयक  यहां  रखा  है,  मैं  उस  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 यह  बात  सही  है  कि  बहुत  समय  से  कुछ  ऐसे  वर्ग
 हैं  जिन  की  झभी  तक  कोई  तरक्की  नहीं  हुई  है  7  जो
 धपने  को  उच्चः  जाति  के  कहते  हैं,  उन  के  पास  साधन
 होने  से  वह  बराबर  अपनी  तरक्की  करते  रहे,  हर  तरीके
 से  चाहे  वह  पाठशाला  में  हो,  मामाजिक  हो  या  कोई  भी
 स्थान  क्‍यों  न  हो  ।  जिन  के  हाथ  में  शक्ति  रही,  या
 प्रभावशाली  रहे  या  अपने  को  उच्च  मानते  रहे
 वह  बराबर  तरक्की  करते  गये  ।  जो  पिछड़े  बर्ग  के  लोग
 हैं,  उन  के  मामले  में  जितना  ध्यान  देना  चाहिये  था  वह
 नहीं  दिया  गया  ।

 6.48  hrs.

 [Dr.  Susutta  Nayar  in  the  Chair].

 हरिजन  झादिवासियों  के  लिये  कुछ  प्रारक्षण  रहा,
 उन  में  से  कुछ  लोगों  को  जरूर  साधन  मिला  श्रौर  वह
 भागे  बढ़े,  लेकिन  जो,  पिछड़े  बर्ग के  लोग  हैं.  उन  के  बारे
 में  कभी  नहीं  सोचा  गया  ।  दस  विधेयक  में  केवल  इतना  ही
 है  कि  पिछड़ी  जाति  के  लोगों  के  लिये  वी  श्रारक्षण  की
 बात।कही  गई  है  हस  पर  भ्राज  सारे  देश  में  मंथन  हो  रहा
 है  जो  कुछ  उच्च  जाति  के  लोग  हैं  वह  ऐसा  सोच  रहे
 हैं  कि  इनका  भी  भ्रारक्षण  होगा  हसलिये  हम  को  इस  में
 दिक्कत  होगी  भौर  ऐसा  सोच  कर  ही  वह  हस  का  विरोध
 कर  रहे  है  में  यह  मानता  हूं  कि  उन  का  विरोध  स्वार्थ
 सिद्धि  के  कारण  है।  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  प्राथिक  दृष्टि
 को  ध्यान  में  रख  कर  यह  करना  चाहिये  |  झ्राथिक  दृष्टि
 किस  को  माना  जाये  ?  मैं  केवल  इतना  सुझाव  रखना
 चाहता  कि  पिछड़ी  जातियों  में  भी  ऐसे  परिवार  के
 व्यक्ति  हैं  जो  काफी  सम्पन्न  हैं,  बड़ी  शक्ति  रखते  हैं
 शौर  भी  भी  अपनी  शक्ति  के  द्वारा  पने  साधनों  का

 दुरुपयोग  कर  के  जो  पिछड़ी  जाति  के  हैं,  उन्हीं  को  परेशान
 करते  हैं  झझौर  बहू  इस  सुविधा  से  नाजायज  फायदा
 भी  उठायेंगे  ।

 Bill—Withdrawn

 हम  केवल  इतना  चाहते  हैं  कि  ऐसी  गारन्टी  जरूर
 रखी  जाये  ऐसा  माप-दंड  जरूर  रखा  जाये  कि  जो
 शक्तिशाली  द्रौर  सम्पन्न  हैं,  उन  के  लिये  जरूर  इस
 में  कुछ  रुकावट  रखनी  चाहिये  ।

 मुझे  हण  बात  की  प्रसन्नता  है  कि माननीय  सदस्य  से
 इस  में  रखा  है  कि  यह  5  वर्ष  से  ज्यादा  लाग  नहीं  होगा  ।
 उन्हों  ने  इस  बात  को  सोचा  है,  वह  इस  बात  के  विचारक
 हैं,  हम  भी  इस  बात  के  विचारक  हैं  कि  जब  प्रागे  ज्यादा
 दिन  जातिवाद  नढ़ीं  चलना  चाहिये,  इसे  समाप्त  होना
 चाहिये,  जातिवाद  के  नाम  पर  हम  को  कोई  चर्चा  नहीं
 करनी  चाहिये  चाहे  ब्राह्मण  हो,  क्षत्रिय  हो,  कुर्मी  हो  या
 लोदी  हो  ।  इस  तरह  की  बात  हम  को  दिमाग  में  नहीं
 रखनी  चाहिये  ।  इस  बात  को  ले  कर  हमें  कोई  आरक्षण
 या  और  किसी  तरह  की  बात  नहीं  करनी  चाहिये  ।  हम
 को  देखना  चाहिये  कि  कौन  बड़ा  है  श्लोर  कौन  जुल्म  करता
 है  i  एक  मानव  के  नाते  से  देखना  चाहिये  कि  कौन  गलत
 तरीके  से  काम  करता  है,  कौन  शोषण  करता  है  1  इस
 तरीके  से  अपने  विचार  रखने  पड़ेंगे,  तभी  हम  इस  जातिवाद
 से  दूर  हो  सकते  हैं।  इस  विधेयक  में  प्रारक्षण  की  व्यवस्था
 की  मियाद  पन्द्रह  वर्ष  रखो  गई  है  -  यह  सही  है  ।  हम
 सब  को  हस  बारे  में  गंभीरता  शौर  निष्पक्ष  भाव  से  विचार
 करना  चाहिए  ।  हमें  केवल  इस  दृष्टि  से  नहीं  सोचना
 चाहिये  कि  इन  लोगों  के  लिये  प्रारक्षण  हो  रहा  है,  हमारा
 क्या  होगा  |  हमें  स्मरण  रखना  चाहिये  कि  पिछड़ी
 जातियों  के  लोग  सदियों  से  पीड़ित  रहे  हैं  1

 आज  भी  ऐसे  सकल  बने  हुए  हैं,  जिन  में  पिछड़ी
 जातियों,  या  हरिजन  झ्रादिवासियों  के  बच्चे  नहीं  जा
 सकते  हैं।  सरकार  समानता  की  बात  करती  है,  जात-
 पांत  का  विरोध  करती  है।  इसलिए  धर्मशाला  या  शिक्षण
 संस्था  झादि  जिस  किसी  स्थान  में  इस  प्रकार  का  भेदभाव
 बरता  जाता  है,  तो  सरकार  को  उसे  बन्द  कर  देना  चाहिए।
 भ्रभी  भी  गांवों  में  ऐसे  व्यक्ति  हैं-हरिजन  प्रादिवासी
 शौर  पिछड़ी  जातियों  के  लोग  -,  जो  कुंझों  से  पानी  नहीं
 भर  सकते  हैं।  अगर  गांव  के  प्रमुख  आदमी  यह  तय  करें
 कि  उन  पर  जुल्म  और  ज्यादती  करनी  है,  तो  ये  इन  वर्गों
 के  लोग  कुंझों  से  पानी  नहीं  ले  सकते  हैं,  साधारण  चबूतरे
 पर  नहीं  बैठ  सकते  हैं।  ग्राज  भी  देहात  में  ऐसे  भ्रध्यापक
 हैं,  जो  कुर्सी  पर  नहीं  बैठ  सकते  हैं  1  वहां  झाज  भी  ऐसे
 लोग  हैं  जो  छाता  नहीं  लगा  सकते  हैं,  घोड़े  पर  सवार
 नहीं  हो  सकते  हैं  ।  प्राजादी  के  3  वषे  के  बाद  भी  देश
 में  ऐसो  प्रथायें  चल  रही  हैं।  इन  प्रथाओं  को  तोड़ने  के
 लिये  सरकार  को  कानून  बनाने  चाहियें  ।

 गांवों  में  गरीब  लोग  प्रपने  लड़कों  को  तो  पढ़ाते  हैं,
 लेकिन  लड़कियों  को  नहीं  पढ़ाते  हैं,  क्योंकि  उन्हें  दूसरे
 घर  में  जाना  है।  इस  लिए  इस  विधेयक  में  यह  व्यवस्था
 की  गई  है  कि  हर  पंचायत  क्षेत्र  में दसवीं  क्लास  तक  का
 बालिका  विद्यालय  हो,  जिस  में  निशुल्क  शिक्षा  दी  जाये  ।

 इस  विधेयक  में  प्रावास  की  व्यवस्था  के  बारे  में
 भी  कहा  गया  है  श्राज  ऐसे  कितने  ही  पिछड़ी  जातियों
 के  लोग  और  हरिजन  प्रादिवासी  हैं,  जिन  के  पास  रहने
 के  लिए  मकान  नहीं  हैं  नहें  दूसरों  के  दरवाजे  पर
 झोपडियों  में  रहने  के  लिये  बाध्य  होना  पड़ता  है  ny
 गांव  हो,  कस्बा  हो,  या  शहर  हो,  हर  एक  व्यक्ति  को
 रहने  के  लिये  मकान  और  पीने  के  लिये  पानी  मिलना
 चाहिमे  ।
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 यह  विधेयक  बहुत  भ्च्छा  है  शौर  मैं  इस  का  समर्थन
 करता  हूं  ।  ऑ्रारक्षण  की  व्यवस्था  जरूर  की  जाये,
 लेकिन  यह  बंदिश  जरूर  होनी  चाहिये  कि  जो  बड़े  बड़े
 समृद्ध  लोग  हैं,  लखपति  शर  करोड़पति  हैं,  इस  विधेयक
 की  झाड़  में  वे  भी  भारक्षण  की  मांग  न  करें  1

 *SHRI  A.  V.  ए.  ASAITHAMBI
 (Madras  North):  Madam  Chairman,  on
 behalf  of  Dravida  Munnetra  Kazagam,
 I  wholeheartedly  welcome  the  Indian
 Social  Disparities  Abolition  Bill,  977
 introduced  by  my  hon.  friend  Shri
 Roop  Nath  Singh  Yadav.  The  legisla-
 tive  effort  of  my  hon.  friend  is  really
 commendable.  I  should  say  that  the
 Government  should  accept  this  Bill  in
 principle  and  later  can  bring  forward
 its  own  Bill  containing  similar  provi-
 sions.  This  is  an  important  piece  of
 legislation.

 The  basic  reason  for  the  perpetua-
 tion  of  social  disparities  over  a  long
 period  of  2000  years  is  the  caste  sys-
 tem  in  Hindu  society.  The  economic
 disparities  can  be  done  away  with  by
 implementing  certain  schemes.  Even
 otherwise,  we  have  lottery  chits  in
 almost  all  the  States  and  if  a  poor  is
 lucky  he  can  become.  a  lakhier  by
 purchasing  just  one-rupee  lottery  chit.
 But  casteism  is  so  deep-rooted  in  our
 society  that  a  low-caste  man  can  never
 become  equal  to  a  high-caste  man  in
 our  country.  Many  mighty  Empires
 have  come  .and  gone.  644  Princely
 States  in  the  country  have  mingled
 with  the  dust  of  history.  Yesterday’s
 rich  man  has  become  poor  today.  But
 we  fiave  not  been  able  to  break  the
 shackles  of  caste  system  so  far,  which
 has  been  aSsidously  built  not  over  a
 short  period  of  time  but  over  2000
 years.

 So  many  Commissions  and  Com-
 mittees  have  been  appointed  during
 the  past  three  decades  and  they  have
 all  submitted  their  Reports.  Kaka
 Kalelkar  Commission  submitted  its
 report  in  952  and  till  today  the  re-
 commendations  of  the  Commission
 have  not  been  implemented  and  the
 hon.  Member  has  brought  forward
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 this  Bill  to  give  effect  to  the  main  re-
 commendations  of  the  Kaka  Kalelkar
 Commission.  In  these  circumstances,
 how  do  you  expect  the  backward
 classes,  scheduled  castes  and  scheduled
 tribes  to  come  out  of  the  clutches  of
 caste-bound  society?  The  __constitu-
 tional  provision  about  reservation  of
 jobs  for  the  backward  classes,  schedul-
 ed  castes  and  scheduled  tribes  should
 at  least  be  implemented  now  in  full,
 after  27  years  of  the  emergence  of  our
 Republic.

 I  am  privileged  and  proud  to  say
 that  Tamil  Nadu  occupies  a_pre-
 eminent  place  in  India  so  far  as  social
 renaissance  is  concerned.  The  struggle
 for  social  equality  started  in  Tamil
 Nadu  in  the  beginning  of  this  century.
 In  other  States  even  today  it  has  not
 begun.  If  any  step  is  taken  by  the
 Government  of  Bihar  or  by  the  Gov-
 ernment  of  U.P.  for  the  amelioration  of
 the  conditions  of  downtrodden,  you
 find  an  uprising  from  the  upper  classes.
 The  Justice  Party  in  Tamil  Nadu
 demanded  reservation  for  these  people
 as  early  as  92l].  The  name  of  the
 Party  itself  denotes  Justice  for  the
 socially  oppressed  people.  In  9I6
 Non-Brahmin  Movement  was  started
 in  Tamil  Nadu.  As  a  result  of  the
 success  of  this  movement,  today  in
 Tamil  Nadu  Adidravidas  and  others
 today  enjoy  a  certain  measure  of  equal
 status  and  rights.  If  the  Northern
 States  want  to  get  rid  of  educational.
 social  and  economic  backwardness  of
 oppressed  and  backward  classes.  for
 which  casteism  is  mainly  responsible.
 such  a  non-Brahmin  Movement  should
 be  started  forthwith  in  these  States.
 I  would  appeal  to  my  hon.  friends  be-
 longing  to  the  States  to  ponder  over
 this  suggestion  and  start  such  a  non-
 Brahmin  movement  immediately.  7
 Tamil  Nadu  the  Adidravidas  have  8
 per  cent  reservation  and  the  Backward
 classes  3l  per  cent  reservation  in  edu-
 cational  institutions  and  also  in  jobs.
 Inspite  of  stiff  resistance  from  the  then
 Chief  Minister,  Shri  Rajaji,  Harijans
 Temple  Entry  became  a  successful
 movement.  Today  in  the  temples  of

 *The  origina]  speech  was  deliveredin  Tamil.
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 Tamil  Nadu  anyone  belonging  to  any
 caste  can  became  a  priest.  Even  an
 Adidravidas  can  become  a  priest.  The
 D.M.K.  enacted  a  specific  law  for  this
 Purpose,  but  the  Supreme  Court  has
 annulled  it.  The  hon.  Members  must
 press  upon  the  respective  State  Gov-
 ernments  to  enact  such  a  law  so  that
 anyone  belonging  to  any  caste  can  be-
 come  a  priest  and  the  stranglehold  of
 Brahmins  in  this  field  can  be  broken.
 We  must  wage  a  relentless  war  in  this
 direction  and  then  only  we  will  be
 able  to  succeed.

 Periyar  Thanthai  Ramaswami  as
 early  as  925  proclaimed  that  we
 must  get  rid  of  the  Brahmaneeyam
 before  we  drove  out  the  Britishers.
 He  stated  that  “we  have  to  settle  the
 Brahmin  question  even  before  the
 British  supremacy  was  ended;  other-
 wise  we  would  have  to  suffer  the
 tyranny  of  Brahmanocracy.”  This  he
 said  in  1925.  We  are  suffering  even
 today  because  the  other  parts  of  the
 country  did  not  pay  heed  to  this
 clarion  call.  We  have  got  freedom,
 but  this  freedom  is  in  the  hands
 upper-caste  people.  It  has  not  per-
 colated  down  to  the  people  at  the  lower
 strata  of  society.  If  freedom  has  to
 become  a  reality  in  this  country  for
 ail  the  people,  we  have  to  change  this
 social  framework,  if  necessary  even
 by  violence.  Before  I  conclude,  I
 would  urge  upon  my  colleagues  to
 start  immediately  in  their  respective
 States  a  non-Brahmin  Movement  to
 break  the  shackles  of  casteism.

 With  thes@  words  I  conclude  my
 speech.

 SHRI  KANWARLAL  GUPTA:  The
 Chairman  promised  that  he  would
 give  me  time.  The  time  was  also
 extended  by  |  and  ३  hours.

 MR.  CHAIRMAN:  The  _  discussion
 started  ut  4.07,  one  and  half  hours
 will  be  over  at  5.37.  The  Minister
 wants  20  minutes,  the  Mover  of  the
 Bill  wants  20  minutes.  We  do  not
 have  forty  minutes  left;  as  it  is,  we
 will  be  going  a  few  minutes  over  the
 stipulated  time.  That  will  leave  ten
 or  fifteen  minutes  to  the  next  Bill,  so
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 that  Shri  Pandit  can  move  the  Bill  for
 consideration.  If  I  give  time  for  one
 person  now,  there  are  so  many  other
 persons  to  whom  I  shall  have  to  give
 time.

 श्री  राम  झ्रवधश  सिंह  (विक्रमगंज)  :  सभापति
 महोदया,  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि इस  बिल  के  लिये  समय
 बढ़ाया  जाये,  क्योंकि  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बिल  है,
 यह  देश  के  80-90  प्रतिशत  लोगों  से  संबंधित  मामला
 है,  यह  फीई  खिलवाड़  नहीं  है,  साधारण  बिल  नहीं  है  ।
 हालांकि  जिस  ढंग  से  यह  पेश

 ड्
 है,  उस  से  लगता  है

 कि  यह  साधारण  बिल  है,  लेकिन  यह  सामाजिक  क्रान्ति
 करने  वाला  बिल  है,  साधारण  बिल  नहीं  है  7  श्स  पर
 पूरी  बहस  होनी  चाहिये  और  जितने  लोग  हिस्सा  लेना
 चाहते  हैं  उन  को  हिस्सा  लेने  की  आजादी  मिलनी
 चाहिये  ।  इस  लिये  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  इस  का
 समय  बढ़ाया  जाय  ।

 MR.  CHAIRMAN:  Dr,  Vasant
 Kumar  Pandit,  is  he  willing  to  lose
 his  opportunity?

 DR.  VASANT  KUMAR  PANDIT
 (Rajgarh):  I  should  get  time  to  move
 for  consideration  of  my  Bill.

 श्री  कंबर  लाल  गुप्त  :  20  मिनट  झौर  बढ़ा  दीजिये
 प्रौर  भ्राखिर  में  उन  के  लिये  पांच  मिनट  रख  दी,बच्े  ।

 MR.  CHAIRMAN:  In  any  case  the
 whole  thing  must  finish  before  6.  I
 can  extend  the  time  only  by  0  or  5
 minutes.  Only  one  more  person  can
 speak,  not  all.

 SHRI  B.  P.  MANDAL  (Madhepura):
 It  has  been  the  practice  here,  that  if
 Members  want  extension  of  time,  the
 Chair  invariably  takes  the  sense  of  the
 House.  Several  Members  are  propos-
 ing  that  the  time  should  be  extended.
 You  take  the  sense  of  the  House,

 MR.  CHAIRMAN:  When  we  have
 a  Bill  in  our  name,  we  want  that  our
 turn  should  be  there.  Shri  Pandit's
 Bill  is  in  the  list,  if  he  does  not  move
 that  Bill  today,  he  may  not  got  an
 opportunity  next  time,  it  cannot  be
 extended  beyond  that.

 are  श्राप  का  बिल  श्राज  शुरू  नहीं  होता  है  तो
 फिर  बैलेट  में  जायगा,  जागे  भायेगा  या  नहीं-मैं  नहीं
 कह  सकती  हूं  ।  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  t

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  (दिल्ली-सदर)  :  सभापति
 महोदया,  जिस  उद्देश्य  से यह  विधेयक  सदन  के  सामने
 लाया  गया  है,  उस  में  कोई  दो  रायें  नहीं  हो  सकती  हैं  t
 मैं  सिद्धान्त  रूप  में  इस  का  समर्थन  करता  हूँ,  क्योंकि  श्राज
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 हमारे  देश  में  30-32  साल  की  झाजादी  के  बाद  भी
 करोड़ों  लोग  ऐसे  हैं  जिन  के  पास  खाने  के  लिये  दो
 संमय  रोटी  नहों  है  भौर  विशेषतः  जो  हमारे  हरिजन  भाई
 हैं,  उन  पर  झाजादी  के  बाद  से  हो  नहीं,  हजारों  वर्षों
 से  हमारे  पूर्वजों  ने  उन  पर  जिस  तरह  से  प्रत्याचार
 किये  हैं  उस  के  लिये  झाज  हम  दोषो  हैं  और  उस  का
 निवारण  करना  अत्यन्त  झ्रावश्यक  है।  में  उन  की
 भावनाझों  की  कद्र  करता  हूं  जो  इस  बिल  को  लाए  ।
 में  इस  का  भी  समर्थन  करता  हूं  कि  जो  विधान  में  एक
 प्रावधान  है  कि  हरिजनों  के  लिए  शौर  जो  ट्राइबल  एरि-
 याज  के  लोग  हैं,  उन  के  लिए  जो  संरक्षण  है,  वह  रहना
 चाहिए।  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  इस  के  लिए  पूरा
 प्रयास  करे  कि  जितना  संरक्षण  उन  के  लिए  है,  वह  जल्दी
 से  जल्दी  पूरा  हो,  लेकिन  इस  के  भ्न्दर  एक  बात  कही  गई  है
 कि  हम  कास्टइज्म  को  खत्म  करना  चाहते  हैं  कि  बेकबड
 क्लासेज  के  लिए  भी  संरक्षण  होना  चाहिए  t  मैने  इस
 बिल  को  पढ़ा  है  भौर  इस  में  भप्रच्छी  बातें  भी  हैं  लेकिन
 मेरा  एक  ही  कहना  है  कि  बैकवर्ड  क्लासेज  का  भगर
 एक  करोड़पति  भी  है,  तो  क्या  उस  के  बच्चे  को  भी  मुफ्त
 शिक्षा  दीं  जायेगी  झौर  एक  भ्राह्मण  है  जो  भूखा  है,
 नंगा  है,  प्यासा  है,  क्या  उस  को  रोटी  नहीं  मिलेगी  ?

 थ्री  राम  अवधेश  सिह  :  यह  प्राप  की  समझ  में  नहीं
 झाएगा  t

 att  कंबर  लाल  गुप्त:  मेरा  कहना  यही  है  कि  हम
 कास्ट  की  बात  न  करें  ।  हम  यह  कहें  कि  जो  गरीब  है,
 जो  भूखा  है,  जो  नंगा  है  .

 थी  राम  झवधेश  सिह:  क्या  लखपति  हरिजन  को
 ब्राह्मण  प्रणाम  करता  है  ?

 श्री  कंबर  लाल  गुप्त:  मुझे  बोलने  दीजिये  a  मैं
 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  50  प्रतिशत  लोग  जो  पाबर्टी
 लाइन  के  नीचे  हैं,  उन  के  लिए  कुछ  होना  चाहिए  ।
 हम  यह  कहें  कि  देश  में  कितनी  जाय  होती  है,  उस  का
 90  परसेन्ट  उन  50  परसेन्ट  लोगों  को  जाना  चाहिये
 मो  पाबट्री  लाइन  क॑  नीचे  हैं।  भाज  भी  हो  रहा  है  भ्रौर
 जनता  पार्टी  के  पहले  भी  उन  का  शोषण  हुम्ना  है  शौर  कुछ
 लोग  ही  ऐसे  हैं  जो  प्रीविलेज्ड  हैं  भौर  कुछ  लोग  ऐसे  हैं,
 जो  गरीब  हैं,  वे  और  गरीब  होते  जा  रहे  हैं  ।  प्रमीर
 शौर  प्रमीर  होते  जा  रहे  हैं।  आज  भी  वैसा  ही  हो  रहा
 है  ।  इसलिए  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  जातिवाद  को
 खत्म  कर  के  जो  गरीब  हैं  भौर  जो  सब  से  नीचे  वाले  हैं,
 उन  को  ज्यादा  से  ज्यादा  चीज  पहुंचे  ।  इस  के  लिये  मेरा
 एक  सुझाव  यह  है  कि  जो  लोग  पावर्द्री  लाइन  के  नीचे
 के  हैं,उन  50  परसेंट  लोगों  के लिए  सरकार  एक  योजना
 बनाए  जिस  में  उन  को  यहू  गारन्टी  दे  कि  फिक्स्ड  प्राइस
 के  ऊपर  उन  को  खुराक  मिलेगी,  कपड़ा  मिलेगा,
 रहने  के  लिए  मकान  मिलेगा  और  उन  के  बच्चों  को
 पढ़ाई  मुफ्त  होगी  भ्रौर  उनका  इलाज  भी  होगा  ।
 झाज  जिस  तरह  की  कास्टइज्म  की  लड़ाई  लड़ी  जा  रही  है
 श्रौर  बैकवई  के  नाम  से  कास्ट  की  बात  की  जा  रही  है,
 यह  देश  में  भाग  लगाने  की  बात  है। भाज  कास्ट  क॑  नाम
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 पर  लड़ाई  लड़ना,  भाषा  के  ऊपर  लड़ाई  लड़ना  भौर
 किसी  के  मजहब  के  नाम  से  लड़ाई  लड़ना,  इस  से  देश
 झागे  नहीं  जाएगा  बल्कि  इससे  देश  पीछे  रह  जाएगा।
 इसलिये  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  जो  गरीत्र  हैं,
 चाहे  वह  कोई  भी  हो,  उस  के  लिये  कुछ  होना  चाहिए  ।
 मैने  हरिजन  का  समर्थन  क्‍यों  किया  t  ag  इसलिए  कि
 हरिजनों  में  से  शायद  i00  में से  एक  भी  ऐसा  नहीं  है
 जो  गरीब  न  हो  ।  इसलिए  में  उन  का  समर्थन

 कह लेकिन  जो  बेकवड़  है  जैसे  मही र  हैं,  वह  बेकवर्ड  कम्यु
 मानी  जाती  है,  दिल्ली  के  झन्दर,  मैं घौर  जगहों  की  बात
 तो  नहीं  जानता,  हमारे  चौधरी  ब्रह्म  प्रकाश  जी  प्रहीर
 है,  वे  बढ़े  झच्छे  प्रादमी  हैं  श्रौर  काफी  पैसे  वाले  ज्ञादमी
 हैं।  क्‍या  उन  के  बच्चों  को  तो  शिक्षा  मिलेगी,
 शर  दूसरी  झोर  किसी  कोम  के  बच्चों  से  के  लिए
 पैसा  लिया  जाएगा  ?  यह  नहीं  होना  चाहिए  |  यह
 सब  कास्ट  के  बेसिस  पर  नहीं  होना  चाहिये  ।  इकोनोमिक
 कंसी  ट्रेशन  पर  होना  चाहिये  ।  जहां  तक  सविस  का  सवाल
 है  में  कहता  हूं  कि  देश  की  आय  का  90  प्रतिशत  उन
 लोगों  के  पास  है  जिन  का  0  प्रतिशत  है  ।  देश  की  प्राय
 का  90  प्रतिशत  भी  90  प्रतिशत  लोगों  के  पास  जाना
 चाहिए  ।  लेकिन  सभापति  महोदया,  यह  केवल  नौक-
 रियों  का  डी  सवाल  नहीं  है  इस  में  प्रोडक्शन  बढ़ाने  की
 बात  भी  शामिल  है।  जब  तक  देश  का  प्रोडक्शन  नहीं
 बढ़ेंगा  तब  तक  झाप  कितना  बांटियेगा  ?  डिस्ट्रि

 ह  ग्न का  भी  हम  में  सवाल  पाता  है।  में  कंसेन्ट्रेशन  श्राफ
 के  बिल्कुल  खिलाफ  हूं  ।  कुछ  लोगों  के  पास  पैसा  हो,
 कुछ  लोगों  के  पास  महल  खड़े  हों  हस  से  देश  में  शान्ति
 नहीं  रह  सकती  है।  इसलिये  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि
 ऐसी  योजना  बनायें  जिससे  देश  की  प्रगति  हो  प्रोर  देश
 में  धन  बढ़े,  देश  की  प्राय  बढ़े  और  उस  श्राय  का  90
 प्रतिशत  हिस्सा  गरीब  लोगों  के  पास  में  हो  7  तभी  कुछ
 हो  सकता  है।  जनता  पार्टी  के  मैनीफैस्टो  में  भी  यही  कहा
 है  ।  वहां  आरक्षण  कास्ट  के  बेसिस  पर  करने  की  बात
 नहीं  है  ।  इकोनोमिक  कंसीड़ेशन  के  हिसाब  से  करने  की
 बात  है  t

 बाकी  इस  बिल  में  जो  यह  कहा  गया  है  कि  हरेक
 के  लिये  मकान  हो,  में  इस  बात  का  समर्थन  करता  हूं  ।
 पब्लिक  स्कूल  हटने  चाहिये  ।  जहां  तक  इस  बिल  में
 इकुझलिटी  की  बात  है,  वह  सारी  ठीक  है  ।  इसलिये  मैं
 इस  बिल  की  भावना्रों  का  तो  समर्थन  करता  हूं  लेकिन
 यह  चाहता  हूं  कि  इस  में  जो  बेकवर्ड  शैव्द  है,  वह  इकोनो-
 मिक  कंसीड़ेशन  होना  चाहिये,  कास्ट  कंसीड़ेशन  नहीं
 होना  चाहिये  ।

 *SHRI  A.  50738  SAHIB  (Palghat)
 Madam  Chairman,  unreservedly  and
 unhesitatingly  I  pay  my  compliments
 to  the  hon.  Member,  Shri  Roop  Nath
 Singh  Yadav,  who  has  brought  for-
 ward  this  legislation  of  farreaching
 social  implications.  I  am  only  sorry
 that  the  Government  of  India  has  not
 thought  it  possible  to  get  such  a  Bill
 enacted  for  the  implementation  of  the

 *The  original  speech  was  deliveredin  Tamil
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 Articles  of  the  Constitution  which
 relate  to  the  uniform  pattern  of  edu-
 cation,  dignity  of  an  individual  in  the
 society  and  economic  equality.  Articles
 4  to  8  have  so  far  remained  dead-
 letters.  The  backward  classes,  Hari
 jans  and  Girijans  are  still  being  sub-
 jected  to  all  sorts  of  exploitations  and
 atrocities.  The  constitutional  guaran-
 tee  of  reservation  of  jobs  for  them  is
 still  an  illusory  provision  for  these
 people.  It  is  really  unfortunate  that
 the  Government  have  not  been  able
 to  remove  the  educational,  social  and
 economic  backwardness  of  oppressed
 and  backward  classes.  |  have  to  say
 with  all  the  strength  at  my  command
 that  casteism  is  responsible  for  social
 backwardness  in  our  country.

 Our  Poet-Saint  Bharathiyar  used  to
 sing  that  in  this  sacred  land  none  is
 born  low  and  none  is  born  high;  every-
 One  is  equal  at  birth.  Yet  our  country
 has  continued  to  practise  untouchabili-
 ty.  Besides  economic  disparity,  we
 have  two  classes  of  literates  and  _  illi-
 terates.  In  this  late  20th  century,
 you  will  find  in  rural  areas  the  oppres-
 sive  treatment  of  the  uneducated  by
 the  semi-literates  and  literates.  We
 have  got  the  programme  of  compul-
 sory  free  education  and  also  adult  edu-
 cation  programme.  The  primary
 education  is  free  throughout  the
 country.  Unfortunately,  there  is  no
 machinery  to  check  why  this  _  pro-
 gramme  has  not  met  with  success  in
 removing  illiteracy  from  this  soil  of
 learning  and  knowledge.  The  drop-
 out  in  the  rural  areas  is  substantial
 that  the  entige  programme  looks  futile.

 As  has  been  pointed  out  by  my  hon.
 friend,  Shri  Asaithambi,  the  economic
 backwardness  can  be  removed  to  some
 extent  by  suitable  programmes  of
 action.  But  the  social  backwardness
 of  the  people,  especially  in  the  agrarian
 society  of  our  country,  can  be  removed
 only  by  a  cultural  renaissance  in  fact  I
 would  say  by  cultural  revolution.  The
 culture  of  the  country  must  be  con-

 solidated,  magnified,  glorified,  enhanced
 and  sublimated.  Then  only  the  lower
 caste  people  will  be  able  to  get  their
 moorings.  It  is  not  merely  by  con-
 stitutional  guarantees  that  we  can

 Bill—Withdrawn
 achieve  this  laudable  objective.  I
 would  suggest  the  social  welfare
 measures  being  adopted  by  Tamil
 Nadu  to  be  emulated  by  all  other
 States  in  the  country.  Then  only  the
 nation  can  get  rid  of  casteism.  As
 suggested  by  Shri  Asaithambi  I  also
 feel  that  social  reform  movements
 should  be  started  in  all  the  States.  I
 am  reminded  here  of  Henry  VIII’s
 classical  quotation  Reformation,
 Renaissance  and  Revolution.  This
 should  become  our  guiding  principle
 if  we  at  all  we  want  to  uplift  the
 down.-trodden,

 Article  24  of  the  Constitution  debars
 child  labour,  especially  upto  4  years
 of  age.  But,  unfortunately  child  labour
 in  our  country  is  the  main  source  of
 income  for  the  indigent  parents.  Unless
 their  economic  conditions  are  improv-
 ed,  they  cannot  but  help  sending  their
 children  to  toil  in  factories.  What  is
 the  use  of  having  a  constitutional  pro-
 vision  which  cannot  be  implemented?
 Similarly,  the  constitutional  provisions
 of  compulsory  free  primary  education,
 which  has  become  a  distant  dream  for
 the  people  of  the  country.  Economic
 equality  has  become  as  elusive  as  an
 eel  for  the  emaciated  down-trodden
 in  the  country.  30  years  after  indepen-
 dence,  more  than  30  crores  of  our
 people  are  living  below  marginal
 level  of  poverty,  with  less  than  a
 rupee  as  their  daily  income.  At  the
 same  time  we  talk  of  gigantic  schemes
 for  economic  development.  All  such
 talks  have  no  meaning  so  far  the
 socially  oppressed  are  concerned.  The
 constitutional  provision  of  reservation
 of  jobs  for  the  weaker  sections  of
 society  still  remains  unfulfilled.  When
 these  people  do  not  have  two  square
 meals  a  day  and  potable’  water  to
 quench  their  parched  throats,  how  do
 you  expect  them  to  fight  for  their
 rights?  When  they  cannot  stand  on
 their  own  legs,  you  cannot  expect  them
 to  run.

 The  Minister  should  accept  this  Bill
 and  create  the  machinery  required  for

 implementing  the  provisions  contained
 therein.



 363  Indian  Social  Dis-

 [Shri  A.  Sunna  Sahib]
 With  these  words,  I  conclude  by

 thanking  the  hon.  Chairman  who  was
 kind  enough  to  spare  a  few  minutes
 for  me,

 at  ग्रजभूषण  तिथारी  (खलीलाबाद)  :  श्री
 रूप  नाथ  सिह  द्वारा  रखें  गये  विधेयक  का  में  स्वागत  करता

 हूं  ।  यह  कई  दृष्टियों  से  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  ।  हमारे
 देश में  जाति  व्यवस्था  पिछले  हजार  डेढ़  हजार  बरस  से
 चली  प्रा  रही  है  1  इस  पर  पहले  भी  हमले  हुए  हैं  भौर
 इस  को  समाप्त  करने  का  प्रयास  किया  गया  है  परन्तु
 वह  ग्रधरा  हमला  रहा  है।  इस  जनतंत्रीय  व्यवस्था  में
 वोट  की  जो  ताकत  है  उस  के  जरिये  ऐसा  लगता  है
 चौतरफा  प्रहार  करने  की  भ्रावश्यकता  है  झौर  वह  हो
 रहा  है।

 सामाजिक  विषमता  के  प्रश्न  को  ले  कर  झारक्षण
 की  बात  कही  जा  रही  है।  काका  कालेलकर  कमीशन  ने
 अपनी  संस्तुति  दी  थी  ।  परन्तु  सरकार  झौर  समाज  का  जो
 शक्तिज्ञाली  वर्ग  ह ैउस  के  दिमाग  का  झौर  उस  की  नीयित
 का  इसी  बात  से  पता  चल  जाता  है  कि  955  में  वह
 रिपोर्ट  सबमिट  हुई  थी  लेकिन  भाज  तक  उस  को  कार्यान्वित
 नहीं  किया  गया  है  ।

 यह  कंवल  प्ाथिक  प्रश्न  नहीं  है  कुछ  लोग  हैं  जो
 यह  कहते  हैं  कि  नौकरियों  में  या  एजकंशन  में  संरक्षण
 दे  दिया  जाए  तो  उस  से  उन  की  झ्राथिक  स्थिति  सुधर
 जाएगी  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  वह  प्राथिक  समस्या
 उतनी  नहीं  है  जितनी  सामाजिक  प्रतिष्ठा  की  समस्या
 है  ।  कुछ  लोग  कुशलता  या  कौशल  का  तक॑  देते  हैं  भौर
 कुछ  लोग  हैं  जो  भ्राथिक  तक॑  देते  हैं।  में  समझता  हूं  कि
 हमारे  देश  में  जाति  और  गरीबी  दोनों  एक  साथ  जुड़
 गए  हैं  शर  आज  भी  हमारे  समाज  में  बहुसंख्यक  वर्ग
 ऐसा  है  जो  सामाजिक  बौर  प्राथिक  रूप  से  पीड़ित
 झौर  उपेक्षित  है।  इसलिये  उस  को  ऊपर  उठाने  की
 आवश्यकता  है।  उसे  केवल  नौकरियों  में  संरक्षण  देने  से
 काम  नहीं  चलेगा  बल्कि  राजनीति  में,  व्यापार  में,
 तथा  ग्रन्य  सभी  क्षेत्रों  में  संरक्षण  देने  की  आवश्यकता  है  |
 मैं  मानता  हूं  कि झ्राज

 डड
 जातियां  झाथिक  रूप  से  थोड़ा

 ऊपर  बढ़  गई  हैं  लेकिन  पैदाइश  की  वहज  से  झौर  सामाजिक
 बंधनों  की  वजह  से  वे  आज  भी  पिछड़ेपन  की  परिभाषा
 में  आती  हैं  ।  उन  के  लिये  आप  कोई  भ्राथिक  सीमा
 निर्धारित  कर  सकते  हैं।  परन्तु  कुछ  प्रपवादों  को  उदाहरण
 के  रूप  में  ले  कर  झाप  पूरी  को  पूरी  व्यवस्था  में  यह  चाहें
 कि  वे  स्वतन्त्रतापूर्वक  चलें,  उन  को  किसी  प्रकार  की
 सहायता  की  प्लावश्यकता  नहीं  है  तो  यह  न  ठीक  होगा
 झौर  न  ही  उचित  ।  इसी  के  साथ  साथ  जो  गैर  जाति
 में  शादी  की  बात  की  गई  उस  के  लिये  तके  तो  बहुत  दिये
 गये,  परन्तु  सचमुच  में  उन  को  सगुण  रुप  में  लाने  के  लिये
 कोई  भी  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है।  श्रौर  मैं

 बहता  हू
 j

 कि  शभ्रगर  इस  प्रकार  के  इंसेंटिव्ज  दिये  जायें
 नौकरियों  में,  व्यापार  में घौर  तमाम  प्रकार  की  मुविधायें
 हों  और  ऐसे  लोगों  को  समाज  में  प्रतिष्ठित  किया  जाय  तो
 इस  जाति  को  तोड़ने  में  सहायक  होगी  ।  यह  प्रारक्षण
 नीति  केवल  प्रिविलेज  कास्ट  बनाने  के  पक्ष  में  नहीं  है,
 झौर  जो  लोग  इस  तंग  दिमाग  में  इस  की  मुखालिफत
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 करते  है  में  उस  की  निन्दा  करता  हूं  ।  यह  तो  जाति  को
 समाप्त  करने  का  एक  रास्ता  है।  भोर  भाज  के  युग  में
 यह  भावश्यक  है  कि  जब  तक  समाज  के  उपेक्षित  लोगों
 में  नई  शक्ति  का  स्रोत  का  fa  जन  नहीं  करेंगे  तब  तक  हजारों
 बचे  पुरानी  जाति  व्यवस्था  पर  कुठाराधात  नहीं  किया
 जा  सकता  है।

 दन  शब्दों  के  सा4॥  मैं  इस  बिल  का  तहेदिल  से
 समथंन  करता  हूं  ।

 *SHRI  A,  MURUGESAN  (Chidam-
 baram):  Madam  Chairman,  on  behalf
 of  All  India  Anna  D.M.K.  Party,  I
 welcome  the  Indian  Social  Disparities
 Abolition  Bill  of  my  hon.  friend  Shri
 Roop  Nath  Singh  Yadav.  None  of  us
 can  deny  that  Shri  Yadav  has  done  a
 signal  service  by  bring  such  a  comp-
 rehensive  bill  for  the  welfare  of  back-
 ward  classes,  scheduled  castes  and
 scheduled  tribes.  Section  30  of  this
 Bill  refers’  to  inter-caste  marriages.
 This  formed  the  central  part  of  Peri-
 yar  E.V.  Ramaswamy’s  social  reform
 in  Tamil  Nadu.  Arignar  Anna  trans-
 lated  this  dream  of  Periyar  into  an
 action-oriented  programme,  which  is
 now  being  effectively  implemented  by
 my  ld@ader,  Puratchi  Thalaivar  Thiru
 M.G.R.  We  give  gold  medals,  promo-
 tions  and  increments  for  those  encou-

 raging  inter-caste  marriages.

 Section  5  of  this  Bill  says  that  the
 priests  in  the  prominent  temples  in
 the  country  shall  not  be  from  any
 particular  caste  or  community.  Every
 citizen  shall  be  entitled  to  enter  any
 temple  as  also  to  serve  as  its  priest.
 We  enacted  a  specific,

 law  for  this

 purpose.  an
 ro)

 Tamil  Nadu  was  the  first  in  the
 country  to  have  a  successful  Temple
 Entry  by  Harijans  Movement.  Dr.
 Ambedkar  called  Tamil  Nadu  as  “the
 Kohinoor  of  India,”  radiating  and  re-
 flecting  light  all  over  in  the  matter  of
 social  upliftment  of  the  oppressed.

 Section  ॥7  of  this  Bil)  talks  about
 distribution  of  land  to  the  landless

 and  also  a  pucca  built  house  for  the

 *The  original  speech  was  deliveredin  Tamil
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 harijans  in  the  villages.  Even  if  25
 per  cent  reservation  becomes  a  reality
 so  far  as  jobs  in  the  Central  and
 State  Governments  are  concerned,  it
 wiul  be  touching  only  the  fringe  of  the
 problem,  because  out  of  40  lakhs  of
 jobs  only  30  lakhs  would  get  jobs.
 But  the  landless  Harijan  labour  in
 the  country  is  of  the  order  of  il
 crores,  Unless  their  economic  problem
 is  solved,  you  cannot  expect  casteism
 to  disappear  from  India.  The  schemes
 of  slum  clearance  and  houses  for  the
 {agricultural  landless  in  Tami]  Nadu
 have  been  appreciated  by  World  Bank
 and  such  other  international  organi-
 sations.

 Ilayaperumal  Committee  has  made
 similar  recommendations,  They  should
 be  implemented.  It  is  really  regret-
 table  that  if  some  meaningful  mea-
 sures  are  adopted  in  Bihar,  the  casfe-
 Hindus  and  the  upper-caste  people
 start  an  uprising.  The  Chief  Minis-
 ter  of  Uttar  Pradesh,  Shri  Yadav,  was
 removed  from  Office  by  the  machina-
 tions  of  high-caste  people.  During
 the  past  30  ydars,  we  have  not  given
 adequate  representation  to  the  Back-
 ward  classes,  scheduled  castes

 and  scheduled  tribes  in  the  posts  of
 Ambassadors,  Judges  of  Supreme
 Court,  Chairman  of  U.P.S.C.  and
 Chairman  of  Railway  Service
 Commissions.  After  the  advent  of
 Janata  Government,  a  high  retired
 Official  of  this  Secretariat  was  made
 the  Chairman  of  South-eastern  Rail-
 way  Service.  Commission  because  of
 influence  exercised  by  our  Steel
 Minister  with  the  Railway  Minister.
 Do  these  Ministers  exercise  such  in-
 fluence  in  the  case  of  scheduled  castes
 and  scheduled  tribe  candidate?

 At  the  moment  there  is  a  wide  gap
 between  profession  and  practice.  But
 in  deference  to  the  action-oriented

 leader,  Shri  M.G.R.  who  is  triumphan-
 tly  marching  on  the  path  of  progress
 in  Tamil  Nady  along  with  4  crores  of
 Tamil  people,  I  would  suggest  that
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 this  Bill  should  become  a  Govern-
 ment  Bill  so  that  al  the  provisions
 meant  for  the  welfare  of  downtrodden
 can  be  implemented  forthwith.

 *“SHRI  RAJ  KRISHNA  DAWN
 (Burdwan):  Madam  Chairman,  I
 whole  heartedly  support  this  Bill
 which  has  been  brought  forth  by
 Shri  Roop  Nath  Singh  Yadav.  One
 thing  we  should  note  that  even  after
 30  years  of  independence,  casteism
 is  still  prevalent  in  our  country,  At
 the  root  of  this  we  can  find  a  dark
 aspect  of  democracy.  We  see  that
 our  political  leaders  select  candidates
 for  elections  in  a  particular  area  on
 the  basis  of  majority  of  voters  be-
 longing  to  a  particular  caste  or  com-
 munity  living  there,  In  a  ‘Yadav’
 majority  area  they  select  a  Yadav
 candidate,  in  ag  Muslim  majority  area
 they  select  a  Muslim  candidlate,  in
 a  ‘Ahir’  majority  area  they  select  a
 Ahir  candidate,  they  find  out  in
 which  area  Brahmins  are  in  g  majo-
 rity  and  so  on  nd  so  forth.  The
 political  leaders  foment  and  exploit
 caste  sentiments  at  the  time  of  elec-
 tions  and  they  had  been  doing  7
 over  a  long  time.  This  is  a  dark  side
 of  our  democracy.  This  problem  of
 casteism  cannot  be  solved  by  this
 Bil)  alone.  There  is  the  need  to
 change  our  strategy  of  fighting  elec-
 tions.  If  this  is  not  done  then  all
 those  persons  who  will  support  this
 Bill  today,  will  try  to  find  out  who
 is  a  Yadav  candidate,  who  is  a  Mus-
 slim  candidate,  who  is  a  Brahmin  can-
 didate  etc.,  at  the  time  of  elections
 ang  voting.

 Many  aspects  of  this  Bill  has  been
 discussed  here.  I  want  to  say  that
 in  place  of  bringing  a  Bill  on  the
 basis  of  casteism,  we  should  discuss
 it  on  the  basis  of  two  classes  of  peo-
 ple  viz.,  the  exploiters  and  the  ex
 ploited.  We  should  try  to  bring  a
 Bill  to  give  protection  to  the  exploi-
 ted  classes.  Otherwise  the  real  pur-
 pose  wil]  not  be  served.  As  was
 rightly  asked  by  Shri  Kanwar  Lal

 oe  tee
 *The  original  speech  was  deliveredin  Bengali,



 367  ‘Indian  Social  Dis-

 {Shri  Raj  Krishna  Dawn]
 Gupta.  Should  we  enact  a  legislation
 to  provide  free  education  to  the  son
 of  Babu  Jagjivan  Ram?  Certainly
 not.  Everybody  will  agree  with  that.
 We  should  all  fight  for  the  economi-
 cally  backward  and  weaker  sections
 of  our  society.  It  is  they  who  really
 need  our  protection.  <A  _  legislation
 should  be  enacted  with  that  purpose
 in  view.  If  we  are  not  sincere  and
 Only  play  for  political  manipulations,
 then  8  Bill  like  this  will  not  achieve
 anything.  We  should  proceed  on  the
 basis  of  two  classes,  i.e,  the  exploi-
 ters  and  the  exploited,  the  rich  and
 the  havenots.  Only  today  I  saw  in
 the  newspapers  that  in  Andhra  Pra-
 desh  a  scheculed  caste  ML.A  accom-
 panied  a  Minister  to  visit  a  tem-
 ple,  but  he  was  refused  entry  to  tiyat
 temple.  Even  after  31  years  of  inde-
 pendence  such  incidents  are  there
 and  we  are  discussing  this  problem
 in  the  Parliament.  This  is  a  matter
 of  great  shame  and  regret.  Since  my
 time  is  short,  I  conclude  here  after
 once  more  extending  my  whole  hear-
 teq  support  to  this  Bill.  I  thank  the
 hon.  Chairman  for  giving  me  time
 to  speak  on  this  Bill.

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  श्री  धनिक
 लाल  मंडल)  :  महोदया,  श्री  रूपनाथ  सिह  यादव  ने
 जो  विधेयक  प्रस्तत  किया  है,

 ह , ड  सथ  द्वधश  सिह  :  सभापति  महोदय,
 व्यवस्था  का  सवाल  है,  बिना  कोरम  के  प्राप  केसे
 प्रोसीडिग्ज़  बलायेंगे  ?

 श्यो  थो०  ची०  झंडल :  ाप  ण्  नहीं  चला
 सकते  हैं?

 MR.  CHAIRMAN:  Let  the  quorum
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 हिन्दू  समाज  तो  जाति-श्यवस्था  पर  ग्राधारित  ही  है।
 दूसरे  धर्म  भी  इससे  भ्छ्ते  नहीं  रहे  हैं।  इस  लिए
 एक  प्रर्थ  में  सारा  भारतीय  समाज  जाति-व्यवस्था
 पर  आधारित  हो  गया  है  1

 जैसा  कि  श्री  यादव  ने  बताया  है,  उस  व्यवस्था
 की  वजह  से  समाज  में  विषमता,  भेदभाव  धौर
 डिसक्रिमिनेशन  पैदा  हो  गये  ।  मामला  यहां  तक
 चला  गया  कि  कुछ  लोगों  को  भछूत,  भ्रस्पृश्य,  बना
 दिया  गया,  समाज  से  बहिष्कृत  कर  दिया  गया।  ये
 जातियादी  व्यवस्था  के  दुर्गग हैं,  जो  उन्होंने  बताये
 हैं  ।  इसके  शौर  भी  कारण  है--प्राथिक  कारण
 भी  हें---,  लेकिन  यह  मूल  कारण  है,  जो  श्री  यादव
 मे  प्रपने  विधेयक  में  बताया  है  शौर  इससे  मेरी
 सहमति  है।  इस  कारण  से  समाज  में  जो  विषमता
 पैदा  हुई  है,  उसको  दूर  करने  के  लिए,  झौर  समानता
 तथा  समता  का  समाज  बनाने  के  लिए,  उन्होंने
 अपना  यह  विधेयक  प्रस्तृत  किया  है  ।

 हम  अपने  देश  मं  समता  के  समाज,  जनतंत्रीय
 समाज,  खुले  समाज  ब्ोर  निर्भय  सम  ज  का  निर्माण
 करना  चाहते  है--एक  एसे  समाज  का  निर्माण
 करना  चाहते  हैं,  जिसमें  मनुष्य  के  सभी  गुणों  का
 विकास  हो,  वह  पूर्ण  विकास  को  स्थिति  में  पहुँचे  ।
 यह  स्पष्ट  है  कि  इस  तरह  के  समाज  को  बनाने  के
 लिए  इस  व्यवस्था  को  जाना  होगा  ।  इस  व्यवस्था
 के  गये  बिना  समाज  में  समानता  नहीं  झायेगा,  हसमें
 कोई  दो  राय  नहीं  हो  सकती  हैं।  में  विश्वास  के
 साथ  कह  रहा  हूं  कि  चाह़े  जितनी  भी  कीमत  चुकानी
 पड़े,  समाज  को  इस  बात  के  लिए  तैयार  होना  चाहिये
 कि  वह  इस  जातिवादी  व्यवस्था  से  छुटकारा  ले
 ले।  यदि  जातिंवादी  व्यवस्था  से  हम  छुटकारा
 नहीं  लेते  हैं--कीमत

 ह
 कर  भी,  तो  हम  सदा

 के  लिए  कमज़ोर  बने  रहेंगे  7  यहां  तक  तो  मेरी
 उनसे  सहमति  है।

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  ऐसा  समाज
 बनाने  के  लिए  बहुत  से  उपाय  करने  होंगे  ,  जिनमें
 उन्होंने  प्रारक्षण  की  भी  बात  कही  है।  अपने
 विधेयक  में  उन्होंने  तीन  चार  श्राणियों  का  नाम  लिया
 है,  जैसे  हरिजन,  शिड्यूल्ड  करांस्ट्स,  गिरिजन-

 शिड्यूल्ड  ट्राइल्ड,  झदर  बैकवई  क्लासिज़,  माइनारि-
 टीस ।  इन  लोगों  के  बारे  में  उन्होंने  कहा  है  कि
 ये  सब  ऐसे  समाज  के  दुर्बल  अंग  हैं  जिन  को bell  be  rung  Now  there  is  quorum.  a
 संरक्षण  देना  होगा,  भ्ारक्षण  देना  होगा,  उन  को The  hon.  Minister  may  continue  his

 speech.  सहारा  देना  होगा  i  सहारा  दे  कर  के  ही  हम

 थ्री  धनिक  लाल  मंडल  :  सभापति  महोदय,
 माननीय  सदस्य  ,  श्री  रूपनाथ  सिह  यादव,  ने  प्रपन
 विधेयक  का  जो  उद्देश्य  बताया  है,  में  समझता  हूं
 कि  उस  पर  किसी  को  भी  प्रापत्ति  नहीं  हो  सकती  है।
 समाज  में  जो  भेदभाव,  बिवबसता  और  ना  बराबरी
 है,  उसके  कई  कारण  हैं।  लेकिन  श्री  यादव  ने
 जाति-म्यवस्था  को  सका  कारण  माना  है|  यह
 बात  सही  है  कि  न  केवल  हिन्दू  समाज  में,  बल्कि
 सभी  धमी  में,  ब्जाति-थ्यवस्था  कमों-बेश  है।

 उन  को  बागे  बढ़ा  कर  समाज  में  समता  कायम  कर
 सकते  हैं  श्रौर  विधमता  को  खत्म  कर  सकते  हैं

 जहां  तक  हरिजनों  की  स्थिति  है  यह  स्पष्ट  है  कि
 उन  को  श्रारक्षण  है  और  बहुत  पहले  से  है,  संविधान
 बनने  के  पहले  से  है  ।  संविधान  बनने  के  बाद
 भी  उन  की  यह  स्थिति  रही ।  जहां  तक  गिरिजन

 हैं,  उनके  लिए  भी  संरक्षण  है  oe  (व्यकधान)'
 ये  जो  हरिजन  शौर  गिरिजन  हैं  इनके  लिए  जो
 ध्रारक्षण  है,  बह  पूरा  हो,  उसके  लिए  हम  लोग
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 बराबर  कोशिश  ,कर  रहे  हैं।  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि
 इन  को  जो  प्ारक्षण  मिला  वह  पूरा  नहीं  किया  गया  1
 तीस  वर्षों  तक  जो  कांग्रेसी

 हुकुमत
 रही  उस  में  उन  को

 22.  5  प्रतिशत  प्रारक्षण  के  बाबजूद  झ्ाज  तक  4.  4
 प्रतिशत  पभ्रारक्षण  ही  मिल  पाया  है।  यह  उनकी
 स्थिति  रहीहै।  प्रभी  जो  हमारी  हाई  पावर  कमेटी
 है  उसमें  हम  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  इन  की  इस
 कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  जो  बैकलाग  है  उस  को
 पूरा  किया  जाय  और  उस  बैंकलाग  को  पूरा  करने  के
 लिए  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  बनाया  जाय  जिस  के
 लिए  सेकफ्रेटरीज्  की  एक  कमेटी  बनाई  गई  है  जो
 यह  सुझाव  देगी  कि  कैसे  इस  को  समयबद्ध  सीमा
 के  भ्न्दर  पूरा  कर  दिया  जा  सकता  है  भ्रौर  भ्रागे  कोई
 कमी  न  हो,  जो  प्रारक्षण  मिला  हमा  है  उस  में  कमी
 नरह  जाय,  उस  के  लिए,  व्यवस्था  की  जा  रही  है  |
 में  सदन  के  माननीय  सदस्यों  को  प्राश्वास्त  करना
 चाहता  हूं  कि  हम  लोग  इस  मामले  में  बहुत  ही  चिंतित
 हैं  कि  जो  भी  उन  को  श्ारक्षण  मिला  हुआ  है  कायदे
 से,  कानून  से,  उस  को  पूरा  किया  जाय  ।  उस  में
 किसी  तरह  का  हीला  हवाला  न  किया  जाय।  यह
 हमारी  कोशिश  हो  रही  है।  लेकिन  उस  के  संग
 संग  और  भी  उपाय  किए  जा  सकते  हैं।  जैसे,
 जब  से  यह  सरकार  बनी  है,एक  सरकार  ने  निर्णय
 किया  कि  पाँच  साल  के  भ्रन्दर  हम  की  भश्रस्पश्यता
 से  छटकारा  पाना  है।  यह  जो  समाज  का  कोढ़
 है,  रोग  नहीं  कोढ़  हो  गया  है,  यह  बदब्‌  कर  रहा
 है  भ्ौर  सभापति  महोदया  जानती  हैं  कि  यह  कितना
 बदब्‌  करता  है,  जगह  जगह  फटता  रहता  है  जिस
 से  पूरे  समाज  में,  पूरे  देश  में  प्रौर  इस  सदन  में  भी
 बेचैनी  हो  जाती  है।  तो  यह  न  हो,  इस  को  खत्म
 किया  जाय,  इस  के  लिए  और  भी  सारे  उपाय
 किये  जा  रहे  हैं।  में  विस्तार  में  नहीं  जाऊंगा  क्‍योंकि
 झापने  मुझे  5  मिनट  का  ही  समय  दिया  है  ।

 जो  शोर  दूसरा  वर्ग  है  जिस  के  बारे  में  अभी
 विशेष  जोर  दिया  जा  रहा  है  वह  है  शभ्दर  बैकवर्ड
 क्लासेज  ।  अदर  बैकवर्ड  क्लासेज्ञ  की  क्‍या  परि-
 भाषा  हो  शौर  उन  को  क्‍या  संरक्षण  मिले  इस  के
 सम्बन्ध  में  एक  कमीशन  बना  था,  काका  साहब
 कालेलकर  कमीशन।  §6953  में  ही  इस  कमीशन  का
 गठन  किया  गढा  था।  «6955  में  इस  कमीशन
 ने  झपनी  रिपोर्ट  देदी  ।  वह  बहुत  वाल्यूमिनस
 रिपोर्ट  है।  उस  पर  तत्कालीन  सरकार  जो  थी,
 उस  ने  कोई  भी  कार्यवाही  नहीं  की  शौर  वह  कोल्ड
 स्टोरेज  में  रख  दी गई।  उस  के  बाद  श्र्ब  जो  यहां
 मांग  हो  रही  है  या  जब  से  यह  नई  सरकार  श्राई  है,
 उस  से  यह  मांग  हो  रही  है,  यह  मांग  तो  बराबर
 होती  रही  ।  मांग  तो  कभी  रुकी  नहीं,  लेकिन
 सदन  में  काका  कालेलकर  कमीशन  की  रिपोर्ट  पर

 चर्चा
 नहीं  हुई

 ई।  देश  में  यह  मांग  होती  रही  जर

 जनता  के  भी  घोषणापत्र  में  यह  है  ।  यह
 इस  बात  का  सब्‌त  है  कि  देश  में  मांग  होती  रही,
 लोगों  की  इच्छा  थी  7  इस  को  यान  में  रख  कर
 इस  सरकार  ने  एक  नये  कमीशन  Tr  गठन  किया
 है।  श्री  बी०  पी०  मंडल  उस  कमीशन  के  ग्रध्यक्ष

 हैं।  यह  पिछड़ा  वर्ग  झ्रायोग  संविधान  की  340वीं
 धारा  की  उपधारा  (i)  के  श्रधीन  गठित  किया
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 गया  है।  इस  के  भी  टम्स  श्राफ  रेफरेंस  बही  सच  हैं
 जो  काका  कालेलकर  साहब  कमीशन  के  टम्संभाफ
 रेफरेंस  थे  यानी  पिछड़ा  वर्ग  कोन  है।  जब  बह
 कमीशन  इस  निर्णय  पर  पहुंच  जाता

 4
 कसोटी  बना

 लेता  है,  क्राइटीरियन  बना  लेतां  है,  फिर  लसी
 अनुसार  उन  को  उस  की  सूची  बनानी  है

 श्री  राम  प्रवधेश  सिह  :  प्वाइंट  अाफ घाचेर . ,

 श्री  धनिक  लाल  मडल  :  हम  को  तो  बहुल
 कम  समय  मिला  है,  झाप  अपनी  बात  कह  जुके  हैं

 श्री  राम  पब्रवर्धेश  सिह:  प्वादंट  श्राफ  झाइर  कर
 में  खड़ा  हूं।

 MR.  CHAIRMAN:  Please  sit  down.
 I  am  not  allowing  you.  Under  what
 rule  you  are  raising  a  point  of  order?

 श्रो  राम  ग्रवधेश  सिह:  में  प्वाइंट  झाफ
 ग्राडेर  से यह  जानना  चाहता  हूं  कि जब  पहले  कमीशभ
 की  रिपोर्ट  है,  परिभाषा  भी  है  और  जब  तक  पहले
 कमीशन  को  रह  नहीं  किया  गया  इस  सरकार  के  द्वारा
 तब  तक  नया  कमीशन  कंसे  बहाल  कर  दिया  गया  ?

 MR.  CHAIRMAN:  I  have  not  al-
 loweq  you.  Mr.  Minister,  please  go
 ahead.  7

 श्री  धनिक  लाल  मंडल:  संविधान  की  धारा
 340  की  उपधघारा  (1)  के  म्रघीन  श्री  बी०  पौ०
 मण्डल  की  श्रधष्यक्षता  में  एक  कमीशन  का  गठन
 किया  गया  है  शर  उनसे  यह  कहा  गया  है  कि  यह  जो
 संविधान  में  श्रदर  बैकवर्ड  क्लासेज़  का  उपबन्ध  है,
 जिसको  सोशली  ऐंड  एजूकेशनली  बैकवर्ड  कहा  गया
 है  वह  कौन  है,  उसका  क्राइटीरिया  बना  कर  के
 उसकी  सूची  तैयार  करें।

 श्री  राम  ग्रवधेश  सिह:  फिर  चुनाथ
 घोषणा-पत्र  में  प्रापने  वायदा  क्यों  किया  था  ?
 (व्यवधान)  |

 श्री  धनिक  लाल  साडडजप :  कमीशन  दस
 बात  को  बताए  कि  इसके  सम्बन्ध  में  क्या  उपाय  करने
 हैं।  समता  वाले  समाज  का  जो  निर्माण  करना
 है  उसके  लिए  क्‍या  किया  जा  सकता  है  जिसमें  कि
 आरक्षण  भी  शामिल  है  --यह  कमीशन  के  टर्म्से
 श्राफ  रेफ्रेस्स  में  है।  यह  कमीशन  बैठ  गया  है,
 यह  कोई  कल्पना  की  चीज़  नहीं  है।  प्रधान  मंत्री  जी
 ने  इसी  सदन  में  दिसम्बर  में  इस  कमीशन  की
 घोषणा  की  थी  और  वह  कमीशन  काम  कर  रहा
 है।  (व्यवधान  )  ।

 श्री  राम  अवधेश  सिंह :  तीन  महीने  में
 कमीशन  को  अभी  दफ्तर  भी  नहीं  मिला  है
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 MR,  CHAIRMAN:  Will  you  please
 I  will  not  allow  you  to  go  on

 interrupting  the  Minister.

 wt  धनिक  लाल  मडल :  झाप  इस  कमीशन
 से  भी  कुछ  कहियेगा।  केवल  हमसे  ही  कहेंगे  ?
 जितनी  जल्दी  कमीशन  काम  कर  देगा,  हम  भो
 उतनी  ही  जल्दी  कर  देंगे  7  (व्यवधान)

 में  यह  कह  रहा  था  कि  कमीशन  बम  गया  है  ।
 झदर  बकवर्ड  क्‍्लासेज़  के  नाम  से  जो  उपबन्ध  हैं  उसके
 लिए  भी  सरकार  बिल्कुल  सजग  है,  सचेष्ट  है  भौर
 बितित  है  कि  उनकी  दशा  में  भी  सुधार  होना  चाहिये,
 उनको  भी  दूसरे  समूहों  के  समक्ष  लाना  चाहिये  t
 समतावादी  समाज  के  निर्माण  के  लिए  यह  झावश्यक
 है  1  इसलिए  यह  कमीशन  जब  अपना  प्रतिवेदन
 देगा  तो  उस  पर  कार्यवाही  होगी,  श्राप  निश्चित
 मानिये  कि  कार्यवाही  होगी  क्‍योंकि  उस  पर  सदन
 में  भी  विचार  विमर्श  होगा,  झाप  भी  उस  पर  अपनी
 राय  देंगे।

 जहां  तक  दूसरी  बातों  का  सम्बन्ध  है,  रूपनाथ
 सिंह  जी  ने  इण्टर-कास्ट  मैरिजेज  की  बात  की  है,
 पब्लिक  सकल  समाप्त  करने  की  बात  की  है,  पंचायत
 स्तर  पर  स्त्रियों  को, खासकर  हरिजन  लड़कियों  को
 पढ़ाने  की  बात  की  है,  लैंडलेस  लेबरर  के  लिए  होम-
 साइट,  प्लाट  देने  की  बात  की  है--यह  सभी  जितनी
 भी  बातें  कही  गई  हैं  उन  सभी  पर  हमारा  पूरा
 ध्यान  है।  मेरे  पास  समय  नहीं  है  ।  मैं  झ्लापको
 बताना  चाहूंगा  कि  हरिजनों  को  डेवलप्ड  साइट  दे  कर
 बसाने  के  लिए  भी  हमारे  पास  योजना  है  .  जो
 हरिजन  गर्ल्स  हैं  उनको  पढ़ाने  के  लिए  भी  हमारी
 झोर  से  सेन्ट्रली  स्पांसर्ड  योजनायें  चल  रही  हैं  ।
 ऐसे  800  हास्टल्स  हैं  जौर  भागे  भी  खोले  जाते
 रहेंगे।  इसलिए  यह  सारी  बातें  जो  झापने  सुझाई  हैं
 उन  पर  हमारा  पूरा  ध्यान  है  ।

 यह  जो  शदर  बैकवर्ड  क्लासेज़  के  लिए  झ्रारक्षण
 की  बात  है  उसके  लिए  कमीशन  एप्वाइंट  कर  दिया
 गया  है।  इस  सन्दर्भ  में  मैं माननीय  रूपनाथ  सिंह
 जो  से  निवेदन  कडूुंगा,  प्रार्थना  करूंगा--सरकार
 की  चेष्ठा  को  देखते  हुए,  सरकार  के  प्रयास  को
 देखते  हुए,  सरकार  की  तत्परता  को  देखते  हुए  कि
 किस  तरह  से  हम  समताबादी,  गणतंत्री  निर्भय
 समाज  की  स्थापना  करना  चाहते  हैं,  हमारी  भाशा
 है  कि  इसी  प्रकार  से  झ्राप  समय  समय  पर  सुझाव  देंगे,
 यह  झापका  झ्ोधिकार  है  लेकिन  अभी  जो  स्थिति  है
 बह  मैंने  श्रापको  बतला  दी  भ्रतः  सरकार  से  सहयोग
 करने  के  लिए  झापसे  प्रार्थना  है  कि  श्राप  इस
 विधेयक  को  वापिस  ले  लें।

 सभापति  महोदय  :
 कीजिए  ।

 10-1  मिनट  में  समाप्त

 श्री  ह... ह  नाथ  सह  यादव:  (प्रतापगढ़)  :
 महोदया,  जब  इतने  राष्ट्रीय  महत्व  का  मामला
 सदन  में  पेश  हो,  तो  सदन  का  सारा  समय  इस  में  लगना
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 चाहिये  भौर  कई  दिन  तक  इस  पर  बहस  होनी  चाहिये।
 ्ापने  समय  इतना  सीमित  कर  दिया  है  कि  उतने
 समय  में  इस  पर  जितने  विचार  झाये  हैं,  इस  के
 पक्ष  में  या  विपक्ष  में,  उन  का  कैसे  उत्तर  दे  पाऊंगा  ।
 में  कोशिश  करूंगा--संक्षेप  में,  उन  सभी  तथ्यों  को
 जो  हस  के  विरोध  में  पाये  हैं,  जबाब  -दूं।  जिन
 माननीय  सदस्यों  ने  इस  का  विरोध  किया  है,  शायद
 दो-एक  माननीय  सदस्य  ही  हैं,  वे  इस  समय  सदन  से
 चले  गये  हैं।  माननीय  चतुर्वेदी  जी  ने  इस  का
 विरोध  किया  है--मैं  उन  को  बतलाना  चाहता  हूं  कि
 जनता  पार्टी  का  जो  धघोषणा-पत्र  है,  जिस  के  भ्राधार
 पर  वह  चुनाव  जीत  कर  जाये  हैं,  उस  में  लिखा
 हुआ  है  कि  काका  कालेलकर  की  रिपोर्ट  की  सिफा-
 रिशों  के  भनुसार  पिछड़े  वर्ग  को  नौकरी  में  25  से
 35  फीसदी  तक  पग्रारक्षण  दिया  जायगा ।  हस  के
 भलावा  हमारे  संविधान  की  धारा  340  श्र
 15(4)  तथा  ॥

 ध
 )  में  दिया  गया  है  कि  जो

 पिछड़े  वर्ग  के  लोग  उन  को  नौकरी  में  भारक्षण
 दिया  जायगा  |  प्रारक्षण  क्‍यों  हो  भौर  किस  भ्राधार  पर
 हो--इस  पर  बड़ा  विवाद  चल  रहा  है,  जब  कि  यह
 विवाद  नहीं  होना  चाहिये  ।

 इस  विषय  पर,  महोंदया,  जो  हमारे  दक्षिण  के
 राज्य  हैं,  जैसे  तामिलनाड़,  प्रान्ध्र  प्रदेश,  कर्णाटक,
 केरल  शझादि  राज्यों  में  भ्रारक्षण  के  बारे  में  जो
 ग्रादेश  निकले,  उन  को  सुप्रीम  कोर्ट  तक  चुनौती
 दी  गई  श्रौर  सुप्रीम  कोर्ट  ने  उन  को  वैध  कानून  माना
 है  |  जहां  कहीं  आदेश  में  थोड़ी  गलती  हो  गई  थी,
 बजाय  पिछड़ा  वर्ग  लिखने  के,  जाति  लिख  दिया  था,
 वहां  हाई  कोर्ट  ने  झाडेर  को  क्वेश  करते

 दर
 कहा  है

 कि  यह  दोबारा  श्रा  सकता  है।  मिसाल  के  तौर  पर
 उत्तर  प्रदेश  में  5  फीसदी  का  ऑादेश  दिया  गया
 था,  हाई  कोर्ट  में  उस  की  चुनौती  दी  गई।  उस
 झादेश  में  बहां  की  सरकार  से  यह  गलती  हो  गई,
 हलांकि  वहां  लीगल  डिपार्टमेण्ट  है,  सब  कुछ  है,  शब्द
 “कास्ट”  लिख  दिया  गया  था,  इसी  प्राधार  पर  उस  को
 चेलेज्ज  किया  गया  शौर  हाई  कोट  ने  कहा  कि  यह
 कास्ट  के  आधार  पर  हुभा  है,  इसलिए  इस  को
 क्वेश  करते  ह।  संविधान  में  भी  दिया  हुआ  है--
 “पिछड़ा  वर्ग,”  लोग  इसी  को  लेकद  गुमराह  करने  की
 कोशिश  करते  हैं।  जाति  का  नाम  तो  वास्तव  से
 पहचानने  के  लिए  है  ।

 काका  कालेलकर  जी  ने  इस  बारे  में
 बहुत छान-बीन  की  थी,  सारे  देश  का  भ्रमण  कर  के

 तीन  वर्ष  में  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  दी  थी  श्रौर  उस
 रिपोर्ट  में  उन्होंने  हर  स्टेट  में  उस  क्लास  को  बतलाने
 की  कोशिश  की  है।  उस  पिछड़े  वर्ग  को  जानने  के
 लिए,  जैसे  मनुष्य  का  नाम  होता  है  उसी  तरह  से
 उस  वर्ग  को  जानने  के  लिए  उस  का  नाम  दिया
 है,  उसके  पहचान  के  लिए  जाति  लिख  दी  है,  कि  ये-
 ये  जातियां  पिछड़े  बम  सें  भाती  हैं,  वर्ग  को  उन्होंने
 एक

 समूह
 माना  है,  जो  पिछड़  गये  थें,  सदियों  से

 पीछे  चले  गये  झे,  उन  को  बराबर  में  लाने  के  लिए
 कैसे  उपाय  किया  जाय--यही  बात  उन्होंने  श्रपनी
 रिपोर्ट  में  लिखी  है।
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 ag  रिपोर्ट  1955 में प्रा गई  थी  भ्रौर,  महोदया,
 संविधान  की  धारा  340  के  भ्रन्दर  साफ  लिखा  हुमा
 है--

 “340(l)  The  President  may  by
 order  appoint  a  Commission  con-
 sisting’  of  such  persons  as  he  thinks
 fit  to  investigate  the  conditions  of
 socially  and  educationally  back-
 warg  classes  within  the  territory
 of  India........  ”

 to  find  out  their  difficulties,
 a

 amy  देखेंगी  कि  इस  घारा  में  उन्होंने  सोशल  एण्ड
 एज्केशनली  बैकवर्ड''  शब्द  रखे  हैं  श्रौर  ये  ही  शब्द
 धारा  15( 4)  श्रौर  16(4)  रखे हैं  इस  में
 “इकानामिकली a  शब्द  नहीं  रखा  है।  उन  के  दिमाग
 में  यह  बात  थो  कि  जो  सोशली  बैकवडं  हैं  वे  ही
 अछूतों  की  कैट्रेगरी  में ग्राते  हैं।  जिस  को  समाज  ने
 छोटा  मान  लिया  है,  उन  गरीबों  को  हम  इस  में
 लेते  हैं।  श्राज  जो  सोशली  बैकवर्ड  हैं--  वे
 गरीबी  के  ग्राधार  पर  बैकवर्ड  हुए  हैं,  पावर्टी  लाइन
 के  नीचे  थें ध्रोर  समाज  में  धीरे-धीरे  पीछे  होते
 गये,  उनको  उन्होंने  पिछड़ी  जाति  माना  श्रौर
 झौर  जब  संविधान  बनने  लगा,  तो  डा०  ग्रम्बेडकर,
 डा०  लोहिया  और  पं०  जवाहरलाल  नेहरू  ने  भी  इस
 बात  से  सहमति  प्रकट  की  श्रौर  इन  क्लासेज़  को  जो
 श्रछत  के  नाम  से  थीं,  उन  को  शेड्यूल्ड  कास्ट्रस  और
 शेड्यूल्ड  टाइब्स  के  नाम  से  विधान  में  श्ननिवार्य
 रूप  से  संरक्षण  दे  दिया  राजनीति  में  दौर  नौकरियों
 में  भौर  पढ़ाई  लिखाई  में  भी  श्रौर  इन  के  लिए  प्रार्ट्रीकिल
 340  में  राष्ट्रपति  के  ऊपर  कतंव्य  डाला  कि  वे
 अपना  कर्तव्य  निभाएं  एक  कमीशन  बना  कर।  संविधान
 सन्‌  L950F  लागू  हुआ  शौर  953  में  यह  कमीशन
 बन  गया  प्रौर  955  थें  उस  की  रिपोर्ट  श्पा  गई  ।
 19552  ले  कर  श्राज  तक  यानी  979  तक  करीब
 23  साल  पूरे  बीत  गये  इस  रिपोट्र  को  शाए.  हुए  और

 जैसा  हमारे  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि
 यह  कोल्ड  स्टोरेज  में  फेंक  दी  गई।  यह  सदन
 ग़रीबों  का  भी  है  क्‍योंकि  ग़रीबों  की  संख्या  बहुत
 ज्यादा  है,  शोषित  वर्गों  की  संख्या  ज्यादा  है,  गरीब
 पिछड़े  हुए  सभी  ग़रीब  द्रौर  शोषित  लोगों  ने  हम  को
 वोट  दिया  है  प्रौर  उस  से  यह  छटी  लोक  सभा  बनी
 है।  जब  उन  की  संख्या  ज्यादा  है,  तो  क्या  उन  के
 लाभ  के  लिए,  उन  के  उत्थान  के  लिए  और  उनकी
 उन्नति  के  लिए,  उन  को  बराबर  लाने  के  लिए  श्रौर
 संविधान  की  मर्यादा  पूरी  करने  के  लिए  कि  समता-
 वादी  समाज  बने,  इस  देश  में,  उस  को  पूरा  करने  के
 लिए  क्‍या  हम  कोई  कानून  नहीं  बना  सकते
 मुझे  झफ़्सोस  हो  रहा  है  कि  हधर  30-32  वर्षों  में
 इस  तरह  का  कोई  कानून  न  सरकार  लाई  शौर
 त  कोई  बिल  पेश  किया  गया।  समताबादी
 समाज  बनाने  के  लिए,  काका  साहेब  कालेलकर  कमीशन
 की  जो  रिपोर्ट  शाई,  उस  रिपोर्ट  के  अनुसार  कोई
 कानून  झाज  तक  नहीं  बना  ।  इसलिए  मैंने  इस
 बिल  को  ला  कर  प्रपना  कतंब्य  निभाया  है।  जनता
 पार्टी  के  मैनीफेस्ट्रों  में लिखा  था,  हमारी  सरकार
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 प्रौर  जनता  पार्टी  कमिटेड  हैं,  यह  वायदा  कर
 चुकी  हैं  कि  सरकार  बनते  ही  इस  को  पूरा  करेंगे  ।

 [में  चाहता  हूं  कि  इस  चीज  को  पूरा  किया  जाए  ।
 [सरकार  ने  एक  नया  कमीशन  बैठा  दिया  है  |  नया

 कमीशन  बैठ  गया,  ठीक  किया  ।
 =

 कमीशन  का
 र्ट्म्स  श्राफ़  रेफ्रेन्स  और  पुराने  का  टम्सं
 अफ़  रेफ्रेस्स  एकसा  ही  है।  में  माननीय  मंत्री  जी
 को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  बड़े  भच्छे  ढंग  से
 बड़ा  अ्रच्छा  नकशा  समाजवादी  समाज  का  खींच
 दिया  शौर  यह  कहा  कि  हम  बहुत  सजग  हैं।
 जागरूक  हैं।  दो  वर्ष  हो  गये  हैं  लेकिन  जभी
 तक  कुछ  खास  नहीं  हुआ  है  ।  कमीशन  ने
 25  से  33  कहा है  शौर  मैनीफेस्ट्रो  में  भी  25

 से  33  कहा  गया  है,  सिद्धान्त  को  हम  मान  ही  रहे  हैं,
 तो  थोड़ा  सा  ग्रादेश  जारी  करने  में  कोई  कठिनाई
 नहीं  होनी  चाहिये।  गवर्नमेंट  श्रारक्षण  कर  सकती
 है  ।  श्सलिए  में  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन
 करूंगा,  ्ापके  माध्यम  से,  कि  वे  इस  पर  ध्यान  दें
 शौर  भ्रपनी  जागरूकता  और  सजगता  का  जो  विषय
 बनाया  है,  उस  को  कार्य  रूप  में  परिणत  कर  दें
 सिद्धान्त  रूप  में  हम  ने  इस  को  मान  लिया  है,  तो  कार्य
 रूप  में  भी  इस  को  कर  दें।  65  करोड़  जनता  का
 यह  सदन  है  भ्रौर  यहां  से  जो  कानून  बनेगा,  वह  सब
 पर  बाइंडिंग  होगा  ।  श्राज  हमारे  यहां  90,  95
 प्रतिशत  लोग  ग़रीब  हैं,  श्रौर  56,  57  फ़ीसदी  लोग,
 सरकारी  प्रांकड़ों  कं:  मुताबिक,  पावर्टी  लाइन  के  नीचे
 हैं।  उन  की  आर्थिक  दशा  खराब  है।  उन  के  लिय
 कोई  उपाय  नहीं  हुआ  है  और  जो  lo  साल  में  रोज-
 गार  देने  की  बात  है,  उस  दिशा  में  भी  झ्भी  तक
 कुछ  नहीं  हुग्रा  है  ।

 झ्राखीर  में  में  यह  निवेदन  करूंगा  कि  इस  बिल
 का  जो  तमाम  माननीय  सदस्यों  ने  दलगत  राजनीति
 से  ऊपर  उठ  कर  समर्थन  किया  ,  मैं  उन  का  धन्यवाद
 देता  हूं,  श्ौर  उन  का  श्राभारी

 हि
 1  सरकार  को  भी

 यह  स्वीकायं  है  दौर  इस  को  भावना  का  उस  ने
 झग्रादर  किया  है,  कोई  विरोध  नहीं  किया  है,  लेकिन
 समय  जो  मांगा  जा  रहा  है,  उस  के  लिए  फिर  प्ननुरोध
 करूंगा  कि  एक्टिव  कंसिड्रेशन  की  मियाद  कितनी  है,
 यह  माननीय  मंत्री  जी  बता  दें  ।  गवर्नमेंट  के  जो
 विचाराधीन  है,  उस  की  मियाद  क्या  है  प्रौर  नये  कमी-
 शन  की  रिपो  कब  तक  श्र  जाएगी,  उन्होंने
 अपने  उत्तर  में  यह  सब  नहीं  बताया  है।  कमीशन
 बनाने  के  बारे  में  20  दिसम्बर  को  इसी  सदन  में
 माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने घोषणा  की  थी  श्रौर  नया
 कमीशन  बैठ  गया  लेकिन  श्रभी  तक  उस  की  कोई
 प्रन्तरिम  रिपोर्ट  नहों  है।  माननीय  ग्रध्यक्ष  जो  इस
 नये  कमीशन  के

 ्य
 क्त  किये  गये,  जो  कमीशन

 के  श्रध्यक्ष  नियुक्त  गये  हैं,  वे  यहां  मौजूद  हैं।
 उनका  काम  शुरू  हो  गया  है।  इसलिए,  सभापति
 महोदया,  में  आपके  माध्यम  से  झ्पील  करूंगा  कि
 वे  तत्काल  रिपोट्रें  दे  दे ंताकि  बिना  बिलम्ब  किये  जनता
 पार्टी  झपने  वायदों  पर  शमल  कर  सके  और  जनता
 में  जनता  पार्टी  की  तारीफ  हो,  उसकी  हानि  म  हो  1
 मण्डल  जी  के  भाषण  से  मुझे  ऐसा  नहीं  लगा  कि  वह
 इस  बिल  के  खिलाफ  हैं।  इस  लिए  मैं  मण्डल  जी
 से  रिक्वेस्ट  करूंगा  कि  वे  इस  कमीशन  को  कहें  कि  वह
 भ्रपनी  रिपोर्ट  जल्दी  से  दे  दें।
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 [श्री  रूप  नाथ  सिह  मादव]

 सरकार  को  में  इस  के  लिए  भी  बधाई  देता
 हैं  कि  उसने  ऐसा  कमीशन  बनाया  है  भौर  उसके
 जो  झध्यक्ष  बनाये  हैं  वे  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जो  गरीबों  के

 हमदर्द  हैं  ६

 MR.  CHAIRMAN:  There  are

 amendments  to  the  Bill.
 tions).  2  am  sorry,  there  are  only
 two  minutes  more.  Within  these  two
 minutes  I  have  to  finish  the  business
 of  the  House.

 Dr.  Ramji  Singh,  are
 drawing  your  amendment?

 DR,  RAMJI  SINGH:  I  seek  leave
 of  the  House  to  withdraw  my  amend-
 ment.

 MR.  CHAIRMAN:  Has  the  hon.

 Member  leave  of  the  House  to  with-
 draw  his  amendment?
 Amendment

 two
 (Interrup-

 you  with-

 No.  2  was,  by  leave,
 withdrawn.

 MR.  CHAIRMAN:  There  is  another
 ‘amendment,  Amendment  No.  1,  in
 the  name  of  Shri  Hukamdeo  Narain
 Yadav.  |  will  put  it  to  vote.  The
 question  is:

 ‘That  the  Bill  be  circulated  for
 the  purpose  of  eliciting  opinion
 thereon  by  the  5th  May,  1979.”  qd)

 The  motion  was  negatived.
 MR.  CHAIRMAN:  Are  you  with-

 drawing  your  Bill?

 ft  रूपनाथ  सिह  यादव
 कहा  है  1

 MR.  CHAIRMAN:  You  have  said
 it.  What  more  do  you  want  to  say?

 शो कपनाथ  सिह  यादव:  में  कहने  वाला  हूं
 चंकि  माननीय  मंत्री  जी  ने  भ्ाश्वयासन  दिया  है  कि
 सरकार  इस  पर  तत्काल  विचार  करेगी  तो  में
 इस  हाउस  को  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  मंत्री

 जी  यह  बतादें  कि  इस  बजट  सत्र  में  क्या  इस  पर  बिचार
 हो  जाएगा  ?

 यह  मैने  नहीं

 की  धमिक  लाल  मण्डल  :  कमीशन  की  रिपोर्ट
 झाने  पर  ही  यह  हो  सकता  है  |

 थी  रूपमाथ  सिंह  यादव  :  कमीशन  की  रिपोर्ट
 शाने  में  कितने  महीने  और  लगेंगे  ?
 कितनी  देर  में  झायेगी ?

 सभाष लि  महोदय  :  यह  प्रापने  कहा  है।

 He  is  not  in.fa  position  to  say.  Are
 you  withdrawing  your  Bill?

 यह  रिपोर्ट

 Prevention  of  Social  37
 BAC  Report

 SHRI  ROOP  NATH  SINGH  YA-
 DAV:  I  seek  leave  of  the  House  to
 withdraw  the  Bill  to  provide  for  abo-
 lition  of  social  disparities,  casteism
 and  removal  of  educational,  social!
 and  economic  backwardness.  of  Hart-
 jans,  Girijans  and  other  backward
 classes.

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  is:

 “That  leave  be  granted  to  with-
 draw  the  Bill  to  provide  for  aboli-
 tion  of  social  disparities,  casteism
 and  removal  of  educational,  social
 and  economic  backwardness  of
 Harijans,  Girijans  and  other  back-
 ward  classes.”

 The  motion  wag  adopted.
 SHRI  ROOP  NATH  SINGH

 YADAV:  |  withdraw  the  Bill,

 7.58  hrs.

 PREVENTION  OF  SOCIAL  DISABILI.-
 TIES  BILL

 DR.  VASANT  KUMAR  PANDIT
 (Rajgarh):  I  beg  to  move:

 “That  the  Bill  to  prevent  the  im-
 position  of  social  disabilities  by  a
 member  or  members  of  a  community
 on  a  member  or  members  of  his  or
 their  own  community,  to  provide  for
 penalties  for  such  an  act  or  acts  and
 for  matters  connected  therewith,  be
 taken  into  consideration.”

 MR.  CHAIRMAN:  He  may  continue
 on  the  next  day.

 Now,  Shri  Ravindra  Varma.

 7.59  hrs.

 BUSINESS  ADVISORY
 COMMITTEE  |

 THIRTIETH  REPORT  है
 THE  MINISTER  OF  PARLIA-

 MENTARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  I  beg
 to  present  the  Thirtieth  Report  of  the
 Business  Advisorry  Committee.

 8  hrs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Monday,  Feb-

 sa
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